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 *.  महोदय  पीठासोन

 प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 केरल  में  परमाणु  भट्ठो

 *701,  प्रो०  के०  वी०  थामस  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  एक  परमाणु  भट्ठी  (  रियेक्टर  )  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  कब  तक  इसका  कार  शुरू  हो  जाने  की  संमावना  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रानिको  और
 अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  स्थल-चयन  समिति  ने  केरल

 जो  कि  दक्षिणी  विद्युत  क्षेत्र  के  अंतर्गत  आता  कुछ  स्थलों  का  अध्ययन  परमाणु  बिजलीघर
 लगाने  की  दृष्टि  से  किया  समिति  की  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराघीन

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रो०  के०  बी०  थामस  :  महोदय  केरल  में  विद्युत  उत्पादन  केवल  जल-जिद्युत  परियोजनाओं
 पर  आधारित  ज॑ंसा  कि  हमने  देखा  है  कि  वर्ष  1984-85  5  में  के  रल  में  मथयानक  सूखा  पड़ने  के  कारण

 विद्युत  उत्पादन  पर  बहुत  प्रभाव  पड़ेगा  ।  यदि  हमारी  सभी  जल-विद्युत  परियोजनायें  समय
 पर  काम  करना  शुरू  कर  भी  र्दे  तो  भी  हमें  केरल  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक
 बिजली  की  कमी  का  सामना  करना  केरल  में  कोई  तापीय  संयंत्र  लगाना  व्यवहायं
 नहीं  होगा  ।  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  कया  निर्धारित  सम्य  के  भीतर
 केरल  में  कोई  नाभिकीय  संयंत्र  लगाया  जायेगा  ?
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 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  परमाण्‌  प्रौद्योगिकी  से  उत्पन्न  विद्युत  को  ग्रिड  में  भेजा  जाता

 अतः  संयंत्र  चाहे  कहीं  मी  हो  उन  सभी  राज्यों  में  वि्ृत  उपलब्ध  होगी  जिनके  लिए  ग्रिड

 बनाई  गई

 जहां  तक  केरल  में  संयंत्र  लगाने  का  प्रशइन  समिति  ने  इस  संबंध  में  जांच  की  है
 प्रतिवेदन  सरकार  के  विचाराघीन  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  लेने  से  पहले  कुछ  कहना  कठिन

 होगा  !

 प्रो०  के०  बी०  थामस  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  संरक्षण  चाहता  हूं

 केरल  के  लिए  बड़ी  परियोजनाओं  की  पेझकश  की  जाती  है  कितु  उन्हें  कार्यान्वित  नहीं  किया

 जाता  और  अन्य  राज्यों  को  दे  दिया  जाता  उत्तर  यह  दिया  गया  है  कि  चयन  समिति  ने

 स्थलों  का  निरीक्षण  किया  है  कितु  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  इस  तरह  इसमें  10  से  15
 वर्ष  का  समय  लग  सकता  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सर  कार  इस  संयंत्र  को  चालू
 करने  के  लिए  कोई  समय  निर्धारित  कर  सकती  है  ?

 श्री  शिवराज  बी०  पाटिल  :  जहां  तक  इस  प्रशन  का  संबंध  यह  घन  की  उपलब्धता  पर
 निर्भर  करता  यदि  हम  स्थान  का  चुनाव  कर  लें  और  धन  उपलब्ध  न  हो  तो  विद्युत  संयंत्र
 लगाना  संभव  नहीं  है  '  जहां  तक  केरल  का  संबंध  वहां  अनेक  सरकारी  उपक्रम  अधिकांश
 अंतरिक्ष  प्रोद्योगिकी  परियोजनायें  केरल  में  स्थित  अतः  ऐसा  नहीं  है  कि  हम  देश  के  किसी

 भाग  की  ओर  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  जहां  तक  इस  प्रश्न  की  बात  यह  घन  की  उपलब्धता  पर 1

 श्री  टी०  बशीर  :  जंसा  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  एक  समिति  ने  केरल  का
 दौरा  किया  है  और  जहाँ  तक  मुझे  मालम  है  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  कताया  है  कि  केरल

 परमाणु  संयत्र  लगाने  के  लिए  उपयुक्त  स्थान  उस  स्थान  का  नाम  भूथाथानकेतु  मैं
 जानना  चाहता  हं  कि  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  कब  लिया  जाएगा  ?

 श्री  शिवराज  वो०  पाटिल  :  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  निर्णय  घन  की  उपलब्धता  परे  भी
 निरभर  करता  केवल  इतना  कहने  से  ही  कि  हम  अमुक  स्थान  पर  एक  पर  माणु  संयंत्र  लगाने

 वाले  हैं  काम  नहीं  चलता  जब  तक  कि  हमारे  पास  इस  काम  के  लिए  घन  न  हो  ।.  अतः
 इस  बारे  में  कोई  ऐसी  समय  सीमा  बताना  मेरे  लिए  ठीक  नहीं  जिसके  मीतर  हम  निर्णय

 लेकर  संयंत्र  स्थापित  करेंगे  ।

 केरल  में  बन  भूमि

 हट  धान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  ऐसा  वन  क्षेत्र  कितना  बचा  हुआ  है  जिसे  बिल्कुल  साफ  नहीं  किया

 +702.  ओ  वककम  पुरुषोत्तमन  :  क्‍या

 ओर

 केरल  में  कितना  वन  क्षेत्र  किसानों  के  प्रतिकल  कब्जे  में  है  ?
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 ...  विज्ञान  ओर  प्रोध्ोणिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  पस्माण  इलक्ट्रानिको
 और  पअ्ंतरिक  विभागों  में  रा्त्य  संत्रो  शिवराज  बी०  :  केरल  में  बिल्कुल  साफ

 होने  से  बचा  हुआ  कुल  वन  क्षेत्र  7870  वर्ग  किलोमीटर  है  ।

 केरस  में  आरक्षित  वन  भूमि  का  20805  हेक्टेक्र  अनुमानित  किसानों  के

 प्रतिकल  कब्जे  में  है  ।

 ओ  वक्‍कज  पुरुवोक्तमण  :  मैं  समझता  हूं  कि  केरल  सरकार  ने  एक  नीत्ति  सम्बन्धी
 निर्भय  लिया  है  कि  5-1-1977  से  पहले  जो  क्न  भूमि  किसानों  के  प्रतिकूल  कब्जे  में  वह
 उन्हें  दे  दी  जायेगी  |  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कक  केरल  सरकार  ने  भारत  खसकार  से  ऐसा  करने
 की  अनुमति  मांगी  है  और  यदि  तो  क्‍या  उन्हें  अनुमति  दी  गई  है  ।

 श्री  शिवराज  वो०  पाटिल  :  वास्तक  में  इसकी  राजस्व  विभाग  तथा  वन-विधभाग  द्वारा

 संयुक्त  जांच  की  जानी  है  ।  उन्होंने  भूमि  का  निरोक्षण  पहले  ही  कर  लिया  है  और  वे  अनुमान  लगा

 रहे  हैं  कि  कितनी  भूमि  लोगों  के  प्रतिकूल  कब्जे  में  मेरे  विच्ञार  में  16000  हैक्टेयर  भूमि  के

 दारे  में  जांच  कर  ली  गई  है  कि  गह  प्रतिकूल  कब्जे  में  है  या  सरकार  के  कब्जे  में  ।

 श्री  वक्‍कम  पुरुषोसमन  :  मुझे  यह  कहते  हुए  अत्यंत  दुःख  हो  रहा  है  कि  मेरे  प्रदन  के  भाग
 का  उत्तर  कि  केवल  20805  हेक्टेयर  आरक्षित  वन  भूमि  केसल  के  किद्लानों  के  प्रतिकूल

 कब्जे  में  संतोषजनक  नहीं  केवल  एक  तालुक  अर्थात  केवल  उदुबन  चोला  त  इदुक्की
 में  एक  लाख  एकड़  से  अधिक  वन  भूमि  लम्बे  समय  से  किसानों  के  प्रतिकूल  कब्जे  में  है  और  चूंकि
 केरल  सरकार  ने  1.]1.1977  से  पहले  किसानों  के  कब्जे  में  भूमि  उन्हें  देने  का  निर्णय  किया  है
 मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कितनी  भूमि  पर  1.1.1977  से  पहले  लोगों  ने  कब्जा  किया

 था  और  1-1-1977  के  बाद  कितनी  भूमि  उनके  कब्जे  में  और  क्या  सरकार  ने  लोगों  से

 भूमि  खाली  कराने  के  लिए  कोई  उपाय  किए  जिन्होंने  1-1-1977  के  बाद  कब्जा  किया  है  ।

 श्री  शिवराज  दी०  पाटिल  :  लगभग  8000  हेक्टेयर  भूमि  पर  प्राइवेट  व्यक्तियों  को  खेती
 *  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  ओर  श्रेष  क्षेत्र  उन्हें  नहीं  दिया  गया  ।  आपके  प्रश्न  का  उत्तर  केरल

 सरकार से  प्राप्त  रिपोर्ट  के  आाघार  पर  दिया  गया

 प्रो०  पी०  ले०  कुरियन  :  वनों  का  संरक्षण  अत्यंत  आवश्यक  है  कितु  माननीय  मंत्री  जी

 द्वारा  दिया  गया  उत्तर  तत्थों  से  मेल  नहीं  बयोंकि  20000  हेक्टेयर  से  अधिक  भूमि
 किसानों  के  कब्जे  में  जब  मैं  इृदुक्की  के  एक  करके  में  बया  तो  मैने  देखा  कि  वहाँ

 बनी  हुई  इमारतें  20  या  25  ब्ष  पुरानी  हैं  और  उन  लोगों  ने  मुझे  बताया  कि  आपके  रिकार्ड

 के  मुताबिक  वह  क्षेत्र  वन  क्षेत्र  मैंने  देखा  है  कि  आपके  रिकार्ड  में  एसे  क्षेत्रों  को  वन  क्षेत
 दिखाया  गया  है  जहां  पर  लोग  20  या  25  वर्षों  से  रह  रहे  आपको  इन्हीं  बनों  को  रक्षा  करनी

 हम  इन  वनों  की  रक्षा  किस  प्रकार  कर  सकते  हैं  ?  इसलिए  वन  क्षेत्र  और  एसी  भूमि  जिस
 पर  वास्तब  में  कब्जा  किया  जा  चुका  अंतर  करना  अत्यन्त  महत्व-पूर्ण  ऐसा  नहीं  किया
 गया  यह  सही  नहीं  है  कि  केवल  2000  हेवटेयर  वन  भूमि  किसानों  के  कब्जे  में  है  ।  यह  इससे
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 कहीं  अधिक  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या वे  असली  वन  भूमि  का  सीमांकन करने
 के  लिए  कदम  उठायेंगे  और  लम्बे  समय  से  किस।नों  के  कब्जे  में  जो  भूमि  है  उसका  अनुमान  लगाने

 औ्लौर  उसे  किसानों  को  देने  के  लिए  उपाय  करंगे  ।

 क्रो  शिवराज  वो०  पाटिल  :  सीमा  निर्धारित  करने  तथा  संरक्षण  करने  से  सम्बन्धित

 समस्याएँ  सामान्यतः  राज्य  सरकारों  द्वारा  निपटायी  जाती  हम  उन्हें  मदद  तकनीकी  सहायता
 तथा  मागगंदशंन  देते  विद्यमान  कानूनों  का  उनके  द्वारा  कार्यान्वयन  किया  जाना  होता  जो
 जानकारी  मैं  इस  सम्मानित  सदन  को  दे  रहा  हूं  वह  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  जानकारी  पर
 रित  प्रतिकुल  कब्जे  में  भूमि  इससे  अधिक  है  या  हमें  इसकी  जांच  करनी  किन्तु
 यह  जानकारी  राज्य  सरकार  की  जानकारी  पर  आधारित

 म  यह  जानने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  किस  प्रकार  वनों  वा  संरक्षण  किया  जाये  और  साथ

 ही  साथ  यह  भी  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  जिनके  पास  भूमि  है  और  वे  केवल  उसी  पर  निर्भर  करते

 हैं  तो  उन्हें  परेशान  न  किया  जाये  |  इन  दो  बातों  में  संतुलन  बनाए  रखना  इसलिए  एक
 तिथि  निर्धारित  की  गई  यदि  कसी  के  पास  1-1-1977  से  पूर्व  भूमि  थी  तो  उसके  पास  वह

 भूमि  रहने  दी  जायेगी  और  यदि  कब्जा  इसके  बाद  क्या  गया  हो  तो  वह  भूमि  उससे  लेकर  वन

 विभाग  को  दे  दी  जायेगी  ।

 श्री  सुरेश  कुरुप  :  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  हम  सदस्यों  से  प्राप्त  जानकारी
 को  ध्यान  में  रखेंगे  ।  केरल  में  वन  संरक्षण  अधिनियम  होने  के  बावजूद  अतिक्रमण  होता  रहा  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  यह  उनकी  विशेषता  है  ?

 श्री  सुरेश  कुरुप  :  जी  अतिक्रमण  अब  भी  हो  रहा  है  और  यह  एक  सतत  प्रक्रिया

 है
 '*'  (  व्यवधान )

 प्रधान  मंत्री  की  पहल  पर  वेलीਂ  को  पार्कਂ  घोषित  कर  दिया  गया  था  ।-

 कित  जल-विद्यत  परियोजना  के  निर्माण  के  समय  उस  जंगल  को  जाने  वाली  सड़कें  बनाई  गई  थी  ।
 इसके  बाद  भी  वेलीਂ  को  नेशनल  पार्क  घोषित  कर  गया  है  जबकि  अगली  से
 योजना  स्थल  तक  जाने  वाली  सड़क  अभी  चालू  लोग  वन  क्षेत्र  में  जाकर  पुराने  पेड़  काट  कर
 ले  जाते  केरल  में  यह  हो  रहा  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मंत्री  जी  को  इसकी
 कारी  है  और  सरकार  का  वन  भूमि  के  अतिक्रमण  के  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 श्रो  शिवराज  वी०  पाटिल  :  वनों  के  संरक्षण  का  राष्ट्रीय  स्तर  पर  महत्व  अत्यंत  स्पष्ट
 माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  सभी  मुख्य  मंत्रियों  को  यह  लिख  दिया  है  क्रि  वे  वनों  के  संरक्षण

 के  लिए*  कदम  उठायें  और  यह  देखें  कि  किसी  भी  भूमि  पर  कब्जा  न  अब  वनों  की  कटाई  में
 वास्तव में  कुछ  कमी  आई  §  समय  था  जब  एक  वर्ष

 के
 समय  में  5  लाख  हेक्टेयर  भूमि

 के  बगेर  प्रयोग  की  जाती  थी  और  अब  केवल  60  से  65  हजार  हेक्टेयर  भूमि  का  ही
 प्रयोग हो  रहा  केन्द्र  सरकार  के  अनुरोध  के  कारण  राज्य  सरकारें  भूमि  के  संरक्षण  के  लिए
 उपाय  कर  रही
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 जहां  तक  केरल  का  सम्बन्ध  है  वन  क्षेत्र  के  गर-वन  क्षेत्र  में  परिवर्तित  होने  की  दर  अन्य
 राज्यों  की  अपेक्षा  कुछ  कम

 श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिंह  :  महोदय

 कज्ित्  ठै  ? अध्यक्ष  महोदय
 :  क्‍या  आपका  प्रश्न  केरल  से  सम्ब

 श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिंह  :  जी  यह  सारे  भारत  और  केरल  से  भी  संबंधित  प्रश्न
 मंत्री  जी  ने बताया  है  कि  8000  हेक्टेयर  भूमि  किसानों  के  प्रतिकूल  कब्जे  में

 रिमोट  सेसिंग  एजेंसी  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  आधार  जो  क्रि  स्वयं  मंत्री  जी  द्वारा  प्रधान
 मंत्री  की  ओर  से  28  1985  को  संसद  सदस्यों  को  दी  गई  यह  बताया  गया  था  कि
 1180  वर्ग  किमी०  वन  क्षेत्र  को  पूरी  तरह  गेर-वन  क्षेत्र  बना  दिया  गया  सात  वर्ष  की  अवधि

 में  अर्थात  1957-82  के  दोसन  कुल  वन  क्षेत्र  में  18.74  प्रतिशत  की  कमी  आई  है|  यह
 कारी  पूरे  भारत  के  संदर्म  में  है  ।  अब  कया  मंत्री  जी  यह  बतायेंगे  कि  केरल  में  क्‍या  प्रतिशतता  है  ?

 क्या  वे  राज्य  सरकार  के  आंकड़ों  को  सही  समभते  हैं  या  अपने  विभाग  के  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  जो  भी  अनुकूल  हों  ।

 श्रो  शिवराज  बी०  पाटिल  :  केरल  में  1972-75  में  वन  क्षेत्र  8.6  लाख  हेक्टेयर
 1980-82  में  यह  कम  होकर  7.4  लाख  हेक्टेयर  रह  गया  अब  अनुमानित  कमी  1.2  लाख

 की  ये  केरल  से  संबंधित  आंकड़े  जहाँ  तक  अन्य  क्षेत्रों  के  आंकड़ों  का  संबंध हेक्टेयर  को  है

 1972-75  कुल  वन  क्षेत्र  555.2  लाख  हेक्टेयर  1980-82  में  यह  क्षेत्र  कम  होकर /  3)

 463.5  लाख  हेक्टेयर  रह  गया  ।  91.7  लाख  हेक्टेयर  वन  क्षेत्र  कम  हुआ  ।  10  वर्ष
 की  अवधि  में  वन  क्षेत्र  में  10%  कमी  आई  ।  पि

 श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  हमें  जो  सूचना  दी  गई  वह  गलत  इसमें  लगभग

 17.4%  भ्रमी  आपने  कहा  कि  10%

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  मैं  केरल  के  बारे  में  जानकारी  दे  रहा  आप  पूरे  देश  के
 बारे  में  पूछ  रहे  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  केवल  8000  हेक्टेयर  भूमि  प्रतिकूल  कब्ज  में  मैंने
 20,000  हेक्टेयर  भूमि  कहा  है  ।

 श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  हमें  अमी  जो  जानकारी दी  गई
 है  वह  सही  है  अथवा  1985  में  जो  जानकारी  दो  गई  थी  वह  सही  थी  अथवा  दोनों  ही  सही  हैं  ?

 नहीं  करना  चाहता  हूं  ।
 विभाग  ने  जो  जानकारी  दी  वह  रिमोट  सेंसिर  द्वारा  दो  गई  जानकारी  से  थोड़ी
 भिन्‍न  इसमें  मतभेद  रिमोट  सेंसिग  टेक्नोलोजी  द्वारा  जो  जानकारी  एकत्रित  की

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :

 वह  वन  विभाग  द्वारा  बताए  गए  बन  क्षेत्र  से  कुछ  कम  है  !  जब  ऊपर  से  दृश्य  लिए  जाते  हैं  तो
 केवल  हरे  क्षेत्रों  को  ही  लिया  जाता  उसमें  कई  कठिनाइय्रां  जाती  रिमोट  सेंसिंग  विभाग
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 कल  —

 के  ऑकड़ों  मिलान  बन  विभस्‍वों  ह्ास  बताए  गए  आंकड़ों  से
 करमे  के  लिए  हमें  इसमें  होने

 वाली  कठिनाइयों  को  समझना  होगा  ।  यदि  आपको  कोई  कठिनाई  है  तो  मैं  सदन से  बाहर  अध्यको

 उस  बारे  में  बता  सकता हूं  ।

 श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिंह  :  मैं  यही  कह  रहा  आपके  वैज्ञानिक  विभाग  द्वारा

 दी  गई  जानकारी  और  पुराने  तरीकों  से  एकत्र  की  गई  जानकारी  अर्थात  पुसने  राजस्व  रिका्डों

 को  सहायता  से  एकत्र  की  यई  दोनों  में  कोन  सी  सह  है  !

 दांतों  को  स्वस्थ  रखने  के  लिए  कई  फ्रोल्नोभिको

 +704,  भौमतो  माधुरी  सिह  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सेना  दंत  चिकित्सा  कोर  ने  दांतों  को  स्वस्थ  दंत  चिकित्सा  उपकरण  और

 धातु  को  दांत  हिलते  हुए  दांतों  को  मजबूत  और  स्वस्थ  बनाम  के  संबंध  भें  उन्नत

 प्रौद्योगिकी  का  विकास  किया

 यद्दि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 जनसाधारण  को  अस्पतालों  में  इस  नई  प्रौद्योगिकी  और  सामग्री  का  किस  प्रकार  से

 लाभ  मिलेगा  ?  ७

 से अनुसंधान  और  बिक्राल  विमास  में  रख  र्मयमंशो  अरुण  :
 सेना  दंत  चिकित्सा  कोर  ने  दांतों  और  दांतों  की  पंक्ति  को  मजबूती  प्रदान  करने

 एवं
 ढीले

 पड़  गये  दांतों  की  हड्डी  पि.र  से  मजबूत  करने  के  लिए  छातु  को  क्‍या  क्राउनोें  और  की
 सामग्रियों  का  देश  में  ही  विकास  कर  लिया  है  और  इनका  परीक्षण  किया  जा
 इसके  अलावा  हड्टी  को  प्लेट  लगाने  संबंधी  तकनीकी  जानकारी  का  भो  क्किस  किया
 गया  है  ।

 देख  में  ही  बिकसित  यह  खासप्री  एबं  प्रोद्योग्मरिको  जब  इस्र  योग्य  हो  जाएगी  कि  उसका
 भ्रही  उपयोग  किया  जा  सकता  है  तो  उसे  राज्य/केन्द्रीय  सरकार  के  अस्पत्सलों  में  जनसाध्मरण  के
 लाभ  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जा  सकता

 श्रौसती  माघरो  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  सरकार  तथा  वैज्ञानिकों  को  बधाई  देना  चाहूंगी
 कि  दंत  चिकित्सा  में  उन्होंने  अति  विकसित  पद्धति  का  देझश्य  में  ही  आविप्कार  कर  लिया  है  ।  देश
 में  विकसित  इस  आविष्कार  का  लाभ  जन  साधारण  को  कब  तक  मिलने  लगेगा  ?  क्‍या  सातवीं

 -  पंचवर्षीय  योजना  में  इसके  विकास  तथा  प्रसार  के  लिए  कोई  विशेष  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 श्र  प्ररुण  सिह  :  यह  जो  प्रोडेक्ट डेवलय  किये  गये  इसका  इम्पोर्ट  सब्स्टिट्यूशन  किया

 है  ।  इसका  अभी  ट्रायल  चल  रहा  मैं  इस  स्थिति  मैं  नहीं  हूं  कि  कमिट  कर  सकूं  कि  यह  किस
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 वक्‍त  डेवलप  हो  लेकिन  इतना  जरूर  कमिट  कर  सकता  हूं  कि  जन्र  ट्रायल्स  सक्सेंसफुली  खत्म
 हो  जायेंगे  तो  इ ट्रोड्यूस  कर  देंगे  ।

 श्रीमती  माघुरी  सिह  :  दंत  चिकित्सा  कोर  कया  दांतों  को  रोग  रहित  रखने  के  लिए  कोई
 च  प्रिवेंटिव  विधि  पर  भी  नुसंघान  कर  रहा  है  ?

 श्री  प्ररुण  सिंह  :  हां  ।  कर  रहा  है

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  किस  प्रकार  का  अनुसंघान  कर  रहा  यह  मैं  जानना  चाहती 5

 हू  ।

 श्री  अरुण  सिह  :  इनके  तीन  काम  हैं  ।  एक  तो  ये  प्रोडक्ट्स  का  प्रोसेस  डेवलपमेंट  करते  हैं  ।

 दूसरे  ये  एपीडिमियोलोजी  की  स्टडी  करते  हैं  इन  रिलेशन  टू  डेन्टल  सरफेस  ओर  तीसरा  प्रि्वेंशन

 एण्ड  कन्ट्रोल  आफ  डेन्टल  डिसोजज  ।

 प्रश्न  संख्या  707  के  सम्बन्ध  में

 भ्रनुसंधाव  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  अरुण  :  प्रश्न
 का  उत्तर  देने  से  मैं  यहां  यह  बताना  चाहता  हू  कि  वायु  सेना  के  दक्षिणी  कमान  के  मुख्यालय
 जैसी  कुछ  बात  नहीं  मेरे  विचार  से  सदस्य  का  अभिप्राय  वायु  सेना  के  दक्षिणी  कमान  के

 मुख्यालय  से  ही  है  और  मैं  तवनुसार  उत्तर  दे  रहा  हूं  ।

 वायु  सेना  को  दक्षिणो  कमान  के  मुख्यालय  के  लिए  भूमि

 #707.  भरी  बशोर  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 वायुसेना  की  दक्षिणी  कमान  के  मुख्यालय  के  लिए  कितनी  भूमि  की  जरूरत  थी॥

 क्‍या  केरल  सरकार  द्वारा  अधिग्रहीत  भूमि  बायुसेना  के  प्राधिकारियों  को  सॉप  दी

 गई  है  ;  और  यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  यह  भूमि  वायु  सेना  के  प्राधिकारियों  की
 कब  सौंपे  जाने  की  आश्चा  है  ?

 रक्षा  भनुसंघान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  लगभग

 96  एकड़  ।

 भ्लौर  लगमग  82  एकड़  भूमि  वायुसेना  को  सौंप  दी  गई  एकड़
 1984  13.75  एकड़  1985  में  ओर  5.4!  एकड़  1986  में  |  शेष  भूमि
 पुतग्रेहभ/अर्जन  के  पष्चात्‌  उन्हें सॉंप  दी



 मौखिक  उत्तर  16  1986

 po

 श्री बशो  र  :  मेरी  भूल  में  सुधार  किया  गया  उसके  लिए  धन्यवाद  ।

 विशेष  रूप  से  हिन्द  महासागर  के  सैन्यी  करण  और  श्रोलंका  की  घटनाओं के  संदर्भ  में
 वायुसेना  के  दक्षिण  कमान  के  मुख्यालय  का  विकास  करना  बहुत  महत्वपूर्ण  पहले  इस  उद्दश्य
 के

 लिए
 त्रिवेन्द्रम  हवाई  अड्डे  का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  मैं  समभता  ह  कि

 सके  लिए  प्रथक  हवाई  भट्टठा  बनाना  सही  ही  नहीं  आवश्यक  भी  अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से

 जानना  चाहता  हूँ  कि  क्‍या  नागरिक  हवाई  अड्ड  का  प्रयोग  रक्षा  कार्यों  के  लिए  भी  करना  ठीक

 नहीं  है  तथा  क्‍या  वायुसेना  के  दक्षिण  कमान  के  मुख्यालय  के  प्रयोग  के  लिए  एक  पृथक  हवाई  बहा
 बनाए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  अरुण  सिह  :  वायुसेना  के  दक्षिण  जो  कि  भारतीय  वायु  सेना
 मुख्य  क्षेत्रीय  कमान  है  के  मुख्यालय  और  वायु  सेना  जिसका  जिक्र  माननीय  सदस्य  क

 के  बीच  काफो  अन्तर  करना  होगा  ।
 / |

 जहां  तक  वायुसेना  के  दक्षिणी  कमान  के  मुख्यालय  का  संबंध  उसमें  काफो  प्रगति  हुई
 वहां  143  एकड़  कुछ  जमीन  ओर  अजित  की  जानी  है  और  हमें  आशा  है  कि  हम  शीघ्र  उसे  ले

 जहाँ  तक  त्रिवेन्द्रम  हवाई  अड्डू  का  संबंध  हमें  अमी  तक  किसी  समस्या  का  सामना  नहीं
 करना  पड़ा  है  क्योंकि  हम  जानते  हैं  कि  जब  आवश्यकता  इस  हवाई  अड्डू  का  उपयोग  असैनिक
 और  सेनिक  अधिकारी  दोनों  ही  कर  सकते  देश  में  अन्य  कई  हवाई  अड्डों  पर  भी  आम  तौर
 पर  ऐसा  ही  होता  वायुसेना  की  दक्षिणी  कमान  के  लिए  हवाई  बह्टा  और  बह्डढें  की  सुविधायें
 प्रदान  करने  के  लिए  पुथक  हवाई  अड्डा  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 हु

 श्री  बशोर  :  अभी  भी  विश्वास  है  कि  पृथक  हवाई  अड्डा  बनाना  ठीक
 खेर  वायु  सेना  की  दक्षिणी  कमान  के  मुख्यालय  क॑  हिस्से  के  रूप  में  एक  राडार  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  क्‍या  सरकार  ने  इस  सबंध  में  कोई  निर्णय  लिया  है  ?  यदि
 तो  उसका  विवरण  क्‍या  है  ?

 श्री  अरुण  सिह  :  उस  क्षेत्र  में  एक  राडार  इकाई  की  स्थापना  की  जा  रही

 श्री  ए०  चाह्से  :  वायुसेना  की  दक्षिणी  के  मुख्यालय  की  स्थापना  मेरे  निर्वाचन
 क्षेत्र  में  किए  जाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  से  *०००००००५

 ~~ भ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आपको  कोई  आपत्ति  है

 श्री  ए०  चाल्स  :  मन्नी  महोदय  के  उत्तर  से  पता  चलता  है  कि  नागरिक  हवाई  बहू  के
 के  लिए  अमी  भी  करीब  ।4  एकड़  भूमि  की  आवश्यकता  है  और  म  में

 बहुत  आपत्ति  की  गई
 क्योंक विहाँ  पौ  के  करीब

 कोंपड़ियां  बनी
 हुई  किंतु  यह  परियोजना  महत्वपूर्ण  होने  के  कारण

 हमने  उनसे  बाट्चीत  को  ओर  मुझे  मत्री  महोदय को  यह  बताते  हुए  रुशी  हो  रही  है  कि  उस  पर  अब
 किसी

 को  आतपत्ति  नहीं  लेकिन  वास्तव  में  भ्रम  यह  है  कि  भूमि के  अरजंन  में  विलम्ब  होने
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 के  कारण  ये  निर्घन  लोग  वुछ  कर  पाने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्‍या  त्रिवेन्द्रम  हवाई  बहू  के नजदीक  की  शेष  भूमि  के  अर्जन  के  लिए  शीघ्र  कदम
 उठाए  जाएंगे

 श्री  भ्ररुण  सिह  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  जो  शेष  14.4  एकड़
 अजित  की  जानी  उसे  शीघ्र  अजित  किया

 व्ध्यक्ष  महोदय  :.  अगला  प्रदन  संख्या  कंवर  उपस्थिति  नही  अब  प्रइन

 संख्या  709  जयप्रकाश  अग्रवाल  ।

 भ्रजसेर  के  सालाना  उसे  के  लिए  पाकिस्तानी  तीर्थ  यात्री

 +#709  श्री जय  प्रकाश  अग्रवाल  क्या  विदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस
 अजमेर  में  रूवाजा  माइनुहीन  चिहती  के  सालाना  उसे  में  पाकिस्तान  के  कितने  तीथ  यात्री  भाग

 ले  रहे

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  केਂ  झार०  :  मार्च  1986  में  287
 पाकिस्तानी  तीर्थयात्रियों  ने  भ्रजमेर  की  यात्रा  की  ।

 जे

 5  श्रो  जयप्रकाश  अ7वाल  :  अध्यक्ष  आजकल  के  हालात  में  जबकि  हमें  मालूम  है  कि
 पाकिस्तान  हिन्दुस्तान  में  बहुत  सारे  आतंकवादियों  को  प्रशिक्षण  देकर  यहाँ  भेजना  चाहता  है
 और  अभी  कुछ  दिन  पहले  अखबार  में  आया  था  कि  जो  लोग  यहां  आते  उन  में  से  कुछ  यहीं
 रह  जाते  हैं  और  दूसरे  लोग  उनके  नाम  पर  उसी  पासपोर्ट  से  पाकिस्तान  वापिस  चले  जाते हैं  ।

 इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  सरकार  ने  ऐसे  कौन  से  कदम  उठाए  जिससे
 आपको  यह  पता  लगे  कि  जो  लोग  यहां  आए  वे  सहो  हैं  और  वे  सिर्फ  घामिक  भावनाओं  के
 साथ  आए  हैं  तथा  वे  लोग  वापिस  चले  गए  हैं  या  नहीं  चले  गए  हैं  ?

 श्री  के०  आर०  नरायणन  :  ये  वीसा  तीथ्थं-यात्रियों  को  दिए  जाते  हैं  और  हम  ऐसे  वीसा  देने
 से  पूर्व  प्रत्येक  मामले  की  जांच  करते  हम”हमेशा  यह  सुनिश्चित  करते हैं  कि  तीथ्थ॑-यात्री
 पाकिस्तान  वापिस

 हे

 श्री  जय  प्रकाश  श्रग्रवाल :  अध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहता  था  कि  जो  लोग  यहां
 आए  उनके  मूवमेट्स क्या  वे  लोग  सिर्फ  अजमेर  शरीफ  ही  जाते  हैं  या  उसके  श्रलावा  और
 कहीं भी  जा  सकते  हैं  ?  वे  कितने  दिनों  तक  यहां  रहते  हैं  और  कितने  दिनों  की  उनको  परमिष्ठन
 मिलती है  ?
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 श्री  के०  आर०  नारायणन  :  ठीक  मैं  आपको  ठीक  से  नहीं  बता  सकता  कि  उन्हें  कितने

 दिन  ठहरने  की  अनुमति  दी  जाती  लेकिन  वे  यहां  सिर्फ  तीर्थ  यात्रा  के  उद्देश्य  से  ही  आए  हैं
 और  उनके  साथ  हमारे  सम्पर्क  अधिकारी  और  सुरक्षा  कर्मी  भी  हैं  और  हम  सुनिश्चित  करते  हैं
 कि  तीथ्थ  यात्रा  समाप्त  होने  के  बाद  वे  पाकिस्तान  वापस  चले

 श्रीमती  विद्यावतो  चतुवंदी  :  अध्यक्ष  अभी  जो  ठीथ  यात्री  तशरीफ  लाए  क्‍या
 मंत्री  महोदय  को  जानकारी  है  कि  उन्होंने  जलूस  के  रूप  में  पाकिस्तान  के  भण्डे  को  फहराया  और
 पाकिस्तान  जिन्दाबाद  के  नारे  उन  लोगों  ने  जो  राष्ट्र  विरोधी  कार्य  उसका  मंत्री

 जी  को  क्‍या  पता  है  ?  यदि  पता  उन्होंने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  के०  आर०  नारायणन  :  हमें  इस  बात  की  जानकारी  है  एक  पाकिस्तानी  यात्री  ने

 जुलूस  के  समय  पाकिस्तानी  भंडे  को  फहराने  की  कोशिश  की  सुरक्षा  कमियों  और  संपर्क  अधिकारी
 ने  यह  देखा  ।  उन्होंने  यात्रियों  के  नेता  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाया  और  उन्होंने  झंडे  को  लपेट  दिया
 तथा  उसके  बाद  दुबारा  भंडा  फहराने  का  प्रयास  नहीं  किया  गया  ।

 भारत  को  उन्नत  जापानतो  प्रोद्योगिको  का  अन्तरण

 *710.  श्रो  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जापान  सरकार  ने  भारत  में  उन्नत  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  के  एक  दल  भारत
 में  आने  के  लिए  मनोनीत  किया

 यदि  तो  जापान  के  इस  दल  का  कया  उद्देश्य  और

 क्‍या  यह  दल  भारत  सरकार के  निमंत्रण  पर  भारत  में  आ  रहा  है  ?

 ।
 विज्ञान  श्रोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी

 भोर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शूवराज  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्ो  :  हमारे  देश  में  जापान  से  उन्नत  प्रौद्योगिकी  के  अंतरण  की
 प्रावदयकता  है

 ।
 क्या  भारत  और  जापान के  प्रतिनिधियों  के  बीच  कोई  वार्ता  हुई  है  अथवा  हमारी

 सरकार  ने  बहां  की  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  के  बारे  में  वार्ता  किए  जाने  पर  विचार  किया  है  अथवा
 इसके  अंतरण  का  कोई  प्रयास  किया  गया  है  ?  बजाय  इसके  कि  आपके  द्वारा  न  कहा  जाये  मैं
 बिस्तार  से  इस  बारे  में  जानना  चाहता  क्य्रा  वह  विस्तार  से  बताएंगे  ?  क्या  कोई  प्रयास  किया
 गया  है  अथवा  कोई  वार्ता  हुई  है  या  वे  कोई  वार्ता  करने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ?

 10
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 श्री  शिवराज  पाटिल  :  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  सहयोग  देने  के  लिए  भारत

 और  जापान  ने  एक  समभोते  पर  हस्ताक्षर  किए  इस  समभौते  पर  उस  समय  हस्ताक्षर  किए

 गए  जब  हमारे  माननीय  प्रधानमंत्री  जापान  की  यात्रा  पर  गए  थे  ।  हमारे  विदेश  मंत्री  और  जापान

 के  विदेश  मंत्री  ने  उस  समभौते  पर  हस्ताक्षर  किए  |  उसके  बाद  जापान  से  कोई  मिद्नव  भारत  नहीं
 आया  है  और  न  ही  मारत  से  कोई  मिशन  जापान  गया  है  ।  कितु  एक  छोटा  शिष्टमंडल  जापान
 गया  था  ओर  उन्होंने  कुछ  मामलों  पर  चर्चा  को  इस  समय  हम  आटोम्ोबाइल

 इलेक्ट्रा  निकी  प्रौद्योगिकी  और  अन्य  प्रौद्योगिकियों  के  क्षेत्र  में  सहयोग  दे  रहे  जब  कुछ  बैज्ञानिक
 और  अन्य  लोग  भारत  से  जापान  गए  तो  चर्चा  के  समय  उन्होंने  जंवी  चिकित्सा

 ऊर्जा  से  संबंधित  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  सहबोग  देने  के  बारे  में  चर्चा  की  ।

 श्री  के०  रामचन््र  रेड्डी  :  क्या  उच्च  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  वहां  कोई  बातचीत  हुई
 या  कोई  समझौता  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  थोड़ा  तेज  बोलिए  ।

 प्रो०  मघ  दंडवते  :  हेडफोन  सही  नहीं  है

 के अभ्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसे  बदलने  जा  रहे

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  हम  सचमुच  ठीक  से  नहीं  सुन  पाते ।

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  जापान  खेतों  में  चावल  और  घान  उगा  रहा  ऐसा  भी  सुना
 गया  है  कि  वे  धान  के  खेतों  में  कुछ  मछली  भो  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  जापान  में
 उच्च  प्रौद्योगिकी  क्या  सरकार  ने  जापान  से  प्रौद्योगिकी  के  आयात  के  लिए  क्ष्यवा  इसके
 अंतरण  के  लिए  कोई  प्रयास  किया  ताकि  हमारी  खेती  की  पंदावार  में  सुधार  हो  सके  ?  क्‍या

 हमारी  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  प्रयास  किया  है  ?

 श्री  शिवराज  पाटिल  :  जब  सममभौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  तो  हमने  विशेष  क्षोत्र  में

 सहयोग  करने  का  निर्णय  विशेष  क्षेत्रों  का  निर्धारण  किया  गया  ओर  बाद  में  हम  उन
 विशेष  परियोजनाओं  को  लेते  हैं  जिन  पर  हमें  काम  करना  अब  यह  एक  क्षेत्र  है जिसमें  जापान
 के  पास  निश्चय  ही  कुछ  महत्वपूर्ण  प्रौद्योगिकी  और  हमारे  समभौते  के  यदि  हमारे

 विशेष  रूप  से  उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता

 अ्रध्यक्ष  महोबय  :  श्री  अजय  मुशरान

 श्री  बालकवि  बेरागी  :  वे  आपके  साथ  कहां  रह  गए  ?



 मौखिक  उत्तर  16  1986

 र््््+5::>सेन:ी:-क्‍भ>तभ।ै>ट_>”,3॑५-  पे  अ/“्््ए्
 अध्यक्ष  महोदय  :  वहीं  रह  बड़े  सेफ

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मूलचंद

 प्रो०  मधु  बंडबते  :  आमतोर  पर  वह  अपने  संशोधन  वापिस  ले  लेते  हैं  कितु  आज  वह  स्वयं

 ही  नहीं  आए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  पिछले  दो  दिनों  से  नहीं  आ  रहे

 मन्द-श्रुद्धि  लोगों  के  कल्याण  कार्यों  में  संलग्न  स्वयंसेवी  संगठन

 *714,  डा०  फुलरेणु  गुहा  :  क्‍या  कल्याक्ष  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश्ष  में  मन्‍्द-बुद्धि  लोगों  के  कल्याण  कार्यों  में  लगी  हुई  स्वयंसेवी  संस्थाओं/संगठनों
 की  संख्या  कितनी

 इनमें  कितनी  संस्थाओं  ने  अनुदान  प्राप्ति  के लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  आवेदन

 है

 उनमें  से  कितनी  संस्थाओं/संगठनों  को  अनुदान  मिला  और

 उनकी  मंजूर  की  गई  राशि  का  ब्यौरा  कया  है  !

 कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारो  :  लगभग  200  |

 1985-86  के  दोरान  42  संस्थानों/संगठनों  ने  अनुदान  के  लिए  आवेदन  दिये  हैं  ।

 39  को  ।

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 संगठन  संगठन  1985-86  6  के  बोरान  स्वीकृत  अनुदान

 2

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  स्टेट  काऊंसिल  फार
 वेल्फेयर

 2-  राधा  इन्स्टीअ्यूट  फार  मेन्टली  रिटार्डेड
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 3.  कूंजਂ
 स्पेशल  स्कूल  फार  मेन्टली  रिटार्डड

 पोरबन्दर  )

 4.  जिला  रेडक्रास  1,5
 अम्बाला  सिटी

 5.  रोटरी  इन्नरह्लील  होम  फार  मेन्टली

 चिल्डून

 6.  ऐसोसिएशन  फार  दी  मेन्टली  29,46
 बंगलोर

 7.  एपोस्टोलिक  कारमल
 सोसायटी  मंगलौर

 8.  समाज  कल्याण  त्रिचुर

 जिले 9.  बाल  विकास  त्रिवेन्द्रम

 प्रबोधिनी  विद्या  मंदिर

 मातृ  सेवा  नागपुर

 5.  दी  पुना  सेवा  सोसायटी  पुणे

 सोस्तायटी  फार  दी  केअर  ट्रीटमेंट  एण्ड
 ट्रेनिंग  आफ  चिल्ड्रन  इन  नीड  आफ
 स्पेशल  बम्बई  ।

 20  6,70,26  24  3  /  नरुपए

 6,70,26  ॥/-रुपए
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 17.  वल्लमदास  डागरा
 इंडियन  सोसायटी  फार  दी  मेन्टली

 बम्बई

 18.  सेन्टर  फार  मेन्टल  इम्फाल  40,99

 19.  होम  एण्ड  होप  स्कूल  फार  दी

 रिटार्डेड  चिल्डरन  )
 ॥॒

 21.  स्पेस्टीक्स  सोसायटी  भ्राफ
 मद्रास  ।

 22.  आन्ध्र  मट्ला
 इसवई  प्रस्ताद  दत्रात्रेय  ग्रोर्थपेडिक

 मद्रास  ।

 23.  पाथवे  सेन्टर  फार  रिहेब्लीटेशन  एण्ड

 एजूकेशन  फार  दी  मेन्टली  रिटा्डड
 मद्रास

 24.  नवज्योति

 14,  स्पेंसर  बंगलौर

 25.  बाल

 हाल्स  मद्रास  ।

 26.  ब्यूरो  आफ  चाइल्ड  वेल्फेयर  एण्ड
 लखनऊ  ।

 27.
 रायडर  इन्टरनेशनल

 देहरादून

 2,  3  2  9  रुपए

 |  6  7  #  45
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 28.  चेतना  स्कूल  फार  दी  मेन्टली  रिटार्डंड  5,44,
 लखनऊ  ।

 |

 29.  प्रवर्तक  इन्स्टीच्यूट  आफ  मेन्टली  रिटार्डेड

 30.  दी  स्पेसटिक्स  सोसायटी  आफ  इस्टरन
 कलकत्ता  ।

 31.  अलकेन्दु  बोध  कलकत्ता

 32.  सोसायटी  फार  रेमेडियल  एजूकेशन
 एस्टिमेंट  काऊंसलिंग
 कलकत्ता  ।

 33.  अभिनव  भारती
 विकास

 34.  फेडरेशन  फार  दी  वेल्फेबयर  आफ  दी
 मेन्टली  रिटाडड  नई

 35.  संजीवनी  सोसायटी  आफ  मेंटल
 नई  दिल्‍ली

 38.  स्पेस्टीक्स  सोसायटी  आफ  नार्देन
 नई  दिल्‍ली  ।

 39,  बलवंत  राय  मेहता
 विद्या
 नई  दिल्‍ली  ।

 2  ।  2  8  4  8  3

 7

 3 4 0 4 | 7
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 डा०  फूलरेणु  गुहा  :  विवरण  से  पता  चला  है  कि  तीन  संस्थाओं  को  कोई  अनुदान  नहीं  मिला
 *  इसका  कारण  उनकी  बुरी  रिपांट  थी  या  राज्य  सरकार  से  सिफारिशें  नहीं  मिली  अगर

 सरकार  से  यह  रिपोर्ट  नहीं  मिली  थी  तो  क्‍या  मैं  राज्य  सरकार  का  नाम  जान  सकती  हूं  ?

 डा०  राजेन्द्रकुमारी  बाजपेयी  :  मेरे  पास  इसका  ब्यौरा  नहीं  है  ।

 डा०  फूलरेण्‌  ग्रुहा  :  मैं  सुन  ज़हीं  सकी

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  उनके  पास  ब्योरा  नहीं  है  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  यह  आपको  भेज  दिया

 डा०  राजेन्द्रकुमारो  बाजपेयो  :  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  इसे  जल्दी  ही  आपके  पास  भेज
 दिया

 डा०  फ्लरेणु  गुहा  :  क्या  मैं  जान  सकती  हूं  किस  आधार  पर  इन  राक्षियों  क्री सिफारिश
 की  जाती  है  तथा  मंजूरी  दी  जाती  है  ?

 डा०  राजेन्द्रकुमारी  बाजपेयी  :  अनुदान  देने  का  आधार  यह  है  कि  पहले  राज्य  सरकारें
 सिफारिशें  भेजती  हैं  ।  संगठन  द्वारा  किये  जा  रहे  कार्यों  की  जांच  की  जाती  है  और  यह  भ्भ
 देखा  जाता  है  कि  पिछले  वर्ष  जो  अनुदान  दिया  गया  था  उसका  उचित  प्रकार  से  प्रयोग  किया
 गया  है  या  नहीं  ।  यदि  उन्होंने  पिछले  वर्ष  के  अनुद;न  का  प्रयोग  कर  लिया  हो  और  अगर  विभाग

 संतुष्ट  हो  तो  केवल  तभी  हम  अनुदान  देते  जंसा  कि  मैंने  कुछ  दिन  पहले  पूछे  गये  प्रइन
 के  उत्तर  में  कहा  था  कि  हमने  इन  अनुदानों  के  देने  के  बारे  में  अपनी  नीति  को  संशोधित ध्त  किया
 जो  संस्थाएं  इन  अनुदानों  को  ले  रही  है  उन्हें  50%,  अनुदान  की  राशि  प्रारम्भ  में  दी  जायेगी  तथा
 शेष  50%  राशि  राज्य  सरकार से  प्रतिवेदन  प्राप्त  करने  के  बाद  दी  इसके  बाद  ही  हम

 उन्हें  राक्षि  देते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  यशवन्तराव  गडारव  पाटिल  ।  माननीय  सदस्य  अनुपस्थित  अगला
 प्रइन  ।  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  ।

 परमाणु  ऊर्जा  परियोजनाओं  के  अपशिष्टों  संबंधी  सुरक्षोपाय

 +1 ]6,  थ्रो  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भारी  जल  संयंत्रों  सहित  निर्माण  की  जाने
 वाली  परमाणु  बिजली  परियोजनाओं  को  पर्यावरण  के  दृष्टिकोण  से  स्वीकृति  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  इन  संयंत्रों  के  अपशिष्ट  पदार्थों  को विकिरण  की  सहयसीमा  के  भीतर

 रखने  के  बारे  में  क्या  कदम
 उठाए

 गए  और

 कया  बेकार  इंधन  छड़ों और  अन्य  उपोत्पादों  के  निपटान  के  लिए  कोई  पूर्ण  सुरक्षोपाय
 लागू  किए  गए  हैं  ?

 16



 26  1908  मौखिक  उत्तर
 जप

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी
 श्रौर  भ्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्रो  शिवराज  सभी  परियोजनाओं
 के  मामले  में  निर्माण-कार्य  शुरू  करने  से  पहले  पर्यावरण  विभाग  का  अन  अनिवाय॑  रूप

 से  प्राप्त  किया  जाता  है  ।

 बहिस्रोवों  की  मानीटरिंग  लगातार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  की  जाती  है  कि

 विकिरण  की  मात्रा  पअ्रंतर्राष्ट्रीय  विकिरण  बचाव  आयोभन  द्वारा  निर्धारित  सीमाओं  के  अनरूप  ही
 ।  न्यक्लियर  ऊर्जा  संबंधी  कार्यक्रम  के  आरंध  से  ही  परभाविक  अपविष्ट  पदार्थों  के  नियंत्रण  को

 उच्च  प्राथमिकता  दी  जाती  रही  यह  सुनिष्तिचत  करने  लिए  कि  सामान्य  और  पूवरपिक्षित  अप
 -  सामान्य  परिस्थितियों  में  संयंत्र  से  निकलने  वाले  अपशिष्ट  पदार्थों  जिनमें  उन्मुक्त  होने  वाले

 विकिरण  सक्रिय  गेंसीय  तथा  तरल  पदार्थ  भी  शामिल  मात्रा  पूरी  तरह  से  निर्धारित  सीमा  में

 ही  रहे  परमाणु  विद्युत  संयंत्रों  के  डिजाइनों  में  ऐसे  बहुत  से  सुरक्षा  तंत्र  शामिल  किए  जाते  हैं  जो  इस
 सिद्धांत  पर  काम  करते  हैं  कि  यदि  कोई  उपकरण  ठीक  तरह  से  काम  करना  बंद  कर  देतो  भी

 उसका  प्रभाव  सुरक्षा  पर  न  पड़े  ।

 अल्प  तथा  माध्यमिक  स्तर  की  रेडियो  सक्ियता  से  युक्त  पदार्थों  का  निपटान  सुरक्षित
 रूप  से  करने  के  लिए  विकसित  तरीके  विश्वभर  में  तथा  हमारी  सभी  न्यूक्जियर  सुविधाओं  में  काम

 में  लाए  जा  रहे  हैं  ।  भक्त  शेष  ईंधन  से  निकलने  वाले  अ्रधिक  रेडियो  सक्रियता  युक्त  अपशिष्ट  पदार्थों
 के  काचन  और  निपटान  की  तकनीक  हमारे  देश  में  भी  विकसित  की  जा  चुकी  है  और  उस  तकनीक
 की"“उपयोगिता  भी  सिद्ध  हो

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  लिह  :  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  कर्नाटक  में  कलिया  नदी  के  किनारे
 श्राणविक  संयंत्र  लगाना  चाहती  थी  और  क्या  लोगों  ने  इसका  बहुत  विरोध  किया  था  ?  सरकार

 रकृ  र  कया  प्रतिक्षिया  है  ?

 श्री  शिवराज  बी०  पाटिल  :  कर्नाटक  में  कन्निया  नदी  के  किनारे  आणविक  संयंत्र  लगाने  का

 प्रस्ताव  था
 ।  उस  क्षेत्र  के  कुछ  लोगों  ने  इसका  बहुत  विरोध  किया  श्रा  ।  लेकिन  सरकार  का

 कोण  यह  था  कि  जो  लोग  वहां  रह  रहे  हैं  उनको  उस  संयंत्र  से कोई  खतरा  या  कोई  जोखिम  न
 उठाना  पड़े  ।  सभी  सावधानियां  बरती  जाती  हैं  और  हमने  लोगों  को  समभ्ाने  की  कोशिश  की  है
 कि  उस  संयंत्र  से  लोगों  को  कोई  हानि  नहीं  होगी  ।

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  क्या  सरकार  ने  इस  परमाण्‌  संयंत्र  से  सम्बन्धित  नियम  का
 पालन  करने  के  लिए  कोई  जांच  सुरक्षा  निकाय  का  गठन  किया  है  ?  और  अगर  तो  क्‍या  यह
 वैसा  ही  है  जैसा  भ्रमरीका  का  परमाणु  विनियम  बोडं  है  जो  मंत्रालय  से  स्वतन्त्र  होकर  कार्य

 करता  है  जिससे  लोग  उनके  पास  जा  सके  ओर  अपनी  शिकायतों  का  स्वतन्त्र  रूप  से  समाधान

 श्री  शिवराज  बो०  पाटिल  :  वर्तमान  व्यवस्था  के  अधीन  हमारे  यहां  परमाणु  विद्युत  बोर्ड
 है  जो  परमाणु  विद्युत  रिएक्टर  लगाने  के  लिए  जिम्मेबार  एक  अलम  से  निकाय  जिसका

 परमाणु  बिजली  बोर्ड  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  यह  पृथक  निकाय  परमाणु  विद्यूत  स्टेशनों  के
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 सुरक्षा  पहलू  को  भी  देखता  है
 ।

 अगर  कोई  शिकायत  है  तो  वे  शिकायतें  उनके  पास  भेजी  जा  सकती

 हैं  वे  उन  शिकायतों  की  अलग  से  जांच  कर  सकते  हैं  और  तब  उन  पर  कायंवाही  की  जा  सकती

 मैं  अध्यक्षपीठ  की  अनुमति  से  इस  सदन  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  भारत  में  हमने  वह
 सभी  उपाय  किये  हैं  जो  सुरक्षा  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  आवश्यक  एक  बात  और  मैं  सदन  के
 ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  क्रि  विश्व  में  विद्युत  रिएक्टर  के  संचालन  के  4000  वर्षों  में  परमाणु
 रिएक्टर  के  प्रसारक  एक  भी  व्यक्ति  नहीं  मरा  इन  परमाणु  विद्य ूत  स्टेशनों  के  लिए  अपनाए
 गये  सुरक्षोपाय  बहुत  ही  कठोर  हैं  और  सभी  प्रक्तार  की  सावधानी  बरती  जाती  है  ।  इससे  हमें  स्पष्ट
 हो  गया  है  कि  परमाणु  विद्युत  रिएक्टरों  द्वारा  परमाणु  विद्य ुत  प्राप्त  करना  खतरनाक  नहीं  है  ।

 श्री  जी०  जी०  स्वल  :  इन  परमाणु  संयन्त्रों  से  विकिरण  के  खतरे  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा
 जा  रहा  यह  ठीक  व  उचित  हम  इतने  सावधान  नहीं  हो  सकते  ।  लेकिन  मैं  जानना  चाहता

 हूं  क्‍या  यह  सच  है  कि  आणविक  सयंत्र  की  अपेक्षा  कोयला  दहन  संयंत्र  से  निकली  आर  इ  एम  एस
 माव  मे  पर  अधिए  पड़ता  है  ।  कुछ  ओऔद्यौगिक  संयंत्रों  स ेहोने  वाले  विकिरणों

 है  ।  मैं  जानना  चाहता  हं  कि  कोयला  दहन  संयंत्र  तथा  अन्य  संयंत्रों

 से  निकलने  वाले  असहनीय  विकिरण्परें  का  प्रभाव  मनुष्य  पर  न  पड़े  इसके  लिए  आप  क्या  उपाय  कर

 श्री  शिवराज  बी०  पाटिल  :  हमें  विकिरणों  की  समस्या  को  स्पष्ट  रूप  से  समभना  होगा
 मभझे  बताया  गया  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  प्राकृतिक  विकिरण  से  87.0  चिकित्सा  सम्बन्धी

 पर  क्षण  11.5%  हथियारों  के कारण  0.5%  व्यवसायिक  तौर  पर  0.4%  ८,
 गैर  विविध  रूप  में  0.5%  से  प्रभावित  है  जबकि  आणविक  विद्यृत  घर  से  केवल  0.1

 प्रतिशत  ही  विकिरण  होता  तरह  से  मनुष्य  का  शरीर  विभिन्‍न  प्रकार  की  विकिरणों  से
 प्रभावित  होता  जहां  तक  कोयला  विद्यत  घरों  से  होने  वाले  विकिरण  का  सम्बन्ध  यह  सच

 है  कि  तापीय  विद्युत  घर  से  जो  अपशिष्ट  निकलता  है  उससे  भी  कुछ  विकिरण  होता  हो  परन्तु  वह

 परमाणु  ऊर्जा  के  अधीन  नहीं  आता  है  ।  हम  इसकी  देखरेख  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  ताप
 विद्य  त  संयंत्रों  से निकले  अवशिष्ट  में  से  जो  विकिरण  होता  है  वह  मानव  जीवन  के  लिए  खतरनाक
 नहीं  है  तथा  वह  निर्धारित  सीमा  से  बहुत  कम  होता

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  सबसे  ज्यादा  एटोमिक  रिएक्टर  अमेरिका  में  है
 और  अमेरिका  में  जो  आडंर  प्लेस  करिए  हुए  वे  भी  कंन्सिल  किए  जा  रहे

 यह हमारी  जानकारी

 है  ।  बहां  पर  कई  स्टेटस  ने  अमेरिका  एटोमिक  रिएक्  ग्र्ब  |  द  ॥  इस  परिस्थिति  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  क्यों  के  अमेरिका  सबसे  ज्यादा  एडवांस  कन्ट्री  माननीय  मंत्री  जी  स्वयं  जाकर
 हटडी  करके  फिर  इस  विषय  में  निर्णय  लेंगे  क्‍या  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपको  भेज  दें  साथ  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  पुरोहित  जी  को  साथ  ले  जाना  ।

 )
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 श्री  शिवराज  बी०  पाटिल  :  श्रीमन्‌  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  आजकल  जो  एनर्जी  निर्माण
 करने  का  काम  उसमें  एटोमिक  एनर्जी  का

 बहुत  महत्व  बढ़  गया  फ्रांस  में  तो  75  परसेंट
 एनर्जी  न्यूक्लिअ  र-टैक्नोलौजी  से  बनाने  कौशिश  चल॑  रही  ८  ।  जागान  में  भी  जो  एनर्जी
 न्यूक्लिअर  टेक्‍नोलौजी  से  बनाई  जाती  वह  25  परसेंट  से  ज्यादा  है

 !  ऐवा  कटद्टा  जाता  है  कि
 जितनी  एनर्जी  चाहिए  उसके  साठ  परसेंट  तक॑  की  एनर्जी  जापान  में  न्‍्यूविल्वर  टंक्‍्नोलौजी  से
 बनाने  की  कोशिश  की  जा  रही  जापान  तो  एक  ऐसा  कन्ट्री  है  जिसको  बच्छी  तरह  से  मालूम है  कि  रेडिएदन  का  दया  मतलब  होता  अमेरिका  के  अंदर  आज  भी  इतने  बहुत  सारे
 एटोमिक  पावर  स्टेशन  जितनी  हम  एनर्जी  बनाते  उससे  ज्यादा  वे

 आज  भी  न्यूक्लिअर
 टेक्नोलौजी  से  बनाते  हैं  ।

 रेट  ऑफ  ग्रोथ  थोड़ा  कम  ज्यादा  हो  सकता  है  मगर  उनको  भी  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  ।
 आज  हमारे  पास  जितने  थर्मल  पावर  स्टेशन्स  या  ह।इडल  पावर  स्टेशन्स  उनसे  ज्यादा  संख्या  में
 उनके  पास  न्यूक्लिअर  पावर  स्टेशन्स  हैं  ओर  उनकी  संख्या  निरन्तर  बढ़ती  जा  रही  इसको

 देखते  हुए  हम  कह  सकते  हैं  कि  आने  वाले  समय  में  जब  कि  हमें  ऊर्जा  की  बहुत  जरूरत
 और  न्यूक्लिअर  एनर्जी  का  बहुत  ज्यादा  मात्रा  में  उययोग  होने  वाला  ऐसा  कहा  जाता  है  कि
 सारे  संसार  की  एनर्जी  की  जरूरत  का  25  परसेंट  हम  न्यक्लिअर  टेकक्‍्नोलौजी  से  प्राप्त  कर

 हम  सोलर  एनर्जी  के  उपयोग  को  भी  बढ़ाना  चाहते  हैं  गौर  उसकी  टेक्नोलौजी  अमी  डंवलप
 नहीं  हुई  अगले  70-80  सालों  के  बाद  उस  की  टेक्नोलोजी  डंवलप  हो  सकती  है  ओर  तब  कहीं
 उससे  हमें  अपनी  जरूरत  की  एनर्जी  का  20  प्रतिशत  हिस्सा  या  उससे  कुछ  मिल  सकता

 है  ।  तब  तक  के  लिए  हमें  आज  जो  है  उसी  का  सहारा  लेना  पड़ेगा  और  फ्यूजन  टक्‍नोलौजी  डेवलप

 हो  तो  इसका  काम  चल  सकता  है  ।

 |

 श्री  कुलनदेइ  बेल  :  शोघकर्ताओं  का  कहना  है  कि  प  रमाणु  ऊर्जा  में  विद्यमान
 रेडियोधर्मो  तत्वों  से  अपंग  बच्चे  पदा  हो  रहे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हे
 अगर  सच  है  तो  इसे  रोकने  के  लिए  सरकार  क्‍या  उपाय  कर  रही

 श्री  झिवराज  बो०  पाटिल  :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  हमार
 विकिरण  से  मुक्त  नहीं  हम  सूर्य  की  किरणों  से  विकरण  प्राप्त  करते  हैं  तथा  और
 चीजों  से  विकिरण  होता  है  ।  वातावरण  में  विद्यमान  कुल  विकिरणों  की  प्रतिशतता  मैंने  आपक
 बता  दी  है  और  मैंने  यह  भी  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  प्राकृतिक  स्त्रोतों  से  80  प्रतशत  बिकिरण
 होता  इन  सभी  बातों  को  बताने  के  बाद  में  यह  स्पष्ट  करना  चाहंंगा  कि  अ.णविक  ऊर्जा  घरों
 से  होने  वाले  विकिरण  की  वजह  से  कोई  भी  बच्चा  अपंग  पैदा  नहीं  परन्तु  सच  यह  है  कि  जब
 विकरण  कोशिका  में  प्रवेश  करती  है  तो  यह  जीन  में  परिवर्तत  ला  देती  इसके  परिणामस्वरूप

 कुछ  बिकृति  हो  सकती  है  लेकिन  इस  निरूपता  के  लिए  विकिरण  की  प्रतिशता  अधिक  परन्तु
 आणबविक  विद्युत  घरों

 से  होने  वाला  विकिरण  इसके  मुकाबले  बहुत  ही  कम
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 श्री  एस०  जयपाल  रेडडी  :  सिर्फ  सत्ताधारी  पक्ष  तथा  उनके  साथी  दल  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  वह  विपक्ष  में  आपसे  ऐसा  किसने  कहा  ।

 श्री  प्रताप  मानु  शर्मा  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  ठीक  है  कि  हमारे  देश

 ने  रेडियोधर्मी  क्षेप्य  पदार्थ  प्रबन्धन  के  लिए  एक  विस्तृत  कार्यक्रम  तेयार  किया  है  जिसकी  बहुत
 पहले  जब  भारत  के  परमाणु  कार्यक्रम  की  योजना  बनायी  गयी  कल्पना  की  गयी  मैं  यह

 '

 भी  जानना  चाहता  हूं  कि  इंघन  रियेक्टर  आपरेशन  से  लेकर  आखिर  में
 प्रयोग  किये  गये  इंधन  को  संसाधित  करने  तक  परमाणु  ईघन  चक्र  के  विभिन्‍न  चरणों  के  दौरान
 जो  रेडियोधर्मी  क्षेप्पय  पदार्थ  निकलते  हैं  उनकी  नुकसान  पहुंचाने  वाली  क्षमता  का  अ  दाजा  लगाने  के
 लिए  क्‍या  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  और  दूसरे"***

 ******  (  व्यवधान  )

 उपाध्यक्ष  महींदय  :  आप  केवल  एक  अनुपूरक  प्रइन  पूछिये

 श्री  प्रताप  भानु  यह  बिल्कुल  उपयुक्त  बांत  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  मैं  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  यह  विकिरण  समस्या  के  बारे  में  बिल  कुल  ठीक  जैसा
 कि  हम  जानते  हमारे  देश  ने  एक  फास्ट  ब्रीडर  टेस्ट  रियेक्टर  का  विकास  किया  है  और  हमने
 अपने  देश  में  इस  प्रोद्योगिकी  का  किकास  किया  इस्तेमाल  किये  गये

 ई
 घन  को  फिर  से  संसाधित

 करने  पर  जो  कि  फास्ट  ब्रिडर  रियेक्टर  में  प्लूटोनियम  को  फिर  से  प्रयोग  करने  के  लिए  बहुत
 जरूरी  उच्च  स्तर  के  जलोम  क्षैप्य  पदारयं  भारी  मांत्रा  में  उत्पन्न  होते  हैं  जिसमें  प्रयोग  किए  गये
 ई  घन  की  लगभग  सारी  रेडियोधर्मिता  होती  म॑ं  जानना  चाहता  हंं  हमारी  सरकार  तथा
 हमारा  परमाणु  ऊर्जा  बोड  ऐसे  उच्च  स्तर  के  जलीय  क्षेप्य  द्रव  पदार्थों  का  जो  कि  अल्फा
 प्रदूषित  होते  हैं  भंडारण  करने  तथा  निपटान  करने  के  लिए  कौन  से  प्रभावशाली  काये  कर
 रही

 भरी  शिवराज  वी०  पाटिख  :  परमाण्‌  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  हम  स्वावलम्बी  हो
 गये  हैं  |  संपूर्ण  ईघन  चक्र  पर  हमारा  अधिकार  हमारे  पास  रियेक्टरों  की  स्थापना  करने  की
 प्रौद्योगिकी  हमारे  पास  भारी  जल  बनाने  की  प्रौद्योगिकी  है  तथा  बेकार  के  पदार्थों  को  समाप्त
 करने  की  प्रौद्योगिकी  हमारे  पास  जहां  तक  बिकिरण  की  बात  सभी  क्षेत्रों  में  जो  इन
 गतिविधियों  से  संबंधित  विकिरण  सक्रियता  की  भी  जाँच  की  जाती  है  और  इस  प्रकार  के
 विकिरणों  की  बजह  से  कोई  व्यक्ति  प्रभावित  न  हो  इससे  संबंधित  प्रक्रिया  एवम्‌  प्रौद्योगिकी  का
 विकास  हमने  कर  लिया
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 मैंने  पहले
 ही  कहा  है  कि  हमने  रेडियोघर्मी  बेकार  पदार्थों  को  निपटाने  संबंधी  प्रौद्योगिकी

 का  विकास  कर  लिया  है  अब  बेकार  पदार्थ  को  द्रब्य  में  परिवर्तित  किया  जाता  है  और  उसे  शीशे
 के  बतंन  में  रखा  जाता  है  और  उसके  बाद  हमारे  पास  कुछ  अन्य  प्रक्रियाएं  हैं  जिन्हें  उसे  जमीन  में
 गहरा  गाड़  देने  के लिए  अपनाया  जाता  इस  तरह  की  प्रौद्योगिकी  हमारे  पास  उपलब्ध
 हमें  पक्का  विश्वास  है  कि  इससे  नुकसान  पहु  ख्राने  वाली  कोई  चीज  बाहर  नहीं  आयेगी  ।  इसी  के
 साथ  मैं  समा  और  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  हर  स्तर  पर  हमने  सावधानियां
 रखी  हैं  |  हम  यह  प्रयास  करते  हैं  कि  निर्धारित  सीमा  पार  न  मारत  में  निर्धारित  सीमा  कुछ
 चीजों  के  मामले  में  अन्तर्राष्ट्रीय  निर्धारित  सीमा  से  अधिक  कठोर  हमने  इस  क्षेत्र  पर  सभी

 सावधानियाँ  ली  माननीय  सदस्यों  को  इस  संबंध  में  डरने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडी  :  उपाध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  की  बात  से'सहमत  हैं  कि
 माण  ऊर्जा  उत्पादन  से  बचा  नहीं  जा  सकता  ।  लेकिन  सर्वाधिक  संगत  बात  यह  है  कि  हम  इस  क्षेत्र
 में  सुरक्षा  और  प्रदूषण  को  रोकने  संबंधी  उपायों  को  कठोर  एवम्‌  व्यवस्थित  कंसे  कर  सकते  हैं  ।

 मंत्री  जी  अच्छी  प्रकार  से  जानते  हैं  कि  परमाणु  ई  घन  कम्पलक्स  हैदराबाद  के  पास  स्थित
 है  ।  वहाँ  पर  शिकायतें  हुई  हैं  कि इस  कारखाने  के  क्षेप्य  पदार्थों  से  निकलने  वाला  हानिकारक
 विकरण  नियत  सीमा  से  अधिक  हो  रही  ऐसी  शिकायतें  बहुत  बार  दर्ज  कराई  गई  हैं  ।
 मैं  मंत्री  जी  स ेजानना  चाहता  हूं  कि  इस  कम्पलंक्स  के  बारे  में  क्या  किया  गया  है  ।

 श्री  शिवराज  बो०  पाटिल  :  मैं  माननीय  सदस्य  यह  कहने  के  लिए  धन्यवाद  करता  हू
 कि  भविष्य  में  ऊर्जा  उत्पादन  में  परमाणु  प्रौद्योगिकी  लामदायक  सिद्ध  परन्तु  इसी  के  साथ

 हम्‌  यह  भी  विशेष  रूप  से  सुनिश्चित  कर  रह  हैं  कि  विकिरण  के  कारण  मानव  पशु  जीवन
 तथा  वक्षों  क ेजीवन  को  कोई  खतरा  उत्पन्न  न  हो  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  दे  सकता
 है  कि  हैदराबाद  क्षेत्र  में  भी  किसी  सीमा  को  लांघा  नहीं  गया  जहाँ  से  भी  हमें  शिकायतें  प्रांप्त

 हुई  ने  वहां  की  स्थिति  की  जाँच  की  यह  पाया  गया  है  कि  सीमा  को  बिल्कुल  भी  नहीं
 लांघा  गया  यूनिट  के  अंदर  और  बाहर  यह  पता  लगाने  ने  के  लिए  कि  सीमा  को  लांघा  गया
 है  ।  अथवा  नहीं  हमारे  पास  प्रक्रिया  मोजूद  अगर  इसे  लांघा  गया  है  तो  कतिपय
 प्रक्रियाओं  का  पालन  किया  जाता  है  ।  किसी  भी  सीमा  को  कभी  भी  लांधा  नहीं  गया  है  और  ऐसी
 स्थिति  पैदा  नहीं  हुई

 उड़ोसा  की  परतो  भूमि  विकास  झोर  सामाजिक  वानिको  के  लिए  धनराशि  का  आवंटन

 17.  श्री  बिन्तासणि  जेता  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परती  भूमि  के  विकास  और  सामाजिक  वानिकी  संबंधी  योजनाओं  के  लिये  वर्ष
 1984-85, 5,  1985-86  और  1986-87  के  लिये  कितनी  घनराशि  आबंटित  की  गई  और  उसमें  से

 प्रत्येक  में  उड़ीसा
 राज्य  का  कितना  अ्रंशदान  रहा

 इन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  को  अब  तक  की  उपलब्धियां  क्‍या

 क्‍या  वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  लिये  आवंटित  घनराशि  पूरी  खर्च  नहीं
 की  जा  सकी  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और
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 सरकार  द्वारा  वर्ष  1986-87  के  दौरान  इन  योजनाओं  को  पूरी  तरह  से

 कार्यान्िवित  करने  के  लिये  क्या  विशेष  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रानिकी
 झौर  अंपरिआ  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वो०  :  तथा  वानिक
 क्षेत्र  तथा  ग्रःमीण  विकास  विभाग  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमों  के  अन्तगंत  उड़ीसा  को  सामाजिक
 वानिकी  के  लिए  आबंटन  कर  दिया  गया  है  ।  ब्योरे  सभा-पटल  पर  रखे  गए  विवरण  -]  में  दिये  गये

 1985  के  बाद  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  के  साथ  परती  भूमि “  विकास  पर  केन्द्रीयकरण  प्रारम्भ  किया  गया  ।

 1984-85  में  कमी  के  कारणों  को  राज्य  सरकार  से  मालूम  किया  जा  रहा
 बर्ष  198  5-8  6  के  लिए  यय  के  अन्तिम  आंकड़े  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 इन  स्कीमों  के  क्रियान्वयन  के  संबंध  में  बनाई  गई  काय्यंवाही  योजना  के  ब्योरे  दर्शाने
 वाला  विवरण  -2  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 ॥॒
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 .  परतोी  भूमियों  के  विकास  के  लिए  कार्यकारी  योजना

 1.  परती  भूमि  का  प्रलभिनिर्धारण  :

 राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  की  सरकार  से  अपने  क्षेत्र  में  परती  भूमि  के  अभिनिर्धारण  का

 भनुरोध  किया  गया  है  चाहे  वे  वन  राजस्व/सामान्य  भूमि  या  अवनत  क्षि  भूमि  हो  ।

 2.  जनता  की  भागोदारी  :

 इसको  निम्नलिखित  उपायों  से  सुनिष्िचित  किया  जाएगा  :--

 बिकेन्द्रित  नसंरियां  :  जनता  की  नसंरियां  अर्थात

 युवा  स्वेल्छिक  एजेंसियों  इत्यादि  को  पौधों  की  बढ़ी  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए
 हित  किया  जाएगा  ।  हि

 (w)  फार्स  बानिकी  :  किसानों  को  उदकी  सीमांत  भूमि  और  छेती  भेढ़ों  पर  वृक्षों
 की  फामिग  करने  के  लिए  प्रोस्साहित  किया  जाएगा  ।  पौधों  के  वितरण  हेतु  एक  बिवेकशील  नीति
 तेयार  की  जानी  चाहिए  ।

 वक्ष  उगाने  बालों  को  सहकारी  पौधों  को  लगाने  और  वितरण  में  तथा

 वक्ष  लगाने  के  लिए  वृक्ष  उगाने  वालों  की  सहकारी  समितियों  को  संगठित  किया  जाना

 स्वेच्छिक  संगठन  :  व्यापक  आधार  वाले  महिला  युवा  दलों  को
 नसंरी  उम्ाने  और  पेड़  लगाने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया

 पेड़ों  के  पट्टे  :  नहरों  इत्यादि  और  अन्य  निम्नीकृत  भूमि  को  ग्रामीण
 निर्धनों  को  इस  जमीन  पर  उनके  द्वारा  लगाये  गये  वक्षों  पर  भोगाधिकार  दे  दिया  जाना
 चाहिए  ।

 3...  नोडल  एजेंसी  :

 राज्य/संष  राज्यक्षेत्र  सरकारों  से  विभिन्‍न  सरकारी  व  अन्यों  द्वारा  क्रियान्विता
 f

 |  रहे  कार्यक्रमों  को  अमल  में  लगने  के लिए  एक  समेकित  नीति  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  एक
 एकल  बोडल  एजेंसी  के  अभिनिर्वारण  के  लिये  अनुरोध  किया  गया

 4.  बोज  :

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  सरकारी  से  किसामों  को  ब्यापारिक  आधार  पर  घास  और

 है|  a  पर न है  नशा



 26  1908
 मौखिक  रत्तर

 5.  भमि  को  पट्टे  पर  देना  :  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारों  को  ग्रामीण  निघंनों  को  वन॑
 रोपण  हेतु  वन  तथा  गेर-वन  परती  भूमि  पट्ट  पर  देने  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धांत  तैयार  करने  का

 अनुरोध  किया  यया

 6-  बन  आधारित  उद्योगों  उनके  द्वारा  अपेक्षित  कच्चे  माल  के  उत्पादन  हेतु  परती

 भूमि  पर  वन  रोपण  के  प्रोत्साहित  किया  जाना  ग्रामीण  नि्धंनों  को  रोजगार  प्रदान
 करने  के  साथ-साथ  उन्हें  लाभप्रद  आघार  पर  वक्ष  उगाने  के  योग्य  बनाने  की  दृष्टि  से  परती  भूमि  पर

 बक्ष  आवरण  उगाने  के  लिए  उद्योगों  को  उत्साहित  भी  किया  जाना  चाहिए  ।  राज्य  सरकारों

 इस  विषय  में  उद्योगों  को  परती  भूमि  पट्टं  पर  दिये  जाने  के  मार्गदर्शी  सिद्धांत  तैयार  करने
 का  अनुरोध  किया  गया  है  |

 १.  झहरी  ई  घन  की  लकड़ी  झौर  हरित  पष्टियां  :

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों  स ेसुनिश्चित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  कि  शहरी  ईघन  की

 लकड़ी  और  चारे  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  ई  धन  की  लकड़ी  और  चारे  के
 पौधों  की  हरित  पट्टियां  कस्बों  और  शहरों  में  लगाई  जायें  ।

 8.  निम्नीकृत  वन  क्षत्र  :

 राज्यों  निम्नीकृत  वन  भूमि  के  अभिज्ञान  और  ई  घन  की  लकड़ी  और  इनके  चारे  की
 प्रजातियों  से  वन  रोपण  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 9.  बन  विकास  निगल  :

 बन  विकास  निगमों  को  ईंघन  की  लकड़ी  और  चारे  के  पौधे  लगाने  के  लिए  सरकारों
 से  परती  भूमि  पट्ट  पर  लेनी

 lo.  सरकारी  विमाग  :

 सरकारी  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  और  अन्य  निकाय/संस्थानों  जिनके  पास
 पर्याप्त  अप्रयुक्त  भूमि  ऐसी  भूमि  को  वृक्षारोपण  के  अन्तर्मंत  लाना  चाहिए  ।

 11.  साध्यम  एवं  संचार  :

 जनता  में  जागरूकता  लाने  के  लिए  लोक  कला  और  संस्कृति  के  परम्परागत
 टेलीविजन  औरे  अन्य  श्रव्य-दष्य  माध्यमों  के  द्वारा  व्यापक  प्रचार  अभियान  चलाया  जाना

 चाहिए  ।

 12.  प्रबोधन  एवं  मूल्यांकन  :

 राज्य|संघ  राज्य  सरकारों  को  कार्यक्रम  के  गुणात्मक  क्रियान्वयन  को  सुनिदिचत  करने  के
 के  लिए  उपयुक्त  प्रबोधन  भौर  मूल्यांकन  तंत्र  विकसित  करना  ऋषहिए  ।
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 आओ  चितामणि  जैना  :  मैं  मंन्‍्त्री  जी का  धन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्होंने  उत्तर  देते

 हुए  योजना  तथा  उपयोग  सम्बन्धी  ब्यौरे  अपने  उत्तर  से  संलग्न  विवरण  में  दिये

 अपने  प्रश्न  के  माग  मैंने  स्पष्ट  रूप  से  पूछा  है  कि  क्‍या  राज्य  को  दी

 गयी  घनराष्णि  का  पूरी  तरह  से  उपयोग  किया  गया  अगर  तो  इस  कमी  के  कारण  क्‍या  हैं  ।

 उन्होंने  कहा  है  कि  इसकी  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।

 वया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकार  तथा  संघ  शासित
 क्षेत्रों  से  कहा  है  कि  वे  एक्शन  प्लान  के  अनुसार  योजना  को  क़्ियान्बिति  तथा  उस  पर  निगाह  रखने
 के  लिए  एक  नोडल  ऐजंसी  निर्धारित

 क्या  मैं  यह  भी  जान  सकता  हूं  कि  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  कौन-सी  नोडल  ऐजंसी  तय  की

 है  जो  इस  योजना  पर  निगाह  रखेगी  ताकि  घन  का  सही  उपयोग  हो  ?

 श्री  शिवराज  वो०  पाटिल  :  राज्य  सरकार  ने  बंजर  भूमि  के  विकास  के  लिए
 निगम  बनाया  यह  निगम  बन  गया  है  और  इसे  बहुत  घनखर्च  करने  के  लिए  दिया  गया
 था  ।  हमें  बताया  गया  है  कि  निगम  इस  घनराशि  को  खर्च  करने  की  स्थिति  में  नहीं  उनके
 पास  इस  उदेश्य  के  लिए  कोई  साज-समान  नहीं  बनाया  इसके  अतिरिक्त  झ्राई०  आर०  डी०
 पी०  कार्य  और  अन्य  कार्य  उस  समय  निगम  को  दिये  गये  थे  फिर  भी  घन-राशि  व्यय  नहीं  की  जा
 सकी  ।

 क्री  खितामणि  जेना  :  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रइन  है  कि  केन्द्र  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों
 को  बंजर  भूमि  के  विकास  के  लिए  आबंटन  किस  आधार  पर  किया  जाता  क्‍या  इसके  लिए
 राज्य  के  क्षेत्रफल  अथवा  राज्य  की  जनसंख्या  को  आधार  बनाया  जाता  है  ?

 श्री  शिवराज  वबो०  पांटिल  :  हम  आम  तौर॑  पर  जिस  क्षेत्र  को  आसानी  से  विकसित  किया
 जा  सकता  है  उसका  विकास  करने  के  प्रयास  करते  आधार  आम  तौर  से  बंजर  भूमि
 की  उपलब्धता  को  बनाया  जाता  कई  प्रकार  की  बंजर  भूमि  कुछ  भूमि  लबणीय  होती

 कुछ  भूमि  निम्न  स्तर  की  होती  हैं  तथा  अन्य  प्रकार  की  भूमि  भी  होती  अतः  भूमि  की

 उपलब्ध  क्षे१्रफल  को  देखते  हुए  घनेराशि  का  नियत॑न  किया  जाता  इसके  अतिरिक्त  और  भी
 आधार  हैं  जिनको  देखा  जाता  है  जिन्हें  मैं  माननीय  सदस्य  को  लिखित  में  सूचित  करू

 क्रो  शरत  देव  :  अगर  आप  हमें  दिये  गए  विवरण  के  पृष्ठ  2  को  देंखे  तो  आप
 पायेंगे  कि  इसमें  कहा  गया  है  कि  0.95  करोड़  रुपये  खर्च  करके  13,406  हेक्टेयर  भूमि  पर
 रोपण  किया  गया  है  जबकि  उसी  वर्ष  में  3.13  करोड़  रुपये  खर्च  करके  मात्र  1,611  हेक्टेयर  भूमि
 पर  वक्षारोपण  किया  गया  इस  प्रकार  की  विषमता  का  क्‍या  कारण  है  ?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जब  इतनी  घनराशि  खर्च  करने  से  बची  है  राज्य  सरकार
 भी  पर्याप्त  रूप  से  यह  जानकारी  नहीं  दे  पायी  है  कि  इस  घनराशि  का  1984-85  में  उपयोग
 क्यों  नहीं  किया  जा  किन  हालातों  में  झिना  जांच  किए  केन्द्रीय-सरकार ने  फिर  से  राज्य  को
 1985-86  में  इतनी  घनराशि दी  है

 ?  ,

 28
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 श्री  शिवराज  बो०  पाटिल  :  जहाँ  तक  किसी  खास  क्षेत्र  की  भूमि  पर  धन  खर्च
 करने  का  संबंध  यह  भूमि  की  गुणवत्ता  पर  निर्भर  किस  प्रकार  की  भूमि  को  वन  में
 परिवर्तित  करना  है  आदि  अन्य  सभी  बातें  |  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  कुछ  घनराशि  जो  राज्य
 सरकार  को  दी  गई  थी  खर्च  नहीं  की  गई  थी  और  उसके  लिए  राज्य  सरकार  ने  जो  कारण  हमें
 बताया  और  जिसे  मैं  माननीय  सभा  के  सामने  रख  रहा  हूं  उन्होंने  उस  क्षेत्र  में  बंजर  भूमि  का
 विकास  करने  के  लिए  एक  निगम  बनाया  था  और  उस  निगम  के  पास  चकि  इस  काय॑  के  लिए
 आवश्यक  सुविधायें  तथा  आवश्यक  प्रशासनिक  व्यवस्था  नहीं  थी***

 श्री  शरत  वेव  :  यह  बात  निगम  के  बारे  में  ई०  आर०  आर०  आई०  आर०
 ढ्री०  और  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  को  अलग  से  स्थानीय  निकायों  द्वारा  लागू  किया  जाता

 क्री  शिवराज  वो०  पाटिल  :  आई०  आर०  डी०  तथा  ई०  आर०  आरए७०  पी०  के  बारे  में
 उन्होंनेब्क  हा  है  कि  बाद  में  यह  कार्य  भी  निगम  को  सौंप  दिया  गया  था  ।

 श्री  शरत  देव  :  उन्होंने  वह  घन  निगम  को  नहीं  दिया  |  यह  मैं  आपकी  जानकारी
 में  ला  रहा  हूं  ।

 श्री  बजमोहन  महन्ती  :  12  सूत्री  कायंवाही  योजना  बनायी  गयी  थीं  और  राज्य
 सरकारों  तथा  संघशासित  क्षेत्रों  को  इसे  लागू  करने  के  लिए  कहा  गया  था  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं
 कि  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  की  कया  प्रतिक्रिया  रही  ?  क्या  माननीय  मंत्री  यहां
 बतायेंगे  कि  क्‍या  प्रतिक्रिया  रही  है  तथा  सभी  12  सूत्रों  की  दिशा  में  कार्यवाही  के  बारे  में  क्‍या

 प्रेगति  है
 ?  मेरा  कहना  यह  है  कि  अगर  जानकारी  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  है  तो  क्या  माननीय  मंत्री

 इस  प्रतिक्रिया  और  प्रगति  सभा-पटल  पर  रखेंगे  ?

 श्री  शिवराज  बो०  पाठिल  :  बंजर  भूमि  विकास  के  महत्व  को  प्रत्येक  स्तर  पर  पहचाना
 जाना  केन्द्रीय  स्तर  राज्य  स्तर  पर  तथा  लोगों  के  स्तर  पर  भी  ।  कंवल
 स्थानीय  प्राधिकरणों  तथा  राज्य  सरकारों  की  प्रतिक्रिया  प्राप्त  करने  के  बाद  ही  ऐसा  किया
 जा  सकता  कंन्द्र  की तरफ  से  सभी  संबधित  लोगों  को  यह  जताने  का  प्रयास  किया  जा
 रहा  है  कि  बंजर  भूमि  विकास  में  देश  का  मूल  विकास  निहित  है  और  हम  देखते  हैं  कि  सरकार
 के  सुझाव  पर  लोगों  का  ध्यान  जाने  की  प्रगति  में  वृद्धि  हो  रही  एक  विशेष  स्वीकार्य
 स्तर  जो  वास्तव  में  बहुत  ही  कुशल  एवं  उपथोगी  होगा  प्राप्त  करना  होगा  ।

 परन्तु  सभी  संबंधित
 लोगों  की  इस  मामले  पर  ध्यान  देने  की  क्रिया  में  प्रगति  और  वद्धि  हो  रही  है  ।

 भ्रो  बज  सोहन  महन्तो  :  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  शासित  क्षेत्र  की  प्रगति  क्‍या  है  ?  यही

 श्री  शिवराज  वो०  पाटिल  :  यह  जानकारी  दी  जा  सकती  है  ।

 श्री  विष्णु  सोदो  :  उपाध्यक्ष  क्या  मंत्री  जी  यह  बताने  का  कष्ट  करेंगे  कि  राजस्थान
 के  अरावली  के  जिसके  फोटोग्राफूस  इन्सेट  |  के  माध्यम  से  लिये  गये  हैं  और  जिससे  वैस्टर्न
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 राजस्थान  का  दिल्‍ली  और  यू०  पी०  तक  बढ़  रहा  उसको  रोकने  के  लिए  जो

 वैस्ट  लैंड  कार्पोरेशन  के  माध्यम  से  स्कीम  भेजी  गई  वह  कब  तक  सेक्शन  होगी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशनकाल  समाप्त  हुआ  ।

 जनता  नन-ः

 प्रइनों  के लिखित  उत्तर

 उत्तर  प्रदेश  के  पव॑  तोय  क्षेत्रों  का  सुदूर  संवेदन  सर्वेक्षण
 छ

 #700,  श्री  हरीश  रावत  :
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  पवं॑तीय  क्षेत्रों  का  सुदूर  संवेदन  सर्वेक्षण  किया
 गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 यदि  तो  क्‍या  इस  क्षेत्र  में  वन  सम्पदा  सहित  राष्ट्रीय  संसाधनों  का  उपयोग
 करने  के  लिए  निकट  मविष्य  में  ऐसा  सर्वेक्षण  कराने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 विशान  ओर  प्रोच्चोगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेपट्रॉनिकी झोर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्रो  शिवराज  बो०  :  से  पव॑ंतीय

 क्षेत्रों  सहित  सम्पूर्ण  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के लिए  समग्र  वन  मानचित्रण  झौर  परती  भूमि  के
 चित्रण  के  लिए  उपग्रह  प्रतिबिम्बकी  सहित  कई  सुदूर  संवेदन  संबंधी  सर्वेक्षण  किए  गए  हैं  ।  संरक्षण
 के  लिए  प्राथमिक  क्षेत्रों  के  निरूपण  के  अवसाद  जमा  होने  का  अनुमान  लगाने  तथा  जल
 प्रवाह  की  भविष्यवाणी  के  लिए  ऊपरी  गंगा  जल-प्रहण  क्षेत्र  का  सुदूर  संवेदन  सर्वेक्षण  किया  जा
 रहा

 1972-75  मौर  1980-83  की  अवधि  के  लिए  उपग्रह  प्रतिबिम्बिकी  सहित  वन
 चित्रण  किया  गया  भू-जांचों  के  बाद  वन  के  अन्तगंत  क्षेत्र  का  अनुमान  1980  दथ्ाब्द  के
 प्रारम्भ  की  स्थिति  के  भ्रनुसार  लगभग  32,000  वर्ग  किलोमीटर  जो  कि  राज्य  के  कुल
 लिक  क्षेत्र  का  लगभग  11%  ये  मानचित्र  वानिकी  की  आयोजना  तथा  परिवर्तन  का  पता
 लगाने  के  लिए  निवेश  के  रूप  में  उपयोगी  पाये  गए  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  के  लिए  परतीभूमि  के  मानचित्र  में  हिम  आच्छादित
 क्षेत्रों  और  कोरे  बन  क्षेत्रों  को  दिखाया  गया  उत्तर  प्रदेश  के  बन  विभाग  द्वारा  परती  भूमि  के
 विकास  के  लिए  इन  मानचित्रों  का  उपयोग  किग्रा  जा  रहा
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 उत्तर  प्रदेश  के  सम्पूर्ण  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  लिए  हवाई  फोटोग्राफों  की  सहायता  से  1:  50,000
 के  पैमाने  पर  स्थलाकृतिक  सर्वेक्षण  किए  गए  तथा  अधिकांश  मानचित्रों  को  हाल  ही  में  प्रकाशित

 किया  गया  स्थलाकृतिक  मानचित्र  त॑यार  किए  गए  उत्तर  प्रदेश  के  कई  पव॑तीय  क्षेत्रों  में
 हवाई  फोटोग्राफों  से  कई  विस्तृत  सर्वेक्षण  भी  किए  गए  इनक  उदाहरण  इस प्रकार  हैं  :

 विस्तृत  वन  आच्छादन  किस्म  का  वन  की  किस्म  का  मूल्यांकन  और  अलमोड़ा

 जिले  के  भागों  में  तथा  देहरादून  के  वन  भागों  में  वनरोपण  स्थलों  का  निर्घारण  चमोली
 जिले  में  श्रलकनन्दा  जलग्रहण  क्षेत्र  में  मृदा  और  भूमि  उपयोग  संबंधी  सर्वेक्षण  2000
 वर्ग  कि०मी०  क्षेत्र  को  आवृत्त  करते  हुए  दून  घाटी  का  समेकित  सर्वेक्षण  करना  ।

 भारतीय  सुदूर  संवेदन  उपग्रह  उपयोग  कार्यक्रम  के  उत्तर  प्रदेश  के  सुद्र  संवेदन

 उपयोग  केन्द्र  ने  हिमालय  क्षेत्र  में  गंगा  और  रामगंगा  नदियों  के  जलग्रहण  क्षेत्रों  के  भागों  में  हवाई
 फोटोग्राफी  की  यह  परियोजना  अब  प्रारंभिक  चरणों  में  है  ।

 उपयुक्त  के  अनुवर्ती  के  रूप  में  पहले  से  प्रारंम  सर्वेक्षणों  को  पूरा  करने  के  साथ-साथ  कई
 सर्वेक्षण  शुरू  किए  जा  सकते  हैं  ।

 परमाण्‌  ऊर्जा  संयंत्रों  के  कमंचारियों  को  स्वास्थ्य  संबंधी  खतरे

 +703,  श्री  एच०  एम०  पटेल  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  परमाणु  ऊर्जा  तथा  अन्य  इलैक्ट्रानिक  संयंत्रों  में  काम

 करने  वाले  अनेक  कर्ंचारी  अत्यधिक  विकिरण  के  कारण  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  प्रभावित

 हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 ऐसे  कौन-कौन  से  संयंय  हैं  जिनके  विकिरण  तथा  अन्य  खतरों  से  कर्मचारियों  के

 स्वास्थ्य  पर  सर्वाधिक  कुप्रभाव  पड़ा  और
 न

 इन  संयंत्रों  में  काम  करने  वाले  कर्मंच  रियों
 के

 स्वास्थ्य  की  रक्षा  के  लिए  क्या  उपाय

 किए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  शोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  हसेक्ट्रानिकी
 ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवरांज  वो०  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सभी  संयंत्रों  में  कमंचारियों  पर  पड़ने  वाले  विकिरण  की  मात्रा  अन्तर्राष्ट्रीय
 रण  बचाव  आयोग  द्वारा  दी  गई  सिफारिशों  के  अनुरूप  निर्धारित  सीमाओं  के  पूर्णतः  भीतर  ही
 रहती  इस  कमंचारियों  के  स्वास्थ्य  के  प्रभावित  होने  का  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।
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 विकिरण  की  विद्यमानंता  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की
 निगरानी  उनके

 स्वास्थ्य  की  दृष्टि  से करने  तथा
 भागा  परमाणु  अनुसंधान  केंद्र  के  स्वास्थ्य  मौतिको  प्रभाग  और

 विकिरण  बचाव प्रभाग  द्वारा  विकिरण  सुरक्षा  संबंधी  निगरानी  रखने  के  काम  सभी  परमाणु  ऊर्जा

 संयंत्रों  में  उन-संयंत्रों  के  स्थापना-काल  से  ही  किए  जाते  रहे  हैं  ।

 विकलांगों  के  प्राधिक  उत्थान  को  योजनाएं

 *705.  श्री  चित्त  महाता  :

 क्रो  निर्मल  ख्त्री  :

 क्‍या  कल्याण  मत्री  यह  बताने  को  कृपा  करग  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  लोगों  से  अपील  की  है  कि  विकलांगों  को  राष्ट्र  के  सामान्य

 नागरिकों  के  समान  उचित  स्थान  दिया  जाना  चाहिए  और  उनके  आशिक  उत्थान  में  उनकी

 सहायता  की  जानी

 यदि  तो  क्या  सरकार ने  देश  में  विकलांग  व्यक्तियों  क ेआथिक  उत्थान  के  लिए
 कोई नई  योजना  बनाई

 क्‍या  देश  में  विकलांग  व्यक्तियों  की  सहायता  करने  के  लिए  उनको  दिए  जाने  वाले
 लाभों  तथा  रीति-नीति  की  सूची  बनाई  गई  है/बनाई  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 है

 ?

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारो  बाजपेयो  )  :

 प्रधान  मंत्री  जो  के  संदेश  के  उद्धरण  समा  पटल  पर  रखे  जाते  में  रखा  गया  ।  देखिये
 संख्या  एल०  टो  ०  2641/86]

 से  एक  विवरण  संलग्न

 देश  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  आर्थि
 ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :-

 रोजगार

 केन्द्रीय  सरकार  और  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  ग्रुप
 ओर  पदों  के  लिए  3  प्रतिशत  पद  आरक्षित  किए  गए

 रोजगार  उपलब्ध  कराने  में  विकलांग  व्यक्तियों  की  सहायता  के  लिए  देश  में  22  विशेष
 रोजगार  कार्यालय  और  41  विशेष  रोजगार  सेल  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 q j  ६56 ।
 xP  जन  है  छ्फ  |  ्न्नकी
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 विकलांग  व्यक्तियों  की  अवशिष्ट  योग्यता  का  मूल्यांकन  करन  उन्हें  प्रशि:ःण  देने  और
 नियमित  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  14  व्यावसायिक  पुनर्वास  केन्  द्रों  की  स्थापना  की  गई
 है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  बढ़ने  हेतु  व्यावसायिक

 पुनर्वास  केन्द्रों  में  11  ग्रामीण  पुनर्वास  केन्द्र  और  जोड़  दिए  गये  हैं  ।

 भारत  सरकार  विकलांग  व्यक्तियों  के  व्यावसायिक  प्रश्षिक्षण  के  लिए  कार्यक्रम  तैयार  करने

 ओर  शेलटड  वकशाप  की  स्थापना  करने  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सहायता  प्रदान  करती
 अन्य  रोजगारों  में  मी  विकलांग  व्यक्तियों  की  सहायता  के  नियोजन  अधिकारियों  की

 नियुवित  करने  हेतु  स्वयंसेवी  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 विकलांग  ब्यक्तियों  को  रोजगार  देने  के  लिए  प्राईवेट  क्षेत्र  के  नियोक्ताओं  को  प्रोत्साहन
 देने  हेतु  मारत  सरकार  विकलांग  व्यक्तियों  के  उत्कृष्ट  नियोक्ताओं  को  राष्ट्रीय  पुरस्कार  देती

 स्वरोजगार  e

 पैट्रोल  पम्प/गेस  व्यापार  के  काय॑  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  7.5  प्रतिशत  का  आरक्षण

 किया  गया

 रियायती  ब्याज  दर  योजना  के  अन्तगंत  राष्ट्रीयक्ृत  बेंक  विकलांग  व्यक्तियों  को  कम

 ब्याज  दर  (4  पर  ऋण  देते  हैं  ।

 संचार  विकलांग  व्यक्तियों  को  साबंजनिक  टेलीफोन  बूथ  प्रदान  क्रता  जिस
 से  वे  अपनी  जीविका  उपार्जन  कर  सकते 0

 राज्य  सरकारें  और  स्थानीय  विकलांग  व्यक्तियों  को  श्रपनी  जीविका  उपाजेन

 के  लिए  उन्हें  क्योस्क/बिक्री  स्टाल  आवंटित  करते  हैं  ।

 कल्याण  मंत्रालय  ने  जिला  पुनर्वास  केन्द्रों  की  एक  योजना  शुरू  की  है  जिसके  अन्तगंत

 ग्रामीण  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  व्यापक  और  समन्वित  सेवायें  प्रदान  की  जाती  जहां  तक

 विकलांग  व्यक्तियों  क॑  आर्थिक  उत्थान  का  प्रश्न  है  जिला  पुनर्वास  कंन्द्र  छोटी  बिक्री

 सेवा  कृषि  और  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में  स्त्रोजगार  चलाने  जैसी  अर्थव्यवस्था  के  असंगठित

 क्षेत्रों  में  काम  बढ़ाने  पर  जोर  दिया  गया  है  ।

 इलेक्ट्रानिको  उद्योग  में  प्‌  जो  निवेश

 *706.  श्री  गुरुवास  कासत  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कितना  पूंजी
 निवेश  किया  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कितना  पूंजी  निवेश  करने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इलेवट्रॉनिकी  उद्योग  में  दिदेशी  प्‌  जीनिवेश
 के  बढ़ने  की  सम्भावना  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  रे

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  इलेक्ट्रानिकी  झोर

 प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  द्वारा  वास्तविक  रूप  से  खर्च  की  गई  कुल  राशि  171.10  करोड़  रुपये
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अनुमोदित  वित्तीय  परिव्यय  471  करोड़  रु०

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  द्वारा  चलाई/चलाए  जा  रही/रहे  विभिन्‍न  प्रकार  की  योजनाओं

 क्रमों  में  अधिकांश  ऐसे  हैं  जो  प्रत्यक्ष  रूप  से  उद्योग  उन्मुख  है  तथा  अन्य  कार्य  क्रम  ऐसे  हैं  जिनमें

 पुर्जों  से  लेकर  सम्पूर्ण  उत्पाद  तैयार  करने  में  पूंजीनिवेश  करना  पड़ता  है  और  इस  प्रक्रिया  में  मूल
 संरचनात्मक  सुविधाओं  की  प्रौद्योगिकी  का  विकास  तथा  प्रायोगिक  आधार  पर  उत्पादन

 एवं  जनशक्ति  का  आदि  सभी  पर  प्‌  जीनिवेश  करना  होता

 और  मार्च  ।985  में  इलेक्ट्रॉनिक  के लिए  घोषित  नीति  विषयक  एकीकृत
 उपायों  भ्रौर  इसके  उपरान्त  अधिसूचित  किए  गए  कुछ  उपायों  के  अंतर्गत  ऐसी  कम्पनियों
 जिनकी  विदेशी  साम्या  प्‌  जी  40%  ऐसे  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  के  क्षेत्र  में  भागं  लेने  की  मुक्त  रूप
 से  अनमति  प्रदान  की  गई  जो  पूर्णरूपेण  स्वस्वायित्व  वाली  भारतीय  कम्पनियां  के  लिए  खुली

 हैं  ।  उच्च  के  कुछ  क्षेत्रों  अधिक  मात्रा  में  विदेशी  प्‌  जीनिवेश  की  भी  अनुमति  दी
 जाती  नीति  संबंधी  इस  घोषणा  के  अनेक  विदेशी  कम्पनियों  ने  भारत  में  इलेक्ट्रॉनिकी
 के  क्षेत्र  में  प्‌ जीनिवेश  करने  में  रुचि  दिखाई  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  भ्रवधि  के

 ऐसा  कोई  विशिष्ट  लक्ष्य  नहीं  रखा  गया  है  जिसके  फलस्वरूप  विदेशी  प्‌  जीनिवेश्न  में  वृद्धि
 होने  की  संभावना  हो  ।  यह  वृद्धि  क्रमिक  रूप  से  होगी  ।

 बेरोजगार  विकलांग  व्यक्तियों  को  संख्या

 +708.  श्रो  कुबंर  राम  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  5-86
 के  दोरान  देश  में  बेरोजगार  विकलांग  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  थी  ?

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारी  :  यद्यपि  देश  में
 गार  विकलांग  व्यक्तियों  की  संख्या  सम्बन्धी  सूचना  एकत्र  नहीं  की  1985  के  दौरान tat, 09  |  है
 रोजगार  कार्यालयों  में  ऐसे  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  संख्या  40,833  है  ।

 लिनुबाद ]

 सेना  मुख्यालय  के  कर्मचारियों  को  रिहायज्ञी  श्रावास

 श्री  अजय  मुझरान  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  में  कायंरत  अधिकतर  केन्द्रीय  सरकारी  असैनिक
 कर्मचारियों  को  रिहायशी  आवास  दिए  जाते  हैं
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 क्या  यह  भी  सच  है-कि  सेना  मुख्यालय  की  निम्न  विरचनालों  में  कम्मंच/रियों  को

 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  तो  माना  जाता  किन्तु  उनमें  से  केवल  15  प्रतिशत  को  ही  रिहायश्ली
 आवास  दिये  जाते  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  कर्मचारियों  को  रिहायशी  आवास  देने  के  मामले
 में  समान  न  मानने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  अनुसंघान  शोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  झ्रुण  :  नहीं  ।

 और  सेना  मुख्यालयों  की  निम्न  विरचनाओं  के  सिव्रिलियन  कर्मचारी  भी
 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारी  इन  कमंचारियों  में  से  जिन्हें  रिहायशी  आवास  दिए  गए  उनका
 प्रतिशत  अलग  स्टेशनों  में  अलग  है  ।  जिन  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  रिहायशी  आवास  नहीं
 दिए  गए  हैं  वे  समी  नियमों  के  अनुसार  मकान  किराया  भत्ता  पाने  के  हकदार  .

 शराब  को  बोतलों  पर  चेतावनी  का  छापा  जाना

 +712,  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 सिगरेट  की  डिब्बियों  पर  यह  चेतावनी  छापी  जाती  है  कि  पीना  स्वास्थ्य  के
 लिए  हानिकारक  हैਂ  और  यदि  तो  ऐसी  चेतावनी  शराब  की  बोतलों  पर  भी  न  छापने  के
 क्या  कारण  और

 क्‍या  झराब  को  बोतलों  पर  ऐसी  चेतावनी  का  छापा  जाना  अनिवाये  करने  का  सरकार
 का  विचार  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारी  वाजपेयो  )  :  सिगरेट  के  डिब्बों
 पर  कानूनी  तौर  से  चेतावनी  का  छापा  जाना  केन्द्रीय  विधान  के  अनुसरण  में  जो  शराब  की
 बोतलों  के  संबंध  में  लागू  नहीं  होता  ।

 नशीले  पेयों  को  विनियमित  करने  संबंधी  कानून  राज्य  सरकारों  के  अधिकार  क्षेत्र
 में  छाते  जिनसे  इस  संबंध  में  समुचित  कारंवाई  करने  की  आशा  की  जाती

 पुलिस  कर्मचारियों  में  मादक  द्रव्य  सेवन  का  व्यसन

 *713,  श्रीमतो  शीला  दीक्षित  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोई  ऐसा  अध्ययन  किया  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  केन्द्रीय  आरक्षी

 पुलिस  बल  तथा  सीमा  सुरक्षा  बल  आदि  के  पुलिस  कर्मचारी  मादक  द्रव्यों  के  सेवन  के  व्यसनी

 यदि  तो  अध्ययन  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  और
 ः
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 ऐसे  कर्मचारियों  का  इलाज  कराने  के  लिए  सरकार  ने  अल्पकालिक  और  दीर्घकालिक

 क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  तथा  गृह  मंत्री  पी०  वो०  नरसिह  :  जी

 श्रीमान  ।  |

 श्रौर  प्रश्न
 ही

 नहीं  उठता  ।

 पवंतोय  क्षेत्र  पश्चिमो  घाटों  का  विकास

 +1  15,  श्री  यशवन्तराव  गड़ाख  पाटिल  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पश्चिमी  घाटों  सहित  पव॑ंतीय  क्षेत्रों  क ेविकास  के  संबंध  में  कोई

 सलाहकार  समिति  नियुक्त  की  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 समिति  ने  इसके  संबंध  में  क्या  कार्यक्रम  त॑यार  किये  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०के०  :

 हाँ  ।

 17  1986  के  का  यॉलिय  ज्ञापन  की  प्रति  सभा  पटल  पर  भ्रस्तुत  जिसमें

 समिति  का  गठन  अधिसूचित  किया  गया  |[ग्रंथालय  में  रखी  गई  |  देखिये  संश्या  एल०  टो०

 2642/86]

 समिति  पव॑तीय  क्षेत्रों  के  सामाजिक-आधिक  विकास  के  लिए  योजना  से  संबंधित
 मामलों  पर  सलाह  देगी  ।  समिति  की  अभी  तक  कोई  बंठक 1४  के  नह

 चंडीगढ़  पारपत्र  कार्रालय

 +718.  भरो  चिरंजोलाल  शर्मा  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चंडीगढ़  पारपत्र  कार्यालय  के  कार्यंकरण  को  सुचारु  ढंग  से  चलाने  के  लिये  क्‍या
 कदम  उठाये  जा  रहे

 पासपोर्ट  हेतु  कितने  आवेदन  पत्र  इस  समय  लम्बित  पड़े  और

 उनेके  शीघ्र  निपटान  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे हैं  ?

 देश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  ग्रार०  :  सरकार  ने  केवल  चंडीगढ़
 स्थित  पासपोर्ट  के  मामले  में  ही  नहीं  बल्कि  सभी  पासपोर्ट  कार्यालयों  के  संबंध  में  उनके
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 द्वारा  पासपोर्ट  अवेदव-पत्रों  पर  की  जाते  वाली  कार्यवाही  को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिए  विभिन्‍न

 कदम  उठाये  जैसे  (1)  वितीय  गारंटी  देने  अयवा  उसके  स्थान  पर  सत्यापन  प्रमाण-पत्र  की

 अपेक्षा  अब  समाप्त  कर  दी  गई  है  और  नया  पासपोर्ट  जारी  करने  संबंधी  आवेदन-फार्म  को सरल

 बना  दिया  गया  (2)  सम्बन्धित  अ.घकारियों  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  स्पष्ट  पहचान
 सत्यापन  रिपोर्ट  और  सुरक्षा  जांच  रिपोर्ट  संबंधित  अधिकारियों  से  प्राप्त  हो  जाने  के  एक  सप्ताह

 के  अन्दर  पासपोर्ट  जारी  कर  दिए  (3)  चंडीगढ़  स्थित  पापपोर्ट  और  अन्य

 स्थानों  में  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालयों  को  भी  यह  हिदायतें  दी  गई  हैं  कि  सत्यापन  फामं  शीघ्र

 लौटाने  के  लिए  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  समय-समय  पर  अनुस्मारक  भेजते  रहें  ।

 ग्
 एक  1५86  को  पासपोर्ट  चंडीगढ़  में  ऐसे  पासपोर्ट  आवेदन  प

 की  संख्या  जिन  पर  अभी  कायंवाही  की  जानी  है  18,976  है

 उपयुक्त  )  माग  में  उल्लिखित  उपायों  के  पासपोर्ट

 चंडीगढ़  को  यह  भी  हिदायत  दी  गई  है  क्रि  वे  चंडीगढ़  में  सम्बन्धित  वरिष्ठ  अधिकारियों  से

 व्यक्तिगत  रूप  से  मिलकर  उनसे  लम्बे  समय  से  बकाया  पड़े  मामलों  काशीघ्र  निपटान  करने  में

 सहयोग  देने का  उनसे  अनुरोध  कर  ।

 मिदनापुर  में  परमाण  ऊर्जा  केन्द्र

 *719,  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 «  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  पश्चिमी  बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  में  एक  परमाणु
 ऊर्जा  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  रद्द  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलक्ट्रानिको  ओर
 अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्रो  शिवराज  बो०  :  पूर्वी  विद्युत  क्षेत्र  जिसमें
 पश्चिमी  बंगाल  भी  शामिल  भविष्य  में  परमाणु  बिजली  घर  लगाने  के  बारे  में  स्थल-चयन  समित
 द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  पर  निर्णय  अमी  नहीं  लिया  गयाहेै  ।

 यह  भ्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  में  जाली  डिग्री  प्रमाणपत्र  को  देने  वाला  गिरोह

 6743.  ओ  महेस्त्र  सिह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  1986  के  अन्त  में  पश्चिमी  दिल्‍ली  में  जाली
 विद्यालय  डिग्री  और  प्रमाणपत्र  देने  वाला  एक  गिरोह  पकड़ा  गया
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 यदि  तो  इस  गिरोह  का  ब्योरा  क्या है  और  इसकी  काय॑  प्रणाली  क्या
 ओर

 इस  संबंध  में  पकड़े  गये  व्यक्तियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  तथा  ग॒ह  मंत्रालल  सें  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :

 जी  हाँ  ।

 दिल्ली  पुलिस  ने  गुप्त  सूचना  के  आधार  पर  छापा  मारा  और  गुरुजी  अनुशिक्षण
 दिल्‍ली  से  आगरा  विश्वविद्यालय  के  जाली  प्रमाण  पत्र  और  मोहरें  बरामद  की  ।

 रबर  स्टाम्प  सीले  आमरा  आगराਂ  की  थी  ।
 परीक्षा  आगरा  विश्वविद्यालय  की  मोहर  और  कुछ  कोरे  फार्मों  और  प्रमाणपत्रों  का  एक

 फाईल  फोल्डर  भी  बरामद  किया

 भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  473/474  के  अन्तगंत  एक  मामला  दर्ज  किया  गया
 ओर  दो  व्यक्ति  अर्थात  शिवचरण  और  उसका  पुत्र  राकेश  को  गिरफ्तार  किया  गया

 सेंट्रल  सिकंनिकल  इ  जोनिरिग  रिसर्च  हन्स्टोट्यूट  द्वारा  घनराशि  का  दुरुपयोग

 6744.  शीमतो  विसा  घोष  गोस्वासो  :

 श्री  हन्नास  सोल्खाह  :

 क्या  क्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सेन्‍्ट्रल  मिकेनिकल  इंजीनियरिंग  रिसच  इन्स्टीट्यूट  दुर्गापुर  में  वर्ष  1983  में
 अखिल  मारतीय  टूल  डिजायन  संबंधी  गोष्ठी  और  वर्ष  1984  में  आयोजित  रजत  जयंती  उत्सव  के
 आयोजन  से  जुटाई  गई  धनराशि  उसी  प्रयोजन  के  लिए  खर्च  की

 गई  जिसके  लिए  यह  घन  राशि
 ह
 जुटाई  गई

 क्‍या  उक्त  घनराशि  गोष्ठी  के  बाद  विज्ञापनों  और  दावतों  पर  खर्च  की  गई

 क्‍या  इन  सभी  की  समुचित  लेखा  परीक्षा  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंक्षालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रानिको
 झोर  अंतरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वी०  :  हँ  ।  ऑल  इ  डिया
 मशीत  दल  डिजायन  और  अनुसंघान  जो  कि  एक  अलग  निकाय  ने  अपनी  निर्वाचित
 संगठन  समिति  के  माध्यम  से  सन्‌  1983  में  सी  एम  ई  आर  आइ  के  प्रांगण  में  एक  सेमिनार
 आयोजित  किया  था  ।  उन्होंने  प्रायोजनों  के  माध्यम  से  अपनी  निधियों  को  बढ़ाया  ।  सी  एम  ई  आर
 आई  ने  अपनी  रजत  जयंती  सन्‌  1984  में  मनायी  जिसका  समस्त  व्यय सी  एस  आइ  आर  द्वारा
 वहन  किया
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 सम्मेलन  की  संगठन  समिति  ने  सम्मेलन  के  पश्चात  विज्ञापनों  ओर  व्यय  वहन
 करने  के  लिए  अपनी  निधि  की  बची  हुई  शेष  राशि  का  उपयोग  किया  और  बाकी  बची  हुई  धन

 राशि  को  स्थापना  राशि  के  रूप  में  संगठन  समित  को  स्थानान्तरित  कर

 हां  ।

 आइएमटीडीआर  के  लेखों  का  लेखा  परीक्षण  किया  गया  और  लेखा  परीक्षक  के

 प्रतिवेदन  को  संगठन  समिति  द्वारा  अनुमोदित  विवरणों  के  साथ  आगामी  सम्मेलन  की  संगठन
 समिति  को  अग्रसारित  किया  गया  ।  जहां  तक  सीएमईआरभआाइ  रजत  जयंती  समारोह  (  आने
 का  संबंध  है  !  यह  खर्चा  सीएमईआरआइ  के  खातों  में  विधिवत्‌  रूप  से  दिखाया  गया

 विद्य  त  उत्पादन  संयंत्रों  से  पंदा  होने  वाले  प्रदूषण  को  रोकमे  हेतु  कदम

 5745.  श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  प्रंतगंत  आने
 वाली  कंपनियां  वायु  और  जल  प्रदूषण  पैदा  कर  रही

 ॥

 यदि  तो  इन  कंपनियों  से  पैदा  होने  वाले  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  अंथवा  उठाये  जाने  का  विचार  और

 विद्युत  उत्पादन  संयंत्रों  द्वारा  उत्पन्न  वायु  प्रदूषण  और  जल  प्रदूषण  को  रोकने  हेतु
 क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्राखय  में  राज्यमंत्री  जियाउरंहमान  ः  दे-द्रीय  तथा

 राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  द्वारा  छिये  गये  सर्वेक्षण  के  देश  में  4054  प्रदूषक  ओऔद्यौगिक

 इकाईयां  तथा  जिनमें  से  कई  एकाधिकार  तथा  अवरोघक  व्यापार  व्यवहार
 भआार०  टी०  की  कम्पनियां  शामिल  हैं  ।

 उठाये  गये  कदमों  में  निम्न  शामिल  हैं  :-

 --  उद्योगों  को  प्रदूषण  नियंत्रण  के  उपायों  को  अपनाने  के  लिए  समझाया  जाता  है  ;

 --  दोषी  इकाईयों  के  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाई  की  ज़ाती

 --  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरणों  की  स्थापना  तथा  उनके  संतोषप्रद  निष्पादन  के  लिए

 वित्तीय  प्रोत्साहन दिया  जाता  और

 -- विशेष रूप से छोटे प॑माने के उद्योगों को सामान्य बहिस्राव उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाता 39
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 उठाये  जा  रहे  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 --  संतोषजनक  रूप  से  कार्य  न  करने  वाली  इकाईयों  को  प्रतिस्थापित  करने  के  लिए  उच्च

 क्षमता  वाले  स्थिर-वैद्युत  अवक्षेपकों  को  स्थापित

 --  राख  संग्रह  प्रणाली  में  सुधार  लाने  के  लिए  विद्यमान  इकाईयों  की  श्यृंखला  में

 बेद्युत  अवक्षेपकों  के  अद्यतन  डिजायनों  को  स्थापित

 --  कोयले  की  सम्भाल  तथा  राख  व्ययन  सुविधाओं  में  तथा

 --  मानकों  के  अनुसार  बहिस्नावों  का  उपचार  |

 झनुसूचित  जातियों/मनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  पर  भ्रत्याचार

 6746.  भ्री  सेयद  शाहब्रुद्दीन  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों
 पर  प्रत्याचार  की  कितनी  घटनायें

 राज्यों  द्वारा  दिये  गये  आंकड़े  क्या

 इन  अत्याचार  की  घटनाओं  में  कितनी  जाने  गईं  और  कितनी  महिलाओं  के  साथ
 बलात्कार  किया

 कितने  मकान  जलाये  गये  ओर  इन  अत्याचारों  की  घटनाओं  में  लगभग  कितने  मूल्य
 की  सम्पत्ति  नष्ट  की

 इन  अत्याचारों  से  प्रवाहित  लोगों  को  राज्यों  न ेकितना  मुआवजा  दिया

 कितने  मामले  दर्ज  किये  गये  और  कितने  मामलों  में  आरोप  पत्र  जारी  किये

 .  इन  अत्याचारों  के  लिये  कितने  अपराधियों  को  दण्ड  दिया  और

 31  1986  को  कितने  मामले  लंबित  पड़े  थे  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  गिरिघर  :  से  विभिन्‍न  राज्यों|
 संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  आधार  पर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों
 पर  गर  अनुसूचित  जातियों  द्वारा  किए  गए  अत्याचार  के  मामलों  की  अपराधवार  संख्या  की  दो
 सारणियां  और  में  दी  गई  हैं

 जलाये  गये  मकानों  और  नष्ट  की  गई  सम्पत्ति  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  जानकारी
 नहीं  रखी  उपलब्ध  नहीं
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 (2)  राज्यों  द्वारा  प्रभावित  लोगों  को  दिये  गये  मुआवजे  का  ब्यौरां  मारत  सरकार  द्वारा
 नहीं  रखा  जाता  है|

 से  मध्य  गोवा  दमन
 ओर  दीव  और  लक्षद्वोप  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  अब  तक  सूचना  और
 मध्य  महा  तमिलनाड्‌  और  उत्तर  प्रदेश  से  (30-6-1985)  तक  की  आंधछिक  सूचना
 के  वर्ष  1985  के  दोरान  अनुसूचित  जातियों  के  विरुद्ध  अत्याचारों  के  उन  मामलों  की

 संख्या  6562  थी  जो  चार्जशीट  देकर  समाप्त  जबकि  947  मामलों  में  सजा  सुनाई
 27,832  मामले  न्यायालयों  में  लम्बित  हैं  ।

 #  ननिश्ञाक
 अनुसूचित  जनजातियों  के  बारे  में  हिमाचल

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  दादरा  और  नगर
 दमन  और  लक्षद्वीप  और  मिजोरम  :  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार
 31-12-1985  5  तक  345  मामले  जाँच  अधिकारियों  के  पास  लम्बित  246  मामले  विचारण
 भ्यायालंयों  में  लम्बित  जबकि  165  मामलों  में  सजा  दी  गई

 वर्ण  1985  के  दौरान  प्रनुसूचित  जातियों  के  व्यक्तियों  पर  हुए  श्रत्याचारों  क ेउन  मामलों  को
 संख्या  जिनको  सूजना  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  दी  गई

 क्रम  सं०  राज्य  हत्या  भीर  चोट  बलात्कार  आगजनी  अन्य  कुल
 हु  अपराध

 2  3  4  5  6  7  8

 1.  भआमस्प्र  प्रदेश  12  04  23  05  122  166

 2.  बाणभ  _-
 .

 -  -  -  -  =

 3.  बिहार  54  110  63  142  1083  1452

 4...  गुजरात  22  64  08  51  605.  750

 5-  हरियाणा  11  न  26  03  81...  121

 6.  हिमाचल  प्रदेश  01  09  03  03  33  49

 7.  कर्नाटक  ह  20  07  11  49  207...  294
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 8.  केरल  06  04  19

 9.  मध्य  प्रदेश  75  347  194  196  4321  5133

 10.  महाराष्ट्र  13  35  28  20  332.  428

 11.  उड़ीसा  01  19  12  10  117.  159

 12.  पंजाब  08  03  11...  01  09  32

 13.  राजस्थान  29  167  66  1074  1437

 14.  20  10  17  13  723.  783

 15.  उत्तर  प्रद्रेश  223  582  177  408.  2745  4135

 16.  पदिचम  बंगाल  03  ता  01  03  04

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 दादरा और  नगर  --  —  0]  01
 हवेली

 2.  दिल्‍ली  च+
 -  oo  01  01

 कुल  498  1361  694  980  11719  15252

 टिप्पणी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  बारे  में  सूचना

 +  केबल  मई  1985  तक  की  सूचना

 @  1985  के  आंकड़े  श्ञामिल  नहीं  हैं  ।
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 वर्ष  1985  के  दौरान  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  पर  हुए  अत्याचारों  के  उन  मामलों
 को  संख्या  का  विवरण  जितको  सुचना  राज्य  सरकारों/संघ  रा्य  क्षेत्र  प्रझासनों  में  मेजो  है  ।

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  गंभीर  बलात्कार  आगजनी  अन्य  कुल
 >  क्षेत्र  चोट  अपराध

 1  2  3  4  5  6
 रा

 7  8

 1.  आम््र  02  शून्य  09  शुन्य  11  22

 2.  असम  शून्य  04  01  शुल्य  18  23

 बिहार  12.  15.  26  12  156  221

 4.  10  24.  08  01.  82  125

 5.  कर्नाटक  शून्य  शून्य  शून्य  शुन्य  01  01

 6.  कैरल*  02  01
 |

 03  01.  52  59

 7.  मध्य  प्रदेश  95.  204  138  168  2350.  2955

 महाराष्ट्र  09  11  25  05  119  169

 9.  मणिपुर  uo  शून्य  शुन्य॒  शुन्य॒  01  02

 10.  .  उस्ेसा  02  05.  07  शून्य  32  46

 11:  राजस्थान  13  58  19  11  278.  379

 12.  तमिलनाडू  शून्य  शुस्य  शून्य  01

 13.  अदेश**  -  नि  जज  -  ०3

 |4...  पश्चिम  बंगाल  02  -  05  —  09  16
 संघ  राज्य  क्षत्र

 1.  अरुणाचल  प्रदेश**+  शून्य  01  शुन्य  शून्य  10

 न  148.  323  241.  198  3120.  4033

 किफ्णी  :  अन्य  राज्यों  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  बारे  में  सूचना  शून्य

 +कैरल  के  बारे  में  सूचना  केवल  1985  तक  की  है  ।

 *+उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  रिपोर्ट  किये  गये  3  मामलों  का  अपराध-वार  ब्यौरा  उपलब्ध

 नहीं

 1985  ओर  1985  के  अलावा  !

 4$:.



 लिखित  उत्तरे  1986
 —  i  a  चैन  नी  तन  —

 पेंशन-मोगियों  को  दो  साहू  का  वेतन  वापिस  लखोटाना

 6747.  डा०  बी०  एल०  इलेश  :  क्या  प्रधान  मंत्री  11  1986  को  कार्मिक  तथा

 पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  द्वारा  पेंशनभोगियों  को  रियायत  देने  के  बारे  में  समा  पटल  पर  रखे

 गए  विवरण  के  संदर्म  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1938  से  पूरब  के  सरकारी  कमंचारी  जो  वर्ष  1973-74  के  दोरान  सेवा

 निवृत्त  हो  गये  थ ेऔर  जिनके  उपादान  में  से  दो  माह  का  वेतन  पारिवारिक  पेंशन  के  लिये  काट
 लिया  गया  उन्हें  ये  राशि  वापिस  कर  दी

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  प्रशासनिक  आदेश  जारी  किये  गये  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  :
 से  1938  से  पहले  के  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  रियायतें  मंजूर  किए  जाने  के  संबंध
 में  11-3-1986  को  सभा  पटल  पर  रखें  गए  विवरण  कुटुम्ब  पेंशन  के  लिए  विकल्प  देने  पर  2
 महीने  के  बेतन  की  कटोती  किए  जाने  के  साथ  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 आरंभ  में  कुटुम्ब  पेंशन  1964  एक  अंशदायी  योजना  थी  और  इस  योजना  की

 प्रसुविधाओं  के  हकदार  कमंचारियों  के  लिए  मृत्यु  एवं  सेवानिवृत्ति  उपदान  में  से  2  महीने  की
 परिलब्धियों  का  अंशदान  देना  जरूरी  22-9-77  से  यह  शर्त  समाप्त  कर  दी  गई  थी  ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने  कुटुम्ब  पेंशन  1964  की  प्रसुविधाएं  ऐसी  विधवाओं  को
 प्रदान  किए  जाने  के  प्रइन  पर  विचार  किया  था  जो  कि  पहले  इस  प्रसुविधा  की  हकदार  नहीं
 उच्चतम  न्यायालय  में  सरकार  द्वारा  दिए  गए  एक  बयान  के  आघार  पर  न्यायालय  ने  कुटुम्ब  पंशन

 1964  की  प्रसुविधाएं  ऐसे  सरकारी  सेवकों  के  परिवारों  के  मामले  में  भी  लाग्रू  कर  दी  थीं
 जो  कि  पंंशनदायी  प्रतिष्ठानों  में  नियुक्त  थे/हैं  और  जो  कि  आजकल  30-4-1985  को  दिए  गए
 निर्णय  के  अनुसार  22-9-77  से  इस  योजना  के  अधीन  नहीं  आते  हैं  ।  तदनुसार  जिन  विघवाओं  को

 कुटुम्ब  पेंशन  की  प्रसुविधा  अब  मंजूर  की  गई  उनके  लिए  2  महीने  की  परिलब्धियों  का  अंक्दाम
 देना  जरूरी  नहीं  सरकार  पेंशनभोगियों  द्वारा  पहले  ही  अदा  किए  गए  अ  क्षदान  के
 लौटाए  जाने  से  संवंधित  किसी  भी  मांग  पर  विचार  नहीं  करेगी  ।

 भाड़ा  समकरण॑  नीति

 6748.  डा०  सुधीर  राय  :  क्‍या  बोजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  संबंधी  समिति  द्वारा  1980  में  प्रस्तुत  रिपोर्ट
 में  दी  गई  सिफारिशों  के  अनुसार  भाड़ा  समकरण  नीति  को  समाप्त  करने  के  लिए  एक  नया
 विधेयक  प्रस्तुत

 क्या  भाड़ा  समकरण  नीति से  पूर्वी  भारत  के  राज्यों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा
 और  ह

 44
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 क्‍या  भाड़ा  समकरण  नीति  को  समाप्त  करने  संबंधी  तरीकों  और  चरणबद्धता
 तेयार  की  जा  रही  है  ?

 पोजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  भोर  नागरिक  पूरति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 के०  :  नहीं  ।

 और  किसी  विशेष  क्षेत्र  के  विकास  में  भाड़ा  समीकरण  की  नीति  को  ही
 कारक  मानना  कठिन  सरकार  ने  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  से  संबंधित  समिति
 की  सिफारिशों  को  लोहा  तथा  इस्पात  और  सीमेंट  जैसी  वस्तुओं  पर  भाड़ा  समीकरण  संबंधी  वर्तमान
 स्कीम  अगम्य  तथा  अलग-अलग  क्षेत्रों  के  लिए  परिवहन  राजसहायता  धीरे-धीरे
 समाप्त  करना  सिद्धान्त  रूप  में  पहले  ही  स्वीकार  कर  लिया  माड़ा  समीकरण  को  उपयुक्‍त
 समयावधि  में  समाप्त  करना  होगा  ताकि  संबंधित  उद्योगों  को  कीमतों  में  समायोजन  के  लिए  पर्याप्त

 समय  प्राप्त  हो  सके  |  माड़ा  समीकरण  स्क्रीम  को  घीरे-घीरे  समाप्त  करने  के  समय  और
 रिकता  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 सिक्किम  में  मर्तो  केन्द्र

 6749,  भीमती  डो०  के०  भण्डारी  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिक्किम  में  तीन  सक्षस्त्र  बलों  के  लिए  कोई  भरती  केन्द्र

 धि  (a)  यदि  तो  यह  कहां  पर  स्थित  है  तथा  युवकों  की  इसके  प्रति  क्या  प्रतिक्रिया

 रही  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  सिक्किम  के  युवकों  को  रक्षा  बलों  में  भरती
 के  लिए  आकर्षित  करने  हेतु  एक  भरती  केन्द्र  खोलने  का  है  ?

 रक्षा  भनुसंघान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  अरुण  :

 प्रष्न  ही

 सिक्किम  क्षेत्र  क ेलिए  शाखा  भर्ती  कार्यालय  सिलीगुड़ी  सुरक्षा  भर्ती
 दाजिलिंग  एकं  एयरमेन  सलेक्शन  सेंटर  बेरकपुर  के  माध्यम  से  भर्ती  की  पर्याप्त  व्यवस्था

 हिमाचल  प्रदेश  झोर  अम्य  राज्यों  में  स्वतंत्रता  सेनानो  पेंशन

 6750.  श्रो०  मारायण  चन्‍्द  पराशर  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  चालू  वित्तीय  वर्ष  1985-86  के  उत्तराषं  में
 राज्यवार  पेंशन  मंजूर  की  गई



 लिसित  उसर₹  16  1988

 A  कमा  कक  नमी  तनऊ3दतवउत  नं  स्‍ख  न  क्‍खक्‍भ।।भ।खक्‍खक्‍क्‍  दा  आखणख“णयਂ

 हिमाचल  प्रदेक्ष  के  ऐसे  स्वतंत्रता  सेनानियों  के जिला  बार  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  पेंशन

 मंजूर की  गई  और

 हिमाचल  प्रदेश  के  ऐसे  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  जिला-वार  नाभ  क्‍या  हैं  जिनके
 मामले  मंजूरी  के  लिए  अभी  तक  अनिर्णीत  पढ़े  हैं  ?

 ॥॒

 संचार  मंत्रालय  के  तथा  यह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  ओर
 अपेक्षित  सूचना  और  में  दी  गई  है  ।

 31-3  1986  को  हिमाचल  प्रदेश  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  पेंशन  मंज्री  के  121
 जिसमें  मृतपूर्व  आई  एन  ए  के  मामले  भी  शामिल  अन्तिम  रूप  से  निपटाएं  जाने  के  लिए

 लम्बित  थे  ।

 उन  व्यक्तियों  को  संख्या  जिन्हें  बालू  वित्तोय  वर्ष  1985-86  के  उत्तराष  में
 पेंशन  भंश्र  की  गई

 अज्ञासलणों  के  माम

 क्रम  राज्यों  संघ/क्षासित  स्वीकृत  मामलों  की

 संख्या

 1.  आमध्न  प्रदेश  840

 2,  प्नसम  4

 3.  बिहार  125

 4...  गुजरात  26

 5.  हरियाणा

 6.  हिमाचल  प्रदेश  3  (1 शासम््थ  स्वतंक्रता  सेबानी  और
 2  भाई  एन  ए  के

 _7.  जम्मू  और  कष्मीर  51

 8.  कर्नाटक  237

 9.  केरल  70
 10.  मध्य  प्रदेश  14
 11.  महाराष्ट्र  799
 12.  मणिपुर  3

 13.  मेकलय  मी



 26  1908

 1:  2  3

 _  14  नायालैंड  न

 15.  उड़ीसा  11

 16.  पंजाब  150

 17.  राजस्थान  2

 18.  तमिलनाड़  7

 19.  त्रिपुरा  3

 20.  उत्तर  प्रदेश  44

 21.  पष्चम  बंगाल  162

 22.  भाई  एन  ए  कमंचारी  150  ब्रदेश  के

 संघ  शासित  क्षत्र  प्रशासन

 ”
 १.  अण्डमान और  निकोबार  द्वीप  --

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  --

 3.  चण्डोगढ़  —

 4.  दिल्‍ली  7

 5.  गोबा  1

 6.  मिजोरम

 7.  पांडिचेरी  --

 हिसालस  प्रदेश  के  उस  स्वतंजता  सेनानियों  के  नाथ  जिन्हें  चालू  वित्तोय  बर्ष  1985-86
 के  उत्तराय  में  जिलावार  पेंशन  मंजर  को  गई

 1.  श्री  शिवदयाल  बिलासपुर

 2.  श्री  स्वर्णसिह  कांगड़ा

 3.  श्री  रायसिह्‌  कांगड़ा



 लिकित  उत्तर  16  1986  6

 भी  प्लननिल  बसु  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 खाद्यान्नों  सहित  सभी  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वतंमान  वृद्धि  को  देखते  हुए  गरीबी  की
 रेखा  क्‍या

 क्‍या  गरीबी  रेखा  के  मानदण्ड  में  परिवर्तत  के  परिणामस्वरूप  उन  व्यक्तियों  की
 संख्या  कम  हो  जिन्हें  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  नि्घंनता  निवारण  कायंतक्रम  के
 अन्तर्गत  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाने  का  दावा  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  संत्रालय  तथा  खाद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रयुक्त  गरीबी  की  रेखा  1984-85  की  कीमतों

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  [07  रु०  प्रति  व्यक्ति  मासिक  व्यय  का  स्तर  और  शहरी  क्षेत्रों  में  122  रु०
 प्रति  व्यक्ति  मासिक  व्यय  का  स्तर  यह  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  2400  कैलोरी
 की  आवद्यकता  ओर  छरहरी  क्षेत्रों  में  प्रतदिन  2  कैलोरी  की  आवश्यकता  का  समानरूपी  है  ।
 इस  गरीबी  की  रेखा  को  परवर्ती  वर्षों  के  लिए  केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन  के  निजी  उपभोग  संकेतक

 उपभोक्ता  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि  के  प्रतिरूपी  के  तौर  पर  )  का  उपयोग  करते  हुए
 अद्यतन  बनाया

 से  गरीबी  के  अनुमान  पारिवारिक  उपभोक्ता  व्यय  से  संबंधित  राष्ट्रीय
 प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  के  ध्ांगड़ों  पर  आधारित  1983-84  के  लिए  अनुमान  राष्ट्रीय  प्रतिदर्ष
 सर्वेक्षण  के  दोर  पर  आधारित  हैं  ।  अगला  सर्वेक्षण  1988  या  1989  में  ही  किया
 ओर  गरीबी  की  रेखा  को  अद्यतम  बनाने  के  गरीबी  की  रेखा  को  पार  करने  वाले
 लोगों  की  संख्या  में  आए  निवल  परिवतंन  के  बारे  में  जानना  सम्भव  नहीं  है  ।

 शांति  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  बंठक/सेमिनार

 6752.  भी  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  क्षांति  वर्ष  में  शांति  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  मारत  द्वारा  कोई  बेठके।सेमिनार
 क्ञायोजित  किये  गये  हैं  अथवा  भारत  ने  किसी  ऐसी  बेठक/सेमिनार  में  भाग  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तिथियां  तथा  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०नारायणन  )
 राष्ट्रीय  शांति  वर्ष  मनाने  के  लिए  विदेश  राज्य  मंत्री  अध्यक्षता  में  एक  राष्ट्रीय  तमारी  समिति  की

 48.
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 गपना  की  गई  इस  समिति  की  बंठक  क्षोप्र  ही  होगी  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  अन्तरराष्ट्रीय
 झांति  वर्ष  मनाने  के  लिए  एक  विस्तृत  क्रियाकलाप  कार्यक्रम  तैयार  करेगी  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  न ेइस  वर्ष  अब  तक  इस  बिषय  पर  किसी  बंठक/गोष्ठी  का  आयोजन  नहीं
 किया  तथापि  यह  वर्ष  मनाने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  का  न्यूयार्क  अपने  मुख्यालय  में
 16  1986  को  एक  बेठक  आयोजित  करने  का  विचार  भारत  भी  इस  बंठक  में  माग

 विकलांणों  के  कल्याण  के  लिए  तकतोकी  केन्द्र  को  स्थापना

 6753.  आओ  कृष्णासह  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a),  क्‍या  दिल्ली  में  विदेशी  प्रौद्योगिकी  सहायता  से  विकलांगों  के  लिये  सहायक-उपकरणों
 के  विकास  हेतु  एक  तकनीकी  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  नहीं  !  फिर  भी
 कल्याण  मंत्रालय  मारत  में  विकलांगों  के  सहायक  यंत्रों  और  उपकरणों  के  सुधार  मूल्यांकन
 और  मानकीकरण  के  लिए  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रहा  है  ।  केन्द्र  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी
 अपनाने  और  आदान  प्रदान  करने  के  लिए  भारतीय  विनिर्माताओं  और  विदेशी  एजेंसियों  के  बीच

 तकनीकी  सहयोग  बढ़ाने  में  सहायता  करेगा  ।

 ध्योरा  तेयार  किया  जा  रहा  है  ।

 लिहाड़  जेल  से  मागने  को  घटनायें

 6754.  श्री  साइमन  तिग्या  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गत  तीन  वर्षों  में  अत्यन्त  कड़ी  सु  व्यवस्था  वाली  तिहाड़

 सेंट्रल  दिल्ली  से  मामने  की  लगभग  आधा  दर्जन  घटनायें  हुई  हैं

 गत  तीन  वर्षों  में  जेल  से  भागने  की  घटनाओं  का  वर्ष  वार  ब्यौरा  क्‍या

 संबंधित  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  की  जा  रही

 भौर
 ह

 जेल  से  मागने  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  क्या  सुरक्षा  उपाय  करने  पर  विचार
 किया  जा  रहा  है  ?

 जज
 गृह  संब्राखय  में  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  जी

 49.
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 जेल  से  भागने  की  घटनाओं  का  वर्ष  वार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 4

 2

 2

 अधिकारियों को निलम्बित  हे

 गया और  जेल  से  भागने  की  घटनाओं  के  परिणामस्वरूप  29  अधिकारियों  को  निलम्बित  किया

 गया  और  उनके  विरुद्ध  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  शुरू  की  तीन  अवस्तरों  पर  मजिस्ट्रेट
 द्वारा  जांच  करवाने  के  आदेश  दिए  मुकदमा  की  जेल  से  भाग  निकसमे  की  घटना  के

 6  जेल  अधिकारियों  के  विरुद्ध  एक  फौजदारी  मुकदमा  दर्ज  किया  गया

 सरकार  ने  तिहाड़  जेल  में  और  अधिक  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  अन्य  बातों
 के  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :--

 पूर्णकालिक  महानिरीक्षक  ),  वरिष्ठ  पुलिस  अधिकारी  को  नियुक्त  किया
 गया  है  जिसका  कार्यालय  तिहाड़  जेल  के  परिसर  में  ही  होगा  ताकि  अधिक
 काली  निरीक्षण  किया  जा  सके  ।

 समी  स्तरों  पर  अधिकतर  सतत  सतकंता  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  234  अतिरिक्त
 कर्मचारियों  के  स्टाफ  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ।

 पयवेक्षी  स्टाफ  में  अधिक  गतिशीलता  लाने  की  दृष्टि  से  वाहन  मंजूर  किए
 गए  हैं  ।  ताकि  वे  आकस्मिक  स्थितियों  पर  ध्यान  दे  सकें  और  कैदियों  को  न्यायालयों
 तथा  अस्पतालों  में  अधिक  सुरक्षित  ढंग  से  ला  सके  और  ले  जा  सकें  ।

 तिहाड़  जेल  के  भीतर  और  इसके  चारों  ओर  तंनात  विद्यमान  सुरक्षा  बलों  को
 काफी  बढ़ाया  गया  है  ।

 परिसर  में  आगन्तुकों  तंथा  वाहनों  के  आने  जाते  को  प्रतिबन्धित  प्वाइ टों  द्वारा
 नियमित  किया  जाता  किसी  बाहन  को  निष्िचत  सीमा  से  परे  जनि  की
 अनुमति  नहीं  दी  जातो  है  ।

 मुलाकात  से  पहले  और  बाद  में  आगन्तुकों  तथा  कंदियों  पर  नजर  रखने  के  लिए
 अतिरिक्त  गार्ड  तंनात  किया  जाता  है|

 नियुक्ति  शोर  स्थानान्तरण  संबंधों  नोति

 6755.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  सेवा

 (%) देश के विभिन्‍न भागों में बिभिन्‍न रक्षा जायृध कारखानों ओर में सेवा
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 मिवृत्ति  की आयु  के  नजदीक  अर्थात्‌  पास  वर्ष  और  इससे  ऊपर  की  आयु  के  कर्मचारियों  के
 स्थानान्तरण  और  नियुक्तियों  के  बारे  में  नीति  क्या  और

 क्‍या  उन्हें  उनके  संबंधित  राज्यों  अथवा  उनकी  रुचि  के  स्थानों  पर  निगुक्त  किए
 जाने  के  लिए  कोई  प्रांथमिकता  दी  जाती  है  ?

 रक्षा  उत्पादन  भौर  रक्षा  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुख  ओर
 जिन  कमंचारियों  को  स्थानान्तरित  किया  जा  सकता  है  ओर  जिनकी  सेवानिवृत्ति  नजदीक

 हो  उन्हें  जहां  तक  संमव  अपनी  जगह  से  अन्य  स्थान  में  स्थानान्तरित  नहीं  किया  परन्तु
 कमंचारियों  द्वारा  अपनी  सेवानिवृत्ति  के  एक  या  दो  वर्षों  के मीतर  अपने  घर  के  पास  या  अपनी  रुचि
 के  स्थान  पर  स्थानान्तरण  के  लिए  किए  गए  अनुरोधों  पर  कार्य  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में

 रखते  जब  भी  संगव  होता  विचार  किया  जाता  हर

 जल  प्रवृूषण  नियंत्रण  का  भ्रध्ययन

 6756.  श्री  मानिक  रेड्डी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  श्री  राम  औद्योगिक  अनुसंधान  दिल्‍ली  ने  कपड़ा  उद्योग  के  अपक्षिष्ट
 का  क्षोधघन  करने  के  लिए  क्रियाशील  चारकोल  के  प्रयोग  से  होने  वाले  जल  प्रदूषण  पर  नियंत्रण
 करने  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  ओर

 *
 (a)  यदि  हां  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  और  प्रयोग  में  लाये  गये  अपशिष्ट

 पुनः  प्रयोग  में  लाने  सहित  इन  निष्कर्षों  का  व्यावहारिक  उपयोग  क्‍या  है  ?

 बर्वावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 1976-79  के  दोरान  श्री  राम  ओद्योगमिक  अनुसंघान  ने  जल  प्रदूषण  हेतु  धुले  हुए
 कार्बनिक  अ्रदूषकों  को  निकालने  के  लिए  सक्रियत  कार्बनों  का  इस्तेमाल  करके  कपड़ा
 प्रक्म  शृहों  में  रंफने  के  पदार्थों  के अपदिष्ट  द्र॒व्यों  पर  एक॑  अध्ययन  किया  ।

 इस  पद्धति  को  विषालु  तत्वों  को  जो  कि  रंगाई  घर  की  अपक्षिष्ट  नालियों
 में  सामान्य  रूप  से  पाये  जाते  हैं  उनको  शामिल  करके  कार्बनिक  पृष्ठ

 अपमाजेंकों  तथा  सम्बद्ध  रसायनों  में  से  प्रदूषकों  को  निकाखने  में  प्रयोग  किया  जा  सकता
 है  ।  फिर  यदि  लवणों  की  मात्रा  अधिक  हो  तो  सक्रियत  काबंनों  के  निष्पादन  में
 कमी  आ

 श््ि

 इस  प्रक्रिया  को  पतले  बहि:स्रावों  के  लिए  इस्तेमाल  में  लाया  जा  सकता  आधथिक
 काइयों  से  संकेन्द्रित  बहि:ल्ावों  को  निम्ंजित  करने  के  लिए  त्रथमोपचार  को  आवद्यकता  है  ।

 $1-
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 उप  मुख्य  संयंत्र  पैमाने  के  परीक्षकों  पर  आधारित  डाई  हाऊस  अपश्षिष्ट  से  प्राप्त

 पानी  की  लागत  40--50  पैसे  प्रति  हजार  लीटर  आती

 थुनः  प्राप्त  पानी  का  दोबारा  इस्तेमाल  निर्म्ता  पर  मिमर  करता  है  :--

 पानी  की  आपूर्ति  लागत

 हिस्राव  घिसजंन  की  लागत

 --  दिये  गये  सयत्र  में  जल  गुणवत्ता  को  आवषश्यक

 गये  संयंत्र  में  वांछित  उपचार  की  डिग्री

 यह  प्रक्रिया  काबंन  की  अवश्योषी  अपशिष्ट  वहिल्लावों  को  ऐच्छिक e c  .
 गुणवत्ता  पर  पूर्णतया  निर्मर

 कार्य-निष्पादन  कण  प्रकृति  और  प्रदूषकों  के  आणविक  भार  पर  भी

 निर्भर  करता

 झंडसान  और  निकोबार  होप  सम्‌ह  में  हवाई  पट्टी  का  निर्माण

 करी  मनोरंजन  मकत  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सीमा  सड़क  संगठन  ने  भ्रंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह
 में  ग्रेट  निकोबार  में  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  की  एक  हवाई  पट्टी  का  निर्माण  किया  था

 यदि  तो  28  1986  तक  परियोजना  पर  कुल  कितना  व्यय
 कार्य  के कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  और  उक्त  परियोजना  पर  कुल  कितनी  अनुमानित
 लागत  और

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उक्त  कार्य  रोक  दिया  गया  यदि  हां  तो  इसके  क्‍या  कारण
 ~

 रक्षा  अनुसंघान  और  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से

 भारतोय  वायुसेना  के  लिए  ग्रेट  निकोबार  द्वीप  समूह  में  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  का  कार्य  सीमा
 क  संगठन  को  सौंपा  गया  इस  काये  को  जारी  रखने  के  प्रदइन  की  समीक्षा  की  जा  रही

 इसलिए  सीमा  सड़क  संगठन  को  इस  हवाई  अड्डे  का  कार्य  फिलहाल  स्थिगित  करने  को  कहा
 गया

 1986  तक  इस  परियोजना  पर  लगमग  248  लाख  रुपये  खर्च  हुए  ।

 सरकारो  क्षंत्र  को  प्रमुख  कम्पनियों  का  चयन

 6758.  श्रो  जगन्नाथ  पटनायक  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  ने  एक  कार्यक्रम  तैयार  करमे  का  मिर्भय  लिया

 32+
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 है  जिसके  अन्तगंत  सरकारी  क्षेत्र  की  20  प्रमुख  कम्पनियों  का चयन  किये  जाने  की  संभावना
 जिनके  संबंध  में  इस  शताब्दी  के  भरत्न  तक  2000  करोड़  रुपये  के  न्यूनतम  वाधिक  कारोबार  का
 लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  प्रयास  किये  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  योजना  का  ब्योरा  कया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  क्लाद्ष  ओर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  ए०  के०
 :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रंगीन  टो  ०  बी०  सेटों  को  उपलब्धता

 6759.  भी  भोहन  भाई  पटेल  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  छः  महीने  पहले  सरकारी  तौर  पर  यह  घोषणा  की  गई  थी  कि  रंगीन

 टी०  बी०  सेट  5000/-  रुपते  प्रति  टी०  वी०  सेट  की  दर  से  उपलब्ध  कराये

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  लाइसेंसशुदा  टी०  वी०  निर्माताओं  ने  इस  बात
 का  उल्लेख  किया  है  कि  जब  तक  सरकार  टी०  वी०  के  पु  के  आयात  में  कुछ  राहत  नहीं  देगी

 ऐसा  कर  पाना  बहुत  कठिन  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायेदाही  की  जा  रही  है  ?

 विज्ञान  भोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको  और

 पन्‍्तरिक्ष  विभाणों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  नहीं  ।.  दिनांक

 18  1985  को  लोक  सभा  में  ताराँकित  प्रशइन  सं०  436  के  सिलसिले  में  पूछे  गए

 पूरक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  राज्य  मंत्री  एवं  ने  कहा  था  कि  रंगीन

 दर्शन  सेटों  की  कीमत  घटकर  5500  रु०  हो  गई  थी  और  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  को  उस  कीमत  पर
 उपलब्ध  कराया  जा  सकता  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  की  एक  सारव॑ंजनिक  क्षेत्र  की

 इलेक्ट्रो  निक्स  ट्रेड  एण्ड  टेक्नोलॉजी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  टी  एण्ड  ने  अपने
 प्रौद्योगिकी  तथा  ब्राण्ड  नाम  टी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उपभोक्ताओं  को  बढ़िया

 क्वालिटी  तथा  उचित  कीमत  पर  रंगीन  दूरदर्शन  सेट  उपलब्ध  कराने  के  उहं  एय  51  से०  मी०
 के  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  को  बाजार  में  प्रस्तुत  किया  इनका  विपणन्‌  परीक्षणात्मक  आधार  पर
 किया  गया  वर्ष  1986-87  के  लिए  दिनांक  28  1986  को  बजट  प्रस्तावों  की
 घोषणा  होने  ई०  टी०  एण्ड  टी०  की  प्रौद्योगिकी  एवं  ब्रांड  नाम  के  अन्तगंत  रंगीन  दूरदर्शन
 सेटों  की कीमत  5150  रुपये  थी  और  स्थानीय  कर  अतिरिक्त  ये  ।  वर्ष  1986-87  के  लिए
 प्रस्तावों  की  घोषणा  होने  के  उक्त  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  की  कीमत  भब  लगभग  5750
 रुपये  होगी  और  स्थानीय  कर  अलग  से

 भौर  सरकार  ने  पिछले  2-3  वर्षों  के  दोरान  इसेक्ट्रॉनिकी  जिनमें
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 दूरदर्शन  सेट  भी  शामिल  की  कीमतों  में  कमी  लाने  की  दृष्टि  से  अनेक  क  दम  उठाए  इनमें

 निम्नलिखित  उपाय  शामिल  हैं  :

 (i)  संघटक-पुर्जों  तथा  पूंजीगत  वस्तुओं  पर  सीमा-शुल्क  में  कमी  करना  ।  इस
 दिनाँक  18  1983  को  के  विकास  की  गति  में  और  तेजी
 लाने  के  लिए  किए  गए  उपायों  संसद  में  दिए  गए  वक्तव्य  के
 अनेकों  इलेक्ट्रोनिकी  संघटक-पुर्जों  पर  सीमा-शुल्क  की  दर  158%  से  घटाकर
 75%  कर  दी  तथा  परियोजनाओं  की  स्थापना  करने  के  लिए  अनेक

 गत  वस्तुओं  पर  सीमा-शुल्क  35%  से  घटाकर  25%  कर  दिया

 (1)  व्यवहाय॑  उत्पादन-क्षमताओं  के  लिए  उदारता  पूर्वक  औद्योगिक  अनुमोदन  जारी
 ताकि  कम  लागत  पर  अधिक  उत्पादन  किया  जा  सके  तथा  उत्पादन  में

 स्वस्थ  प्रतिस्पर्घा  को  प्रोत्साहित  किया  जा

 (iii)  एक  ही  लाइसेंस  के  अन्तगंत  कई  वस्तुओं  के  लिए  ओद्योगिक  लाइसेंस/अनुमोदन

 (  संघटक-पुर्जा  उद्योग  को  लाइसेंस  से  मुक्त  करना  तथा  संघटक-पुउ  ब्रों  का  विनिर्माण
 करने  के  एकाधिकार  प्रतिबंधनकारी  व्यापार  पद्धति  अधिनियम  की  धारा
 22  क  के  अन्तगंत  छट  देना  ।

 एक  बार  ऐसे  संवर्धनात्मक  उपाय  कर  दिए  जाने  कीमतें  घटाने  की  दिल्ला  में  बाजार
 द्वारा  पड़ने  वाले  प्रभाव  ही  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करते

 विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  लिए  भारत-झ्रमरोका  सहयोग  परियोजना

 6760.  भरी  प्ननन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अमरीका  के  छिक्षा  विभाग  की  एक  राष्ट्रीय  बिकलाँग

 अनुसंघान  संस्थान  और  भारत  भारत  में  पुनर्वास  सेवा  व्यवस्था  का  कोई  व्यापक  माडल
 विकसित  करने  के  उहं  श्य  से  एक  मिलियन  डालर  (12  मिलियन  की  धनराशि  की  संग्रुक्त
 सरकारी  परियोजना  के  संबंध  में  सहयोग  कर  रहे  और

 यदि  तो  सहयोग  के  मुख्य  उ्  श्यों  और  परियोजना  का  ब्योरा  कया  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  और  राष्ट्रीय
 वकलाँग  अनुसंधान  अमरीका  के  शिक्षा  विभाग  और  कल्याग  मंत्रालय  में  यह  सहमति  हुई

 है  कि  राष्ट्रीय  विकलांग  अनुसंधान  संस्थान  भारत  में  दो  माडल  जिला  पुनर्वास  केन्द्रों  की  स्थापना
 करने  और  6  जिला  पुनर्वास  केन्द्रों  की सहायता  के  लिए  1  जनवरी  1985  से  5  वर्षों  की  अवधि
 के  लिए  180  लाख  रुपये  तक  की  घनराक्षि  प्रदान  करेगा  ।  जिला  पुनर्वास  केन्द्र  योजना  का  उह्दे दय
 देश्ष  में  विकलाँग  व्यक्तियों  को  व्यापक  और  समन्वय  सेबाएं  प्रदान  करना  यह  योजना  इस

 54  ;
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 प्रकार  बनाई  गई  है  जिससे  कि  न्यूनतम  खर्च  और  जहाँ  तक  सम्भव  हो  कुछ  एक  विशेषज्ञों  द्वारा
 जिले  में  मौजूदा  प'ंसाधनों  का  उपयोग  करते  हुए  ग्रामीण  लोगों  को  सेवाएं  प्रदान  की  जा  सके  ।

 तमिलनाडु  में  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र

 6761.  आओ  एन०  डेजिस  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तमिलनाडु  में  परमाणु
 ऊर्जा  संयंत्र  स्थापित  करने  की  योजना  को  मंजूरी  दे  दी  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोश्योधिको  संजालथ  तथा  महासागर  परभाण्‌  इलंक्ट्रानिकी
 झोौर  प्रंतरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  दक्षिण  विद्यत  क्षेत्र  के
 बारे  जिसमें  शामिल  राज्यों  में  स ेतमिलनाडु  भी  एक  भविष्य  में  लगाए  जाने  वाले  बिजली
 घरों  के  लिए  स्थल  चुनने  के  संबंध  में  दी  गई  स्थल-चयन  समिति  की  रिपोर्ट  सरकार  के
 घीन

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 .  समेक्तित  प्राभोण  ऊर्जा  भ्रायोजना  कार्यक्रम  आर०  ई०  पी०

 सम्बन्धी  संचालन  समिति

 6762.  भरी  लक्ष्मण  मलिक  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  योजना  भायोग  ने  समेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  आयोजना  कार्यक्रम  आर०
 ई०  पी०  पर  कारगर  समन्वय  और  निगरानी  रखने  हेतु  ग्रामोण  विकास  तथा  ग्रामीण
 आयोजला के  क्षेत्रों  में  प्रसिद्ध  विशेषज्ञों  की  इस  कार्यक्रम  संबंधी  एक  संचालन  समिति  गठित  की
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  क्षाश्  श्लौर  तागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०

 :
 ओर  योजना  आयोग  ने  सिद्धान्त  रूप  में  एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्जा  योजना

 कार्यक्रम  से  संबंधित  संचालन  समिति  स्थापित  करने  का  निर्णण
 किया  परन्तु  समिति  अभी

 गठित  महीं  हुई
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 राष्ट्रीय  भ्रपराष  रिकाडं  ब्यूरो  के  कार्य

 6763.  भ  सुरखीषर  माने  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  राष्ट्रीय  अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो  की  स्थापना  की  गई

 यदि  तो  इस  ब्यूरो  के  कायं  क्‍या  हैं  ?

 झ्रांतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  जी  श्रीमान  ।

 राष्ट्रीय  अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो  के  कार्य  निम्नलिखित  है  :--

 (1)  अपराध  और  अपराधियों  से  संबंधित  सूचना  पर  शोघन  ग्रृह  के  रूप  में  कार्य
 -  करना  ।

 (४)  अन्तर्राज्यीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  अपराधियों  से  संबंधित  सूचना  समन्वित
 करना  तथा

 (11)  राष्ट्रीय  स्तर  पर  अपराध  आँकड़ों  को  एकत्र  तथा  संसाधित  करना  ।

 (iv)  आँकड़े  प्राप्त  करके  उन्हें  दण्डात्मक  तथा  सुघारात्मक  अभिकरणों  अपराधियों
 के  उनके  रिमांड  पेरोल  तथा  समय  पूर्व  रिहाई  आदि  की  कारंवाई  के  लिए
 उनसे  आँकड़े  प्राप्त  करना  तथा  भेजना  ।

 (५)  राज्य  अपराध  रिका्ड  ब्यूरो  के  कार्यों  में  मार्ग  दर्शन  तथा  सहायता
 करना  ।

 अपराध  रिकाडं  ब्यूरो  के  कार्िकों  को  प्रशिक्षण  सुविधाएं  देना  ।

 अपराध  रिका्ड  ब्यूरो  का  विक/स  तथा  आधुनिकीकरण  करना  ।  -

 थर्ण  1986-87  के  लिए  हरियाणा  के  लिए  बांधिक  योजना

 6764.  भी  चिरंजीलाल  शक्षर्मा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  लिए  हरियाणा  के  लिए  वाधिक  योजना  पर  व्यय  का  ब्यौरा
 है

 ह
 के

 विभिन्‍न  क्षीर्षों  के  अन्तगंत  कितनी  राश्षि  आबंटित  की  गई  है  तत्तसंबंधी  क्षीर्ष-बार
 ब्यौरा  क्या  है  ?  |

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  ए०
 के०  :  और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 356,
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 विवरण

 बाबिक  योजना--1986--87--हरियाणा--अनुमोदित अनुमोदित  परिव्यय

 विकास के  मुख्य  शीर्ष  1986-87

 अनुमोदित  परिव्यय

 1.  कृषि  भौर  सम्बद्ध  सेवाएं  44-72

 2.  ग्रामीण  विकास  10.86

 3...  विशेष  क्षेत्र  कार्यक्रम--मेवात  बिकास  2-50

 4.  सिंचाई  और  बाढ़  नियंत्रण  169.37

 5.  ऊर्जा  163.14  हि

 6.  उद्योग  और  खनिज  दि  8.63

 7.  परिवहन  26-89

 है  8.  प्रौद्योगिकी और  पर्यावरण  1.55

 9.  सामान्य  आधिक  सेवाएं  7.26

 10.  सामाजिक  और  सामुदायिक  सेवाएं  86.08

 1),  सामान्‍य  सेंवाएं  4-00

 कूल  जोड़  525.00

 6765.  ओऔमतो  जयस्ती  पटमावक  :  क्‍या  प्रथान  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  देश  में  कुछ  स्वदेशी  सिलिकान एकक  स्थापित  करन ेके  लिए  कदम

 उठाए

 गयि  तो  देश  में  अब  तक  कितने  स्थदेशी  लिलिकान  एकक  स्थापित  किए

 गए

 शो



 लिखित  उत्तर  16  1986:

 देश  में  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कितने  स्वदेशी  सिलिकान  एकक  स्थापित

 करने  का  विचार

 (१)  ऐसे  एककों  के  लिए  किन-किन  स्थलों  को  चुना  गया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  में  एक  नया  स्वदेशी  सिलकान  एकक  स्थापित

 करने  का  और

 '
 यदि  तो  इसके  लिए  किस  स्थान  का  चयन  किया  गया  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इसक्ट्रानिको
 झोर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वी०  :  हां  ।

 निम्नलिखित  कम्पनियों  ने  सिगल  क्रिस्टलीय  सिलिकान  की  छड़ें
 तथा  वेफरों  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  इकाईयों  की  स्थापना  की

 (i)  सुपर  सेमीकण्डक्टर्स  बंगाल  )

 (3)  सिल्ट्रॉनिक्स  नाड्‌ )

 मेटकन  सिलिकंन  लिमिटेड  )

 (४४)  भारत  हैवी  इले  क्ट्रि  कल्स  लिमिटेड  (  कर्नाटक )

 (५)  सेंटुल  इलंक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड

 भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड

 इसके  मेटकम  सिलिकेन  लिमिटेड  ने  पौलिसिल्किन  का  उत्पादन  करने  के  लिए
 एक  संयंत्र  स्थापित  किया  पहली  तीन  कम्पनियाँ  निजी  क्षेत्र  में  तथा  अन्तिम  तीन  कम्पनियां
 सावंजनिक  क्षेत्र  में

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जिन  सिलिकन  इकाईयों  को  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव  वे  इस  प्रकार  हैं  :---

 (i)  राष्ट्रीय  सिलिकेन  सुविधा*  एस

 (ii)  सेम्ट्रल  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  की  क्षमता  में  वृद्धि  करना  ।

 करास्ट्रीय  सिलिकेन  सुविधा  के  सम्बंध  में  पूँजी-निवेश  विषयक  निर्णय  शीघ्र  ही  लिया ह

 राष्ट्रीय  सिलिकन  सुविधा  एस  के  लिए  इससे  पूर्व  जिस  का  चंयन
 किया  गया  था  वह  गुजरात  राज्य  स्थित  बड़ोदरा
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 के
 ।

 यह  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 ए  एन  32  परिवहन  विमान  को  दुघंटना  में  मारे  गए  सेनिकों  को  मुआवजा

 6766.  ओऔ  सौ०  सस्झु  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  1986  में  भारतीय  वायुसेना  के  मिडियम  रेंज

 पहटीगोल  टेक्छिकूल  पनिवहन  विमान  की  दो  दुघंटनाओं  को  देखते  हुए  इसका  व्यापक  पुनर्मुल्‍्यांकन
 फ्श्त्ने  का  5; रु है

 क्या  सरकार  ने  उक्त  दुघंटना  में  मारे  गए  सैनिकों  को  कोई  मुआवजा  देने  की  घोषणा
 की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अभ्रत्ण  :  ए०
 विमान  में  डिजाइन  की  किसी  कमी  का  पता  लगाने  के  लिए  व्यापक  विश्लेषण  किया  गया  इस
 विमान  के  डिजांयन  या  मुख्य  पुर्जों  एवं  प्रणालियों  में  कोई  कमी  नहीं  पाई  गई  बल्कि  किसी
 प्रणाली  या  उप-प्रणाली  के  काम  न  करने  की  स्थिति  में  उसके  स्थान  पर  पर्याप्त  बेक  ल्पिक
 व्यवस्था  मौजूंद  है  ।

 और  इस  संबंध  में  गठित  जांच  अदालत  यदि  यह  घोषित  करती  है  या  इस
 निर्णय  पर  पहुंचती  है  कि  इन  कामिकों  की  मृत्यु  हो  चुकी  मानली  जाए  तो  उसके  पदचातृ  उनके
 निकटतम  संबंधियों  को  नियम  के  अनुसार  मुआवजा  दिया  जाएगा  ।  अदालत  की  रिपोर्ट  मिलने  तक
 गैर-सावंजनिक  निधियों  से  छः  महीने  की  अवधि  के  लिए  प्रत्येक  अफसर  के  परिवार  को  प्रति  माह
 2300  र०  ओर  प्रत्येक  एयरमेन  के  परिवार  को  प्रतिमाह  1150  रु०  की  भ्रग्रिम  अदायगी  की

 इसके  अतिरिक्त  इस  अवधि  के  लिए  और  उसके  पश्चात्‌  ये  परिवार  नियमों  के  अन्तगंत
 परिवार  पेंक्षन  पाने  के  हकदार

 बन  क्षेत्रों  में  सड़कों  का  निर्माण  करने  में  कठिनाइयां

 6767.  भरी  आर०  अख्णनस्थी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  राज्य  सरकारों  को  जनता  के  लाभार्थे  सड़कें  बनाने
 में  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  क्योंकि  वन  भूमि  का  गेर-वानिकी  प्रयोजनों  के  लिए
 प्रयोग  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  को  स्वीकृति  लेनी  पड़ती  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और
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 वन  भूमि  की  सीमा  के  खतरनाक  ह्ास  के  परिप्रेक्ष्य  में  गर-वानिकी  प्रयोजन  हेतु  वक  भूमि  के

 दिक्‍्परिवेन  में  सावधानी  बरती  जानी  यदि  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  वन  भूमि  का

 अपरिहाय॑  हो  उचित  जांच-पड़ताल  के  पश्चात्‌  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अगुमति  दी
 जाती  है  ।

 अय्योगों  हारा  स्वोकार  न  को  स्रई  क्किसित  प्लक्रियाद8े

 6768.  श्री  सो०  माधव  रेडठी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  प्रौद्योगिकीਂ  की  सनक  के  कारण  उद्योगों  हारा  प्री
 तरह  से  विकसित  और  व्यावहारिक  प्रयोग  के  लिए  तैयार  कई  प्रक्रियाओं  को  आसानी  से  स्वीकार

 नहीं  किया  जाता

 यदि  तो  ऐसी  प्रौद्योगिकी  और  ओऔद्योगिक  इकाइयों  की  संख्या  कितनी
 जिन्होंने  ऐसी  प्रक्रियाओं  को  स्त्रीकार  नहीं  किया

 क्‍या  ऐसी  श्रमाणिक  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  होने  के  बाबजूद  संबंधित  मंत्रालयों  द्वारा
 इसौ  प्रकार  की  प्रौद्योगिकी  के  लिए  लाइसेंस/अनुमति  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इसंक्ट्र/निकी
 ओर  अंतरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  हालांकि  कुछेक
 मामलों  में  आयातित  प्रौद्योगिकी  को  तरजीह  दी  ज्ञा  सकती  परन्तु  ऐसे  क्षेत्रों  में
 प्रौद्योगिकी  के  आयात  की  अनुमति  नहीं  दी  जहाँ  वाणिज्यिक  रूप  से  प्रमाणित  देशी

 प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  होती

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं
 ।

 देशी  रूप  से  विकसित  प्राद्योगिकियों  जब  उनकी  वाणिज्यिक
 अर्थक्षमता  प्रायोगिक  योजना  और/अथवा  अधंवाणिज्यिक  संयंत्र  परीक्षण  के  जरिये  स्थापित  क  हुई

 जल्दी  से  स्वीकार  नहीं  किया  उपलब्ध  स्थापित  प्रौद्योगिकियों  जैसी  प्रौद्योगिकियों  के
 आयात  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 नदियों  के  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  अस्तर्राष्ट्रीय  आयोग

 6769.  श्री  जगदीश  अवस्थी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  की  नदियों  के  बढ़ते  हुए  प्रदूषण  की  समस्या  का  समाघान  करने  के  लिए
 उपाय  सुमामे  हेतु  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  आयोग  की  स्थापना  की  गई
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 बदि  लो  उसके  सदस्य  देशों  की  संक्या  क्‍या

 क्‍या  भारत  इसका  सदस्य  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जियाउरंहमान
 ही  3 सरकार  को  ऐसे  किसी  आयोग  की  जानकारी  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 का  +  ५  व  .
 रक्षा  झ्नुसंधान  और्‌  विकास  संस्थान  द्वारा  वज्ञानिकों  को  मर्तो

 6770,  भरी  भ्रमल  दत्त  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रक्षा  अनुसंघान  और  विकास  संस्थान  में  भर्ती  करने  संबंधी  प्रणाली  कया

 क्या  अधिकांध्व  वेज्ञानिकों  को  कनिष्ठ  एब्ड  स्तरों  पर  तदर्थ  बाघार  पर
 की  जाठौ  है  और  बाद  में  विधागीय  पदोन्नति  सप्मिति  के  माध्यम  से  स्थायी  कर  दिया  जाता

 दोर

 क्या  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  संस्थान  को  अब  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम
 से  वेज्ञानिकों  की  भर्ती  करने  की  आवश्यकता  नहीं  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारंण  हैं  ?

 रक्षा  अनुसंघान  ओर  क्विल्िस  बिययात  में  राय  संज्रो  झरुण  :  रक्षा

 अनुसंघान  तथा  विकास  संगठन  में  समूह  और  समूह  के  सभी  पदों  पर  भर्ती  इसकी

 प्रयोगशालाओं  और  स्थाषनाभों  तारा  रोजगार  केन्द्र  के  माध्यम  से  स्क्‍यं  की  जातो  है  ओर  वेज्ञानिक
 तथा  तकनीकी  पदों  को  छोड़कर  समूह  और  समूह  के  सभी  पदों  पर  भर्ती  संघ  लोक
 सेवः  आयोग  के  माध्यम  से  की  जाती  इस  संगठन  के  वेज्ञानिक  तथा  तकनीकी  समूह
 ओर  पदों  में  सीधी  भर्ती  संगठन  द्वारा  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  दिए  गए  खुले  विज्ञापन  के
 द्वारा  की  जाती  इन  पदों  पर  चुनाव  विधिवत  गठित  बोडं  द्वारा  निर्धारित  मुणबत्ता  के  क्रम  से
 किया  जाता  इस  बोर्ड  का  अध्यक्ष  बाहर  का  एक  प्रसिद्ध  वेज्ञानिक  ह ैऔर  इसके  सदस्य  दो

 बाहर  के  विशेषज्ञ  और  दो  विभागीय  अधिकारो

 तदर्थ  आधार  पर  भर्ती  केवल  कुछ  चुनी  हुई  इकाईयों  में  बहुत  सीमित  आधार  पर
 की  जाती  है  जहां  इन्हें  मरने  को  तुरुस्त  जरूरत  होती  लद॒र्थ  आधार  पर  नियुक्त  बंज्ञानिकों  को
 विभागीय  पदोन्नति  समिति  द्वारा  स्थायी  आधार  पर  निग्र॒ुक्त  नहीं  किया  उन्हें  खुले
 विशापनों  के  माध्यम  से  अआवेश्न  करनः  होता  है  और  काहर  के  उम्मीदवारों  के  साथ  प्रतियोगिता
 परीक्षा  में  केउना  होता  है  ।  उन्हें  न्थिमित  रूप  से  तभी  नियुक्त  किया  जाता  है  जब  वे  इस  आकार
 पर  चुद  जाशे  हैं  ।
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 जी  हां  ।  जून  से  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  को  अपने  वेज्ञानिक
 तथा  तकनीकी  कार्िकों  की  भर्ती  एवं  पदोन्नति  करने  से  संबंधित  मामलों  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 के  अधिकार  क्षेत्र  से  छूट  मिली  हुई  यह  इसलिए  किया  गया  है  कि  ताकि  रक्षा  अनुसंघान  तथा

 विकास  संगठन  को  परमाणु  ऊर्जा  तथा  अंतरिक्ष  विभाग  ज॑ंसे  उन  बड़े  वेज्ञानिक  विभागों  के  समकक्ष
 लाया  जा  सके  जो  संबंधित  एजेंसियों  के  लिए  वैज्ञानिकों  की  सीधी  भर्ती  को  उचित

 समझते  हैं  ।

 नदियों  की  सफाई  के  लिए  राज्यों  को  सहायता

 किः
 भ्रो०  निर्मेला  कुमारी  शक्तावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे ह

 ः

 क्या  गंगा  नदी  की  सफाई  के  साथ-साथ  अन्य  राज्यों  में  नदियों  को  साफ  करने  के

 लिए  कोई  दीघंकालीद  योजना  बनाई  गई  है  ताकि  उनके  पानी  का  प्रदूषण  समाप्त  किया  जा
 और

 क्या  सरकार  का  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  सरकारों  की  विशेष  सहायता  प्रदान
 करने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  यद्यपि
 गंगा  नदी  के  अतिरिक्त  किसी  अन्य  नैंदी  के  प्रदूषण  को  कम  करने  की  योजना  आरम्भ  नहीं  की
 गई  ब्रह्मपुत्र  तथा  ब्रह्मणी  नदियों  के  सम्बन्ध  में  प्रारम्भिक  अध्ययन  चल  रहे

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 को  तकनौक

 6772.  भी०  पो०  झार  रुमारमंगलम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को;कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  की  नई  तकनीक  से  हमारी  अनेकों  वर्तमान  उत्पादन
 तकनीकों  का  उनमें  क्रांतिकारी  परिवर्तन  और  उनका  सरलोकरण  हो  सकता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 प्रयोग  विशेषकर  करेंसी  नोट  सोर  ऊर्जा  घबंण
 तथा  विमानों  के  संवेदनशील  भागों  आदि  की  कटाव  से  रक्षा  के  कहां  तक  लाभदायक  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रानिको
 घोर  भ्ंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  और  मास्टर

 फार्म  पर  वेद्युतनिक्षेपण  द्वारा  धात्विक  आकारों  के  उत्पादन  का  प्रक्रम
 विद्युतनिर्माण

 पेचीदा आक्रृतियों के में इस प्रक्रम से घनिष्ठ णाम तथा परिवर्ती पृष्ठ टेक्सचरों की अधिक विश्वसनीयता ओर सूक्ष्म विस्तुत विग्ररण सहायता हट
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 मिलती  इस  प्रकार  इलेक्ट्रोफार्मिंग  कुछ  विशिष्ट  अनुप्रयोगों  के लिए  उच्चमान  निम्न  आयतन
 में  उत्पादन  के  लिए  परंपरागत  धातुनिर्माण  तकनीकों  के  स्थान  पर  प्रयुक्त  किए  जाने  की
 रखता  है

 करेंसी  नोट  उत्पादन  में  विद्युतनिर्भित  प्रिंटिंग  प्लेटों  का  रिजवं  बेंक  द्वारा  प्रयोग
 किया  जा  रहा  सौर  संग्राहकों  के  अनुप्रयोगों  के  लिए  विद्युतनिर्भित  सौर  पर्णिकाओं  का
 उपयोग  भारत  में  किया  जा  रहा  प्रिडटे  सकिट  सौर  ऊर्जा  और  भ्रन्य  अनुप्रयोगों  के  लिए
 आपेक्षितं  तांबे  और  निकल  की  पर्णिकाश्रों  का  विद्युतनिर्माण  संबंधी  अनुसंधान  और  विकास

 कार्य  केन्द्रीय  विद्युत  रसायन  अनुसंघान  संस्थान  कारैकुड़ी
 में  प्रारम्भ  किया  मया  है  ।  सूक्ष्म  तरंग  मिजाइल  आदि  में  निकल  और  चांदी
 के  विद्युतनिर्माण  के  लिए  राष्ट्रीय  वेमानिक  प्रयोगशाला  बंगलूर  के
 पांस  विशेषज्ञता  है  ।

 अमरीका  में  रुपये  को  मुक्त  विनिमय  मुत्रा  बनाने  का  प्रस्ताव

 6773.  भरी  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  विदेज्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीका  में  रह  रहे  भारतीयों  का  एक  दल  प्रधान  मंत्री  से  मिला  है  भौर
 उसने  से  दस  वर्ष  के  भीतर  रुपये  को  मुक्त  विनिमय  मुद्रा  बनाने  का  अनुरोध  किया

 और

 .  यदि  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  सरकार  का  विचार  क्‍या

 वाही  करने  का  है  ?
 ह

 विदेज्ञ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  आर०  :  सरकार  को  यह
 जानकारी  नहीं  है  कि  अमरीका  में  भारतीय  समुदाय  के  किसी  वर्ग  ने  इस  प्रकार  का  कोई  सुझाव
 दिया

 प्रएन  ही  नहों  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  डाकओं  से  प्रभावित  क्षत्रों  के  लिए  योजना

 6774.  भरी  बलरास  सिह  यादव  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  सरकार  व  मनप्री  सहित  €
 कुक  से  प्रभाविक  जिलों  के  चहुंमुखी

 विकास  के  लिए  कोई  वि  ढट  योजना  भेजी  और

 यदि  वो  भारत  सरकार  हारा  इसे  कब  तक  मंजूरी  दिए  जाने  की  संभावना
 है  ?

 ह

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०

 :  नहीं  ।
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 प्रइन  ही  नहीं

 उच्च  प्रोद्योगिकी  को  सप्लाई  के  संबंध  में  बातचोत

 6775.  श्री  एन०  वेंकटरल्नम  :  कया  विदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  उच्च  प्रौद्योगिकी  की  सप्लाई  के  संबंध  में  अमरीका  और  जापान  के
 साथ  बातचीत  कर  रही  है  और  प्रत्येक  देश  से  क्या  उत्तर  मिला

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अमरीका  ने  प्रस्ताव  स्वीकार  करते  हुए  कुछ  शर्तेਂ  सभाई  हैं
 और  शाखा  से  गारन्टी  मांगी

 यदि  तो  वे  शर्ते  क्या  हैं  और  क्या  भारत  सरकार  ने  उन्हें  स्वीकार
 कर  लिया  है  ;

 कया  मारत  सरकार  ने  रक्षा  उपकरणों  अथवा  उच्च  प्रौच्चोगिकी  के  लिए  इससे
 बातचीत  की  और

 (४)  यदि  तो  उनसे  क्‍या  उत्तर  मिला  है  और  उसके  क्‍या  परिणाम  लिकले  हैं
 ?

 विदेश  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  :  अमरीका  की
 सरकार  के  साथ  बातचीत  होने  के  बाद  1984  में  प्रौद्योगिकी  हस्तान्तरण  पर  एक
 समभौता  ज्ञापन  कर  हस्ताक्षर  हुए  इसके  बाद  से  अमरीका  से  उन्‍नत  कम्ध्यूटर  प्रणालियों
 जसी  उच्च  प्रौद्योगिकी  की  प्राप्ति  में  वृद्धि  हुई  जापान  के  साथ  इस  प्रकार  की  कोई  व्यवस्था
 नहीं  है  ।  29  1985  को  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  सहयोग  के  लिए
 भारत  और  जापान  के  बीच  करार  पर  हस्ताक्षर  हुए  थे  लेकिन  इस  करार  के  अन्तगगंत  सहयोग  के
 विशेष  क्षेत्र  अमी  तय  किए  जाने  हैं  ।

 और  समभोता  ज्ञापन  के  अन्तगंत  उच्चतर  प्रौद्योगिकी  की  बिक्री  कुंछ  शर्तों
 पर  की  जाती  है  जिसका  संबंध  मुख्य  रूप  से  इस  प्रौद्योगिक  के  वास्तविक  उपयोग  इसके
 रणीय  से  होता  है  ।

 और  मारत  सरकार  और  सोवियत  संघ  के  बीच  सुरक्षा  उपकरणों  और  लौह
 ओर  अलोह  विज्ञान  इलेक्ट्रॉनिक्स  सिंचाई  भादि  जंसे  क्षेत्रों
 में  उच्चतर  प्रौद्योगिकी  की  आपूर्ति  के  लिए  पहले  से  ही  सहयोग  चल  रहा  सोवियत  संघ  की
 प्रतिक्रिया  काफी  संतोष  जनक  रही  है  ।

 केन्द्र  मे ंसचियों  भौर  अपर  सच्चिवों  का  राज्य-वार  ब्यौरा

 6776.  शो  शरद  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  ;

 केन्द्र  के  सचिव  और  अपर  सचिव  के  उच्च  स्तरीय  पदों  का  कार्यरत  भारतीय
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  पदों  को  भरने  के  लिए
 सुस्पष्ट  कामिक  नीति

 निर्धारित  करने  तथा  केन्द्र  में  राज्य  संवर्ग  से  आने  बाले  अभिकारियों  के  लिए  कार्यावश्चि  प्रणाली
 को  कड़ाई  से  लागू  करने  तथा  मूल्यांकन  का  एक  समान  स्तर  बनाने  तया  प्रत्येक  राज्य  संवर्ग  के

 लिए  अधिकतम  और  न्यूनतम  कोटा  निर्धारित  करने  का  है  ?

 कारसिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :
 विभिन्‍न  राज्य  संवर्गों  से  संबंधित  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  ऐसे  अधिकारियों  कौ  संख्या  को

 दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  जो  सचिव/अपर  सचिव  के  स्तरों  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  के  पद  तथा  कतिपय  विशिष्ट  फील्ड  पद  जो  अवर  सचिव  तथा
 उससे  ऊपर  के  स्तर  के  होते  वरिष्ठ  स्टाफिग  योजना  के  अंतगंत  भरे  जाते  जिनके  अधीन
 झखिल  भारतीय  सेवाओं  तथा  केन्द्रीय  समृह  सेवाओं  से  संबंधित  अधिका  योजना  के
 अधीन  निर्धारित  पात्रता  की  शर्तों  को  पूरा  करने  नियुक्ति  के  लिए  पात्र  होते  ऐसे  पद
 सचिव  के  स्तर  के  पदों  को  छोड़क  कार्यावधि  के  आधघार  पर  भरे  जाते  हैं  तथा  ऐसी  नियुक्तियों
 के  मामले  में  कार्यावधि  नीति  का  कड़ाई  से  पालन  किया  जा  रहा  निरन्तर  चलने  बाले
 प्रशासनिक  सुधारों  के  एक  प्रंग  के  रूप  केन्द्र  तथा  विभिन्‍न  राज्य  संवर्गों  दोनों  में  ही  मूल्यांकन
 का  एक  समान  मानक  अपनाने  की  सम्भावना  का  पता  लगाया  जा  रहा  चूंकि  कंरंद्रीय
 सचिवालय  में  अवर  सचिव  तथा  उससे  ऊपर  के  रेंक  का  कोई  भी  पद  किसी  सेवा  अथवा  क़िस्ती
 संवर्ग  के  लिए  आरक्षित  नहीं  होता  इसलिए  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  अधिकतम  अथव

 न्यूनतम  कोटा  निर्धारित  किए  जाने  का  प्रइन  ही  नहीं  उठता  !

 विवरण

 1-4. 1986  की  स्थिति  के  भ्ननुसार  केन्द्र  मे ंसचिव  सचिव  के  स्तर  पर  कार्यरत
 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  का  संवर्ग-वार  तथा  स्तर-वार  विवरण

 नी

 क्रम  राज्य  कन्द्र  में  सचिव  केन्द्र  मे ंअपर

 संख्या  पदों  पर  समकक्ष  पदों  पर
 अधिकारियों  की  संख्या  कार्य रत  अधिकारियों

 ह  की  सख्या

 1  2
 ह

 3  4

 1.  भान्प्र  प्रदेक्ष  4  :  र

 3.  सम-मैधालय  2  2

 3.  बिहार  4  टी

 4.  गुजरात  1  न

 5,  हरियाणा  न  2
 परम  नाक  नमन  ननीन॑-॑-।33ननन-न  न  पक  न  ननननकननननननन  नमन  न  न  नमन  मन  नमन  ना  -  नम  नमन  नम  नमन  न  ननननन-+न+  नमन  कनामननमकम  नमन  नननन-न+++न  मनन  न  भन  न

 65.
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 1  2  3  4

 6.  हिमाचल  प्रदेश  ।  |

 |7.  जम्मू  व  कश्मीर  न

 8.
 कर्नाटक

 3

 9.  केरल  2

 10.  मध्य  प्रदेश  4  (0

 11.  महाराष्ट्र  2  3

 12.  मणिपुर-त्रिपुरा  बन  2

 113.  नागालेण्ड  बन  -

 14.  उड़ीसा  4  2

 15,  पंजाब  1  2

 16,  राजस्थान  2  7»

 17.  सिक्किम  बन  _

 18.  तमिलनाडु  3  2

 19.  संघ  शासित  क्षेत्र  न

 20.  उत्तर  प्रदेश  12  4

 21.  पष्िचमी  बंगाल  5.  5

 कस्तुरी  म॒गों  का  सारा  जाना  रोकने  के  लिए  कदम॥

 —  --

 6777.  भी  बज  मोहन  सहन्तो  :  क्‍या  प्रधान  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कस्तूरी  जिनसे  कस्तुरी  निकालने  के  लिए  प्रतिवर्ष
 लगभग  3000  मृगों  की  हत्या  की  जाती  का  मारा  जाना  र

 ओर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 66

 कया  दस्तूरी  निकालने  की  चीनी
 बिना  मृग  की  ग्रन्यि  में  एक  खोखली  नली  डालकर
 करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 कने  के
 लिए  कोई  कदम  उठाए हैं

 जसमें
 को  कोई  नुकसान  पहुंचाए

 कस्तूरी निकाली जाती है भारत में भी प्रयोग
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 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरं  हमान  प्रन्सारी  )  :  कस्तूर तूरो
 मृग  वन्यजीव  1972  की  अनुसूची  ---]  में  शामिल  हैं  जो  शिकार  एवं  व्यापार
 व्‌  वाणिज्य  के  विरुद्ध  पूर्ण  कानूनी  सुरक्षा  प्रदान  करता  कस्तूरी  मृग  को  मारने  पर  6  माह  की
 अवधि  से  कमर  न  होते  वाली  जैन  जितेकों  6  वर्ज  तक  बड़ाया  जा  सकता  है  तग्रा  पांच  सौ  रुपयों  से
 कम  म  होने  वाले  जुर्माने  की  भी  सजा  दी  जा  सकती  है  ।  इस  प्रजाति  की  तथा  इसके  प्राकृतिक-वास
 की  सुरंक्षा  हिमालय  क्षेत्र  में  जो  इसके  वितरण  की  सीमा  में  कई  राष्ट्रीय  उद्यान  एवं
 अभयारण्य  स्थापित  किए  गए  हैं  ।  वतंमान  निर्यात  नीति  में  कस्तूरी  मृग  एवं  इसके  इस  उत्पादों  का
 निर्म्नात  निवेधित  किया  गया  है  ।  कस्तूरी  मृग  को  वन्य  वनस्पति-जात  तथा  प्राणीजात  को
 पंन्‍न  प्रजातियों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  पर  अभितमय  आई०  टी०  ई०  जिसका  कि
 भारत  सदस्य  के  में  मी  सूचीबद्ध  किया  गया  गया  है  ।  इस  अभितमय  के

 कस्तूरी  मृग  एवं  इसके  उत्पादों  का  अन्तंराष्ट्रीय  व्यापार  कड़ाई  से  विनियमित  किया
 जाता

 नहीं  ।

 उगाडी  के  झवसर  पर  सरकारी  अवकास  को  घोषणा

 6778.  भी  भऋरट्टम  भीराम  मूर्ति  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  तेलगू  नव-वर्ष  दिवस  उगाड़ी  को  सरकारी  अवकाक्ष  घोषित
 करने  का

 क्‍या  सरकार  को  इस  संबंध  में  संसद  सदस्यों  अथवा  सेवा-संगठनों  से  कोई

 शंनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  लिये  गये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  चिदम्बरम्‌  )  :
 तथापि  उगाडी  को  प्रतिबन्धित  छुट्टियों  की  सूची  में  सम्मिलित  किया  गया  हैं

 और  सरकारी  कर्मचारी  इस  छुट्टी  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।

 उगाडी  को  सावंजनिक  छुट्टी  घोषित  करने  के  अनुरोध  को  स्वीकार  करना  सम्भव

 नहीं  हो  पाया  है  ।

 अम्दसान  झौर  निकोबार  द्वीप  सम्‌ह  में  बन

 6780,  भरी  मनोरंजन  मक्‍त  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्दमान और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  कितने
 प्रतिक्षत

 क्षेत्र  में
 वन

 क्‍या  मुख्य  भूमि  जहां  22  प्रतिशत  क्षेत्र  में  बन  वनो ंके  संरक्षण  के  लिए जो
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 मापदंड  संघ  राज्य  क्षेत्र  बन्दमान  निकोबार  द्वोपसमृह  के  लिए  भी  वही  मापदंड  यदि

 तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  अन्दमान  में  बहुत  अधिक  जनसंख्या  की  पेयजल  की

 आवद्यकता  पूर्र  |  करने  वाली  सोना  नाला  के  लिए  सम्भरण  योजना  को  अब  त्याद्य  जा  रहा

 है  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  ने  वहां  वनों  को  काटने  की  अनुमति  नहीं  दी

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  अन्दमान  और  निकोबार  ह्वीपसभूह
 जे घ्‌

 बा  हर
 बनुसंग्रह  के  परिरक्षण  के  लिए  उस  द्वीपसमूह  के  निवासियों  को  वहां  से  हटावे  का  है  हि

 (४)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  अस्सारी  )  :

 समूहों  में  कुल  भौगोलिक  क्षंत्र  का  86  प्रतिशत  वन  क्षंत्र  है  ।  ह

 नहीं  ।

 भारत  सरकार  को  दक्षिण  अन्दमान  द्वीप  में  खोना  नाला  लिए  अस्त  आपूर्ति
 स्कीम  हेतु  वन  भूमि  के  दिकपरिव्तन  का  श्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 और  (<).  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 विदेशों  में  रहने  बाले  भारतीयों  पर  लागू  वाले  कानून

 6781.  भरी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  विंदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राज्य  तथा  फ्रांस  में  मारतीयों  के  मुकदमों  का
 निपटारा  हिन्दू  ला  अथवा  मुस्लिम  परसनल  ला  के  उपलब्धों  के  अनुसार  किया  जाठा  है  बयका

 उपयुक्त  देशों  में  उन  सभी  के  लिये  एक  समान  कानून  और

 यूरोप  में  उन  देशों  के  नाम  क्‍या  जहां  मारतीयों  के  मुकदमों  का  निपटारा  हिन्दू
 परणचा  मुस्लिम  ला  के  उपबन्धों  के  अनुसार  किया  जाता  है  और  उन  पर  एक  सभान  कंहलून  लागू
 जठी  गैते ले
 नहीं  होते  :

 विवेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  के०  झार०  :  यू०

 संयुक्त  राज्य  भ्रमरीका  ओर  फ्रांस  में  रहने  वाले  भारतीयों  के  मामलों  पर  कायंवाही  सम्बन्धित 10,  200.0005
 देशों  में  लागू  स्थानीय  कानूनों  की  व्यवस्थाओं  के  अनुसार  की  जाती  है  तथा  उन  पर  हिन्दू  कानू  न
 अथवा  मुस्लिम  वेप्रक्तिक  कानून  लागू  नहीं  होता  है  ।

 -
 ॥-छ्टली

 सिद्धांत  यह  है  कि  दोनों  पद्ध  किस  देह  के  हैं  उद  पर  उसी

 देश 686:
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 के  कानून  लागू  होंगे  बछ्ते  उस  देश  के  कानून  आम  सिद्धातों  ओर  इटलो  के  कानूनी  ढांचे
 सार्वबनिक  रीति-रिवाजों  के  प्रतिकूल  नहीं  हैं  ।

 ल्जियम--त्रेल्जियम  में  विदेशी  राष्ट्रिकों  पर  बेल्जियम  अन्तर्राष्ट्रीय  वेयक्तिक
 कूनूव  के  अनुसार  कार्यवाही  की  जाती  यह  कानून  भारतीयों  पर  हिन्दू  और  मुस्लिम  कानूनों
 के  उपबन्धों  के  तहत  कार्यवाही  की  इजाजत  देता  है  ।  तथापि  इस  प्रकार  के  वैयक्तिक  कानूनों  के

 लागू  करने  से  अगंर  बेल्जियम  की  अन्तरराष्ट्रीय  सावजनिक  व्यवस्था  का  उलंघन  होता  जिसमें
 बेल्जियम  समाज  द्वारा  स्वीकृत  सामाजिक  मुल्य  निड्धित  तो  इसको  इजाजत  नहीं  दी  जाती

 है  ।

 संघीय  गणराज्य--फौजदारी  के  मामलों  में  एक  समान  कानून  लागू  होता  है
 गोद  उत्तराधिकार  आदि  के  मामलों  में  भारतीय  कानून  लागू  होता

 है  उन  मामलों  को  छोड़कर  जिनमें  साफ़तौर  पर  यह  कहा  गया  हो  कि  उनमें  अधिवास  देश
 का  कानून  लागू  होगा  और  यह  मारतीय  कानून  उसी  हृद  तक  लागू  होगा  जहां  तक  वह  उन
 आधार  भूत  सिद्धांतों  के  तिपरीत  न  पड़ता  हो  जो  जमं॑नी  की  कानूनी  व्यवस्था  के  आधार

 विवाह  मौर  तलाक  के  मामलों  पर  कुछ  क्षार्तों  के  साथ  फिनलैंड

 कानून  लागू  होगा  ।

 राष्ट्रीय  कानून  के  अनुसार  तलाक  के  समय  जो  स्रम्पत्ति  होगी  उसे  पर  पति
 अधिकार  होगा  ।

 जहां  तक  सम्पत्ति  पर  उत्तराधिकार  का  प्रएन  है  वह  मृतक  के  राष्ट्रीबता  के
 अन्तगंत  होगी  ।

 जमंन  जनवादी  गणराज्य  के  मामसे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  वहां  ऐसे  मामले
 डेनमार्क  के  मासले  में  भी  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  । श्र

 यूरोप  के  शेष  देशों  में  एक  समान  कानून  लागू  होता  है  वहां  रहने  वाले  भारतीयों
 पर  हिन्दू  और  मुस्लिम  वेयक्तिक  कानून  लागू  नहीं  होता  है  ।

 बिकलांगों  के  कल्याण  के  लिए  मारत-भ्रमरीका  सहयोग  परियोजना

 6782.  थी  आनथ्य  खिह  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीका  की  नेशनल  इन्स्टीट्यूट  आफ  हैण्डीकंप्ड  रिसच  और  भारत
 सरकार  के  सहयोग  से  विकलांगों  के  लिए  एक  भारत  का  परियोजना  स्थापित  की  जा  रही

 यदि  तो  उसकी  उत्पादन-क्षमता  और  सहयोग  में  प्रत्येक  पक्ष  के  अदा
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 कल्याण  संत्रालय  में  उप  संत्री  ग्रिरिधर  ओर  राष्ट्रीय
 विकलांग  अनुसंधान  अमरीका  के  शिक्षा  विभाग  और  कल्याण  मंत्रालय  में  यह  सहमति
 हुई  है  कि  राष्ट्रीय  विकलांग  अनुसंधान  संस्थान  मारत  में  दो  माडल  जिला  पुनर्वास  केन्द्रों  को
 स्थापना  करने  और  6  जिला  पुनर्वास  केन्द्रों  की सहायता  के  लिए  ]  1985  से  5  वर्षों
 की  अवधि  के  लिए  180  लाख  रुपये  तक  की  घनराशि  प्रदान  करेगा  ।  भारत  सरकार  दो  केन्द्रों  की
 निर्माण  जो  20  लाख  रुपये  वहन  करेगी  ।

 खा

 प्रमुख  संघटकों  के  लक्ष्य  में  गिरावट

 6783.  प्रोफ़ेतर  रामकृ८्ण  मोरे  :  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कार्यक्रम  के  कुछ  प्रमुख  संघटकों  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों में  वर्ष
 1985-86  5-86  के  दौरान  गिरावट  आई  है  ;

 यदि  हां  तो  इस  संबंध  में  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  कार्यक्रम  के  लिए
 निर्धारित  किए  गए  लक्ष्य  की  तुलना  में  उनकी  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  कार्यक्रमों  के  कार्यान्‍नवयत  में  असंतोषजनक  कार्ये
 किया  है  और  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 सरकार  द्वारा  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  की  भ्रक्षिया  में  तेजी  लाने  के लिए  क्या  उपाय
 किए  जाने  का  विचार  है  ?

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रो  ए०  बो०  ए०  ग्रनो  खान  :  और
 मासिक  प्रगति  रिपोर्ट  के  अन्तर्गत  आने  वाले  सूत्रों/मदों  के  संबंध  में
 1986  तक  की  अवधि  में  उपलब्धि  का  प्रतिशत  अनुपात  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  4  मदों
 अर्थात्‌  एकीक्षत  ग्रामीण  विकास  बंधुआ  मजदूरों  का  गांवों  को  बिजली  पहुंचाने
 और  नसबंदी  के  संबंध  में  निष्पादन  को  उक्त  अवधि  के  लिए  अर्थात्‌  लक्ष्य  का  80
 प्रतिशत  से  कम  आंका  गया  ।

 निम्नलिखित  राज्यों  ने  दर्जवार  कुल  मिलाकर  80  प्रतिशत  से  कम  उपलब्धि
 बताई  है  :-

 जम्मू  और  मध्य
 '

 त्रिपुरा  और  पद्िच्मम  बंगाल  ।

 इस  संबंध  में  राक्ष्यों  ने  निम्नलिखित  कारण  बताए  हैं  :

 (1)  अपर्याप्त  मूलभूत  सुविधाएं  और  प्रशासनिक

 (४)  वनभूमि  सहित  अभिग्रहण
 में  ॥
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 (iii)  निधियों की

 निर्माण  सामग्री  की

 (५)  दूसरी  बार  वित्त  सहायता  देने  के  लिए  लाभभोगियों  को  पहच।नने  में  कठिनाई

 समय-समय  पर  मारत  सरकार  कार्यत्रम  के  शीघ्र  कार्याल्वयन  के  लिए  राज्यों  के
 -  साथ  मामले  को  उठाती

 विवरण

 कार्यक्रम  कार्यास्वयन

 यूत्र  सं््या  मद  लक्ष्य  उपलब्धि  उपलब्धि

 अप्रै  अप्रै  प्र०ष्०

 अवुपात
 1986  1986

 1986

 क  2  3  4  5  6

 एकीकृत  ग्रामीण  लाख  परिवार
 कार्यक्रम  और

 ह
 35.0  62

 -  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  श्रम-दिवस

 कार्यक्रम*  लाख  संख्या  1975  2052.7.  104

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार

 गारंटी  कार्यक्रम**  1783.1  1801.2  101

 4.  फालतू  जमीन  000  एकड़  109.7  88.3  81

 6.  बंधुआ  मजदूर  पुनर्वास*  संख्या  23940  16138  67

 केन्द्रीय  प्रायोजित  केन्द्र/राज्य  के  50:50  माग  पर  ।

 ++  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  100  केन्द्रीय  भाग  पर  ।

 7.



 15.  ए०  बा०  वि०  यो०  खंड
 जज

 लिखित  उत्तर  16  1986

 2  3  4  5  6

 अनुसूचित  जाति  परिवार  लाख  संख्या  20.0  17-2  86

 78,  भनुसूचित  जनजाति

 वार  7.6  6.6.  87

 8.  पेयजल  गांवों  को  वि

 संख्या  24679  35519  144

 मकानों  के  लिए  जगह  लाख  संख्या  5.3  7.6  144

 निर्माण  सहायता  लाख  संख्या  37  3.0.  81

 108,  गन्दी  बस्तियों  की
 संख्या  —t—  13.6  125

 108,  अ्ाथिक  रूप  से  पिछड़े  वर्ग

 के  लिए  मकान  1.3  1.1  82

 11%.  गांवों  को  बिजली  दी  गई  संख्या  17382  13619  78

 बिजली  दिए  गए  पंपसेट  लाख  संख्या  3.3  3.2  97

 12%,  वृक्षारोपण  27189.  .  28926.  106

 128,  बायोगस  संयंत्र  000  संख्या  107-5  122.8  114

 13.  नसबंदियां+*  लाख  संख्या  48.7  38.0...  78

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  संख्या  1125  1392  124

 148,  उपकेन्द्र  संख्या  5189  4183  81

 संख्या  172  156  91

 के  केन्द्रीय  प्रायोजित  यांजना  100  केंन्द्रीय  भाग  पर  ।

 बिहार  में  अ्रति  व्यक्ति  भ्राव  में  कम  वद्धि

 6784.  भोमती  किशोरी  सिंह  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  योजनाओं  के  दोरान  बिहार  में  प्रति  व्यक्ति  आय  में  वृद्धि  और  निवेश
 की  दर  अखिल  भारतोय  औसत  से  कम  रही  ;
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  स्‍भौर

 यदि  तो  इन  परिव्ययों  के  बावजूद  बिहार  के  पिछड़ेपन  के  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०

 :

 एक  विवरण  संलग्न

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 आय  ओर  परिव्यय

 प्रति  व्यक्ति  आय  की  सम्सिश्र  प्रति  व्यक्ति  योजना  परिव्यय
 *

 संबृद्धि  दर  रु०  में  और  संघ  राज्य

 वि  बिहार  अखिल  भारत  बिहार  अखिल  मारत

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना

 (1969-74)  8.79  9.53  85  145

 पाँचवी  पंचवर्षीय
 योजना

 (1974-79) )  5.70*  7.41*  230  345

 छठो  पंचवर्षीय  योजना  *

 (1980-85)  11.37  11.90  572  891

 eee  «के»

 के  लिए  प्रति  व्यक्ति  आय  शामिल

 सिविल  सेवा  परोक्षाप्रों  के  लिए  मेडिकल  साइंस  के  विधय  ऐच्छिक  विषय  के  रूप  में  रखना

 6785.  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  सिविल  सेवा  परीक्षाओं  में  मेडिकल  साइंस  के

 किन्हीं  क्यियों
 को  ऐच्छिक  विषय  के  रूप  में  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
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 लिखित  उत्तर  16  1985

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रति  वर्ष  डाक्टर  मारतीय  प्रशासनिक  सेवा  ओर

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  चुने  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  चिदम्बरभ  )  :

 और  सिविल  सेवा  परीक्षाओं  की  विद्यमान  योजना  आम  तौर  पर  कोठारी  समिति  के  नाम
 से  ज्ञात  भर्ती  नीति  एवं  चयन  पद्धति  समिति  की  सिफारिशों,के  आधार  पर  वर्ष  1979  में  लागू
 की  गई  वैकल्पिक  विषयों  की  सूची  के  बारे  में  समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश
 की  थी  कि  प्रारंभिक  और  प्रधान--दोनों  परीक्षाओं  के  लिए  सूची  विषय-सामग्री  की  दृष्टि  से  इतनो

 संकुचित  नहीं  होनी  चाहिए  कि  होनहार  उम्मीदवार  चयन  में  बेठने  से  रुक  इसके  अलावा
 वेकल्पिक  विषयों  की  सूची  बहुत  बड़ी  होने  पर  कई  विषयों  में  उम्मीदवारों  की  संख्या  बहुत  थोड़ी

 रह  जाएगी  ।  उस  स्थिति  में  परीक्षा  इस  प्रकार  विभाजित  हो  जाएगी  मानों  काफी  बड़ी  संख्या  में
 अलग-अलग  परीक्षाएं  ली  जा  रही  हों  ।  इसलिए  जिन  विषयों  में  प्रतियोगी  उम्मीदवारों  की  संख्या
 अपेक्षतया  कम  है  उन्हें  तब  तक  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  जब  तक  कि  उनके  रखे  जाने  के  पक्ष  में  सबल
 कारण  न  हो  ।  समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  को  थी  कि  ऐसे  विषय  जो  उच्च  विशेषज्ञता  स्वरूप
 के  हैं  अथवा  जिन्हें  केवल  सीमित  संख्या  में  उम्मीदवारों  द्वारा  लिए  जाने  की  सम्मावना  है  उन
 विषयों  को  सूची  में  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  फिर  लोक  सभा  की  प्राक्कलन
 शसभिति  की  सिफारिशों  पर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  परामझ्श  से|सिविल  सेवा  परीक्षा  योजना
 की  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  तथा  परीक्षा  के  वैकल्पिक  विषयों  में  विभिन्‍न  विषयों  को  शामिल
 करना  भी  पुनरीक्षण  का  एक  अंग  होगा  ।

 जहां  तक  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  भारतीय

 पुलिस  सेबा  में  चुने  गए  डाक्टरों  की  संख्या  का  सम्बन्ध  सूचना  नीचे  दी  गई

 SS  —  —__——

 वर्ष  1982  1983  1984

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  2  १  4  2

 भारतीय  पुलिस  सेवा  1  —  3

 उच्चतम  न्यायालय  सें  सरकारी  कामकाज  में  हिन्दो  का  प्रयोग

 6786.  श्री  सो०  जंगा  रेड्डो  :  क्या  गृह  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  नीति  सरकारी  काम-काज  में  हिन्दी  का  प्रयोग  करने  की  है  ;
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 क्‍या  यह  सच  हैं  कि  उच्चतम  न्यायालय

 अनुच्छेद  348  (1)  के  अनुसार  अंग्रेजी  में  होती है
 पाती  क्योंकि  उन्हें  अंग्रेजी  नहीं  आती  और

 क्या  सरकार  लोगों  की  आककक्षाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उच्चतम  ब्यायालय
 के  का  में  हिन्दी  प्रारम्भ  करने  के लिए  कदम  उठाएगी  ?

 मानव  संसाधन  विकास  तथा  गृह  मंत्री  पो०  वो०  नर्रासह  :  से
 धान  के  अनुच्छेद  348  (1)  में  की  गई  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  उच्चतम  न्यायालय  की
 वाहियों  में  अंग्रेजी  का  प्रयोग  तब  तक  जारी  रहेगा  जब  तक  कि  विधि  द्वारा  कोई  उपबंध  न
 कर  दें  ।  इस  बारे  में  कोई  नहीं  गया  है  ,  अंग्रेजी  के  साथ  हिन्दी  का  प्रयोग  अभी
 तक  केवल  देश  के  4  उच्च  न्यायालयों  मे  ही  किया  जाता  इसलिए  वतंमान  प्रक्रिया  में  इस
 सकक्‍त  करें  परिवर्शन  करना  उचित  नहीं  होगा  ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  दी  जाने  वालो  सुविधायें

 6787.  श्री  के०  एन०  प्रधान  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  का
 क्‍या

 5  क्या  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  बांटाः  गया  है  ओर  क्याਂ  किलिन्मਂ
 श्रेणियों  को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  में  कोई  विषमतायें  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  तया  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से
 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  500  रु०  प्रति  माह  की  पेंशन  देने  के  केन्द्रीय  राजस्व

 से  पेंशन  प्राप्त  करने  वाले  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  हाल ही  में  रेलवें  द्वारा  उन्हें  और  उनकी  पत्निर्यो
 पतियों  क्रिप्ती  भरी  दो  रेलवे  स्टेशनों  के  मध्य  या  रेलवे  समय-सारणी  में  यथा  सूचित  सर्कुंलर
 रूट  पर  अनेक  स्थानों  के  लिए  मुफ्त  यात्रा  करने  की  सुविधा  प्रदान  की  गयी  हाल  ही  में  दी
 गयी  यात्रा  सुविधा  के  मामले  में  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  श्रेणियों  के  मध्य  कोई  विषमता  नहीं

 गयी  है  ।

 केवल  राज्य  राजस्व  से  पेंशन  प्राप्त  करने  वाले  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  उपयुक्त  यात्रा

 सुविश्नाएं  देने पर  विचार  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  मी  अपील  की  गई



 लिखित  उत्तेरं  16  1986

 स्वदेशी  थोरियम  झ्ोर  यूरेनियम

 6788.  भी  प्रमातभानु  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  ने  अपने  परमाणु  विद्युत  संयंत्रों  के लिए  बन्धन  के  रूप  में  यूरेनियंम  तथा
 थोरियम  के  संसाधन  हेतु  स्वदेशी  तकनीक  का  विकास  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कितने  एकक  स्वदेशी  इंघन  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाञ्  इलंक्ट्रातिकी
 ओर  प्रम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  )

 और  दावित  भारी  पानी  किस्म  के  सभी  विद्युत  रिएक्टरों  अर्थात्‌
 राजस्थान  परमाणु  बिजली  घर  और  कल्पाक्कम  स्थित  रियक्‍्टरों  भारत  में  ही  विकसित
 ओर  उत्पादित  यूरेनियम  ईघन  काम  में  लाया  जाता  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  के  नए  भी
 इंधन  तत्वों  का  उत्पादन  आयातित  यूरेनियम  हैक्साफ्लूओराइड  को  काम  में  लाकर  भारत  में  ही
 किया  जाता  है  ।  फास्ट  ब्रीडर  टेस्ट  रिएक्टर  के लिए  आवद्यक  सारा  जिसमें  थोरियम  आवरण
 भरी  झामिल  भारत  में  ही  तेयार  किया  गया

 सेना  के  टंक  के  लिए  इन्जन

 6789,  भरी  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सबास्त्र  सेना  के  लिए  एक  भारतीय  टक  बनाने  में  वर्ष  प्रतिवर्ष  विलम्ब
 होता  जा  रहा

 यदि  तो  वह  परियोजना  कब  आरम्भ  की  गई  थी  और  इसमें  विलम्ब  होने  के
 क्या  कारण

 क्या  नये  टेंक  में  लगाने  के  लिए  टेंक  का  इस्जन  अन्तिम  रूप  से  मंजूर  कर  दिया

 कर
 यदि  तो  क्या  कमियां  रह  गई  हैं  और  यह  कब  तक  बनकर  पूरा  हो

 र

 .  कया  भारतीय टैंक  के  निर्माण  में  विलम्ब  होने  के  कारण  हमें  आयात  करना  पड़
 रहा  है  ?

 रक्षा  अनुसंधान भ्रोर  विकास  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  श्ररण  :  रक्षा
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 अनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  द्वारा  भारतीय  सशस्त्र  सेनाओं  के  लिए  मुख्य  युद्धक  टैंक  अर्जुन  का
 विकास  किया  जा  रहा  इसका  उत्तादन  इसके  विकसित  हो  जाने  ओर  परीक्षण  कर  लिए  जाने
 के  बाद  ही  आरम्भ  किया  जाएगा  ।

 मुख्य  युद्धक  टैंक  अजुन  के  विकास  की  परियोजना  1974  में  शुरू  की  गई
 परियोजना  कार्यक्रमानुसार  चल  रही  है  ।

 इस  मुझूय  युद्धक  टंक  के  लिए  देशी  इन्जन  का  अभी  विकास  किया  जा  रहा  इस
 इन्जन  को  उत्पादन  के  लिए  तभी  मंजूर  किया  जाएगा  जब  यह  विकसित  हो  जाएगा  और  इसके
 परीक्षण  संतोषजनक  रूप  से  पूरे  हो  जाएंगे  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 यह  कार्यक्रम  नियत  कार्यक्रमानुसार  चल  रहा  है  अतः  देरी  का  प्रदन  नहीं

 प्रत्यपंण  संधि

 6790.  श्री  शान्ता  राम  नायक  :  क्या  विदेज्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वर्ष  के  दौरान  कितनी  नई  प्रत्यपंण  सन्धियों  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  और

 सम्बन्धित  देझ्ों  के  नाम  क्‍या  और

 इन  सन्धियों  की  मुख्य  विशेषताएं  कया  हैं
 !

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  :  कोई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भूतपूर्य  हैदराबाद  स्टेट  के  स्वतन्त्रता  सेनानो

 6791.  भ्रीसतो  बसव  राजेश्वरो  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  मु

 क्‍या  सरकार  ने  राजकोट  आन्दोलन  के  समय  के  भूतपूर्व  हैदराबाद  स्टेट  के  स्वतंत्रता
 सेनानियों  के  बारे  में  कोई  फैसला  किया  था

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से
 सरकार ने  स्वतन्त्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  स्कीम  1980  के  अन्तर्गत  पात्रता  की  ऋहुंता  के

 रूप  में  1947-48  के  दौरान  भूतपूर्व  रजवाड़ा  हैदराबाद  की  सीमाओं  पर  लगाए  गए  शिविरों  में
 भारत  संघ  में  राज्य  के  विलय  के  लिए  निजाम  की  सेनाओं के  विरुद्ध  छेड़े  गए  संघ  में  भाग  लेने

 फ
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 वाले  व्यक्तियों  की  यातनाओं  को  मान्यता  दे  दी  तथापि  ऐसी  याततायें  कम  से  कम  6  झ्ीने
 की  अवधि  की  होनी  चाहिए  जैसा  कि  अन्य  यातनाओं  के  बारे  में  जिससे  कोई  व्यक्ति  पेंशन

 स्वीकृति  का  पात्र  बनता

 नदियों  का  प्रवूषण  रोकने  के  लिए  उपाय

 6792.  शो  सुभाष  यावव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  में  समी  नदियों  का  जल  अत्यधिक  प्रदूषित  हो  गया  है  तथा  इन  बदियों

 के  जल  में  अनेक  गम्मोर  रोगों  के  कीटाणु  पाए  गए  जिनसे  फेफड़ों  और  चमड़ी  के  घातक  रोग

 हो  जाते  हैं  ;

 )  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  नदियों  के  किनारों  पर  जलाए
 गए  शवों  की  मस्म  नदियों  में  बहा  दी  जाती  है  और  हजारों  बिना  जले  शव  नदियों  के  तेज  प्रवाह  में

 बह  जाने  के  लिए  नदियों  में  फेंक  दिए  जाते  हैं  और  इसके  अतिरिक्त  शहरों  का  मल  मूत्र  और
 उद्योगों  का  कचरा  भी  नदियों  में  डाला  जा  रद्दा  है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  तथा  नदियों  के  पानी  को  स्वच्छ
 रखने  के  लिए  ऐसी  हानिकारक  प्रथा  को  रोकने  हेतु  सरकार  की  क्‍या  कारंबाई  करने  का
 विचार  है  ?

 ह

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 तथापि  कुछ  नदियों  के  फंलाव  बहुत  अधिक  प्रदूषित  प्रदूषित  जल्ल  का  प्रधोव  अक्सर
 पेचिस  आदि  जंसे  जल  से  उत्पन्न  होने  वाली  बीमारियों  को  बढ़ावा  देता  लेकिन

 फेफड़े  एवं  चर्म  रोगों  को  सीधे  प्रदूषण  से  सह-सम्बन्ध  स्थापित  करना  कठिन

 हां  ।

 देश  में  नधियों  क्े  प्रदूषण  के  निवारण  एवं  भ्ियिं  त,्रण  के  लिए  सरकार  ने  कदम
 डठाये  हैं  जिनमें  निम्न  शामित्र

 (i)  जन-जागरूकता  उत्पन्न

 (४)  विद्युत-शवदाह  गृहों  का

 (४)  निर्दिष्ट  प्रयोजनों  के  लिए  नदी  फैलावों  का  क्षेत्रीयकरण  एवं

 (५)  विभिन्‍न  प्रदूषक  उद्योगों  के  लिए  न्यूनतम  राष्ट्रीय  मानकों  का  प्रतिषादन  तथा
 केन्द्रीय  एवं  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  द्वारा  उनका  चरणबद्ध  कार्यान्वयन  ;

 (५):  शद्दूषण  निम्रंज़ण  उपायों  को-बप़ताने  के  लिए  उद्योगों  को
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 (५)  दोषी  उद्योगों  के  विरुद्ध  वैधानिक  कारंवाई

 (४1)  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरणों  की  स्थापना  एवं  संतोषजनक  रूप  से  कार्य  करने  के  लिए
 वित्तीय

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  क ेलिए  सामान्य  बहिस्नाव  उपचार  संयंत्रों  की

 स्थापना  के
 लिए

 और

 (5)  गंगा  कार्यकारी  योजना  जंसे  बेसिन-वार  प्रदूषण  नियंत्रण  कार्यक्रम  का  प्रतिपादन  ।

 ]

 वोट  क्लब  पर  भूतपूर्व  सेनिकों  को  रली

 6793.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनका  ध्यान  1986  में  भूतपूर्व  सैनिकों  द्वारा  वोट  क्लब  पर  की  गई

 रैली  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  आल  इंडिया  एक्स-सविसमेन  वैलफेयर  एशोसिएशन  द्वारा  की  गई  मांगों

 पर  सरकार की  क्‍या  प्रतिक्रिया
 है

 सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गई  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  में  भूतपूर्व  सेनिकों
 की  भी  क्‍या  मूल  समस्‍यायें  बताई  गई  ओर

 अनेक  सिफा  रिशें  स्वीकार  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  ग्रनुसंघान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ्ररुण  :  हां  ।

 और  इंडिया  एक्स-सर्विसमैन  वेलफेयर  एसोसिएशनਂ  की  मुख्य  मांगें
 ये  हैं--पेंशनों  में  विसंगति  दूर  पेंशनों  के  संराशीकरण  की  अवधि  पूरी  होने  के  पश्चात्‌  मूल
 पेंशन  को  बहाल  1964  से  पूर्व  पेंशनरों  की  विघवाओं  को  पेंशन  सेवानिवत्त  होने
 वाले  सभी  सेमा  कमियों  के  लिए  58  वर्ष  को  आयु  तक  रोजगार  सुनिश्चित  करना  और  सेवानिवृत्त
 होने  वाले  रक्षा  का्िकों  की  भूमि/घरों  को  खाली  कराना  जो  कि  उन्होंने  लीज  पर  दिए  हुए  थें  ।

 भूतपूर्व  सैनिकों  की  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  गठित  उच्च  स्तरीय  समिति  की  रिपार्ट  में  ये  सभी
 बातें  तथा  सेवानिवृत्त  होने  वाले  रक्षा  काभिकों  और  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  प्रशिक्षण  की

 रोजगार  की  चिकित्सा  सुविधाओं  आदि  पर  विचार  किया  गया  है  ।
 सरकार  ने  इस  समिति  की  46  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  दो  और  सिफारिश
 स्वीकार  कर  ली  मई  हैं  ओर  एक  और  सिफारिश  स्वीकार  की  जाने  वाली  दो  सिफारिशे  ऐसी
 हैं  जो  अन्य  सिफारिशों  से  जुड़ी  हैं  और  यदि  इन  जुड़ी  हुई  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  जाता
 है  तो  इन्हें  मी  स्वीकार  कर  लिया  इस  उच्च  स्तरीय  समिति  क  से  सम्बन्धित  तीन

 -
 सिफारिश्लों  पर  चतुर्थ  बैतन  आयोग  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  पदचात  निर्णय  लिया  जाएगा  ।
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 सरकार  ने  से  पूर्व  के  पेंशनरों  की  विधवाओं  को  परिवार  पेंशन  देने  के  लिए  उच्च
 स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  इस  समिति  की  सिफारिशों  के
 सार  सरकार  ने  पहली  बार  पहले  के  पेंशनरों  के  मामले  में  पेंशन  नीति  को  वेतन  आयोग  के
 विचा  रार्थ  भेजा  है  |  इस  प्रकार  पेशन  में  विसंगति  को  दूर  संराशीक्ृत  पेंशन  के  मूल्य  की
 बहाली  ओर  पेंशनरों  के  मामले  में  जीवन-निर्वाह  खर्च  सूचकांक  को  सह-सम्बद्ध  करने  के  लिए  एक
 स्थायी  समिति  के  गठन  जंसी  पेंशनों  से  सम्बन्धित  तीन  सिफारिशों  चतुर्थ  वेतत  आयोग  की
 रिपोर्ट  प्राप्त  होने  निर्णय  लिया

 सेवानिवृत्त  होने  वाले  रक्षा  कामिकों  की  भूमि/मकानों  की  बहाली  का  मामला  राज्य
 सरकारों  के  साथ  उठाया  गया  कई  राज्य  सरकारों  ने  अपने  कानूनों  में  इसके  लिए  आवश्यक
 प्रावधान  किए  हैं  ।

 सेवानिवृत्त  होने  वाले  समी  रक्षा  कार्भिकों  क॑  लिए  58  वर्ष  की  आयु  तक  रोजगार

 सुनिश्चित  करने  के  बारे  में  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिश  पर  काभिक  एवं  प्रशिक्षण  विभाग
 विचार  कर  रहा  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  स्वयं  यह  मंजूर  किया  है  कि  इस  प्रस्ताव  की  विस्तृत
 आंच  होनी  चाहिए  और  इसकी  रूपरेखा  तंयार  की  जानी  चाहिए  ।

 भूतपूर्व  सैनिकों  क ेलिए  अधिकारों/मुझआवजे  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कानून  बनाने
 से  सम्बन्धित  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  इस  उहंश्य  की  प्राप्ति  कार्यकारी
 निर्देशों  को  जारी  कर्क  भी  की  जा  सकती  है  क्‍योंकि  इन  अनुदेशों  में  विद्यमान  परिस्थितियों  के

 अनुरूप  परिवर्तन  किया  जा  सकता  इसी  तरह  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  भूतपूर्व  सैनिकों  की
 कल्याण  योजनाओं  के  लिए  पंचवर्षीश्  योजना  में  किसी  तरह  के  विशिष्ट  प्रावधान  की
 इयकता  नहीं  है  ।  लेक्नन  यह  प्रयास  किया  जाएगा  भूत  पूर्व  सेनिक  के  लिये  पंचवर्षीय  योजना
 के  सलाम  सुनिदिचत  किए  जाएं  ।

 पन्‍ना  में  रक्षा  उपकरण  निर्माण  स्थापित  करना

 6794.  श्री  डाल  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 और
 क्या  रक्षा  उपकरण  निर्माण  की  स्थापना  के  लिए  पन्‍ना  जिला  उपयुक्त

 बन्ब

 यदि  तो  क्या  सरकार  वहां  ऐसा  निर्माण  एकक  स्थापित  करने  पर  विचार  कर
 रही  है  ?

 रक्षा  उत्पादन  श्रौर  रक्षापरर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  सुख  और
 रक्षा  उत्पादन  एककों  की  स्थापना  का  निर्णय  सामारिक  और  तकनीकी--आधिक  बातों

 को  ध्यान  में  रखकर  लिया  जाता

 इस  समय  पन्‍ना  जिले  में  रक्षा  उत्पादन  एकक  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
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 -  बण्ह  प्रक्रिया  संहिता  को  घारा  125  के  प्रन्तगंत  मुस्लिम  महिलाझों  हारा  न्यायालयों
 में  दायर  किये  गये  गुजारा  मसा  सम्बन्धी  मामले

 6795.  श्रो०  सु  दष्डवते  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  1979  के  निर्णय  द्वारा  गरुजारा  भत्ते  का
 भ्रधिकार  मुस्लिम  महिलाओं  को  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  शाहबानों  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  कें  पश्चात  दण्ड
 प्रक्रिया  संहिता  की  घारा  125  के  अन्तगंत  अपने  पति  से  गुजरा  भत्ता  लेने  के  लिए  देश  के  विभिन्‍न
 भागों  में  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  कितनी  मुस्लिम  महिलाओं  ने  मामले  दायर  करवाये  हैं  ?

 आस्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  भ्ररुण  :  ग्रुजारा  मत्ते  का
 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  1973  (1974  का  2)  की  धारा  125  द्वारा  प्रदत्त  किया  गया

 बाई  ताहिरा  बनाम  अली  हुसन  के  मामले  में  दिए  गए  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  निरय  में
 जो  ए०  आई०  आर०  1979  एस०  सी०  362  में  प्रकाशित  किया  गया  ;  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता
 के  उपबन्धों  की  जहां  तक  उनका  मुस्लिम  पत्नियों  को  गुजारा  भत्ता  देने  से  सम्बन्ध  व्याख्या
 की

 *  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 झमरीका  के  महान्यायवादी  को  यात्रा  के  परिणाम

 6796.  शा०  बी०  एल०  झेलेश  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीका  के  महान्यायवादी  नशीली  दवाओं  की  तस्करी  ओर  नशीले  पदार्थों  के
 प्रयोग  की  समस्या  पर  भारतीय  नेताओं  के  साथ  चर्चा  करने  के  लिए  1986  के  अन्त  में  भारत
 आये

 यदि  तो  विभिन्‍न  स्तरों  पर  उनके  साथ  क्या  चर्चा

 क्‍या  उनके  साथ  मारत-अमरीकी  सम्बन्धों  और  आपसी  हित  के  अन्य  मामलों  पर
 भी  चर्चा  हुई  धोर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  झ्रार०  :  जी

 अटार्नी  जनरल  एडविन  मीज  तृतीय  ने  24  1986  को  प्रधान  मंत्री से
 कात  की  ओर  मानव  संसाधन  विक्लास  गृह  वित्त  मंत्री  और  विधि  और  न्याय  मंत्री  के

 साथ  बातचीत  की  ।
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 (%)  इल  गार्ताओं  से  द्विपक्षीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्दों  पर
 विचारों  के  आइान-प्रदान  का

 अवसर  प्राप्त  हुआ  ओर  पारस्परिक  सद्भाव  को  बढ़  ने  में  मदद  मिली  ।

 खीन  हार  कब्जे  मैं  ली  गईं  भारतीय  दूतावास  की  सम्पत्ति  का  सुमचजा

 6797,  डा०  थो०  एल०  शैलेशा  :

 क्री  के०  प्रधानी  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चोन  द्वारा  बेंजिग  में  अपना  सांस्कृतिक  क्रांति  के  दौरान  कंष्जें

 में  ली  गई  भारतीय  दूतावास  का  सम्पत्ति  का  मामला  अब  तक  हल  कर  लिया  गया  ओर

 भारतीय  दूतावास  की  अधिग्रहीत  सम्पत्ति  क ेलिए  चीन  सरकार  द्वारा  कितना  मुआवजा
 दिया  गया  है  ?

 दिदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  आर०  :  हां  ।

 चीन  के  प्राधिकारियों  ने  1968  में  भारत  के  दूतावास  के  जिस  भवन  पर  कब्जा

 क्र  लिया  था  उसके  बदले  चीन  की  सरकार  भारत  सरकार  को  उस  भवन  के  सम्पत्ति  अधिकार
 अन्तरित  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई  हैं  जिसका  इस्तेमाल  इस  समय  भारत  राजदूतावास  के

 जांसरी  तथा  भारत  के  राजदूत  के  निवास  स्थान  के  रूप  में  किया  जा  रहा  चीन  की  सरकार
 के  साथ  जो  करार  किया  गया  था  उसमें  भारतीय  राजदूतावास  की  जिस  पर  चोनी  पक्ष
 ने  1968  में  कब्जा  कर  लिया  के  लिए  मुआवजे  की  यह  व्यवस्था  शामिल  चूंकि  ये  मवन

 पहले  से  बेहतर  है  ओर  इनका  मवत  क्षेत्र  पहले  से  ज्यादा  है  अतः  भारत  सरकार  चीनी
 कारियों  को  33,10,344.8  रुपये  की  राश्षि  देने  के लिए  सहमत  हो  भई  ।

 समुद्रतटोय  प्रदूषण  के  अध्ययन  के  लिए  केन्द्र

 6799.  भ्रो  सुल्लापल्लो  रामचस्द्रन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  केरल  में  समुद्र  तटीय  प्रदूषण  के  के  लिए  केन्द्र  स्थापित
 करने  का  विचार

 क्‍या  ऐसे  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  पास
 विचाराधीन  पड़ा  ओर

 कया  भारत  के  किसी  तटबर्ती  राज्य  में  ऐसे  केन्द्र  स्थापित  किए  भए  हैं  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और
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 राज्य  सरकार  ने  कोचीन  बन्दरगाह  क्षेत्र में  तटीय  के
 के  लिए  12  स्टेशन  स्थापित  किए  प्रदृषण  स्त्रोतों  का  पता

 लगाने  के  लिए  केरल  में  तटीय  क्षेत्रों

 के  भावाह  क्षेत्रों  में  स्बक्षण  भी  किए  गये

 अब  तक  तमिलनाडु  और  पश्चिम  बंगाल  में  20  स्टेशन  स्थापित्त  किए  हैं  ।

 सूचना  विग  से  यक्‍त  मारतीय  दूतावास

 6800.  श्री  संयद  शाहबरुद्वीन  :  क्या  विवेश्व  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1985  को  कुल  कितने  आवासीय  राजनयिक  दृतावास

 पृथक  सूचना  विंग  से  युक्त  आवासीय  राजनयिक  दूतावास  कितने  थे  और  ऐसे  विंग

 से  रहित  दूतावासों  की  संख्या  कितनी

 सूचना  विंग  से  युक्त  विदेशस्थ  भारतीय  दूतावासों  में  कुल  कितने  पूर्ण  कालिक
 भारतीब  अधिकारी  तथा  कमंचारी

 उपयुक्त  में  शामिल  किए  गए  अधिकारियों  तथा  कर्मचारियों  में
 से  कुल  किकनी

 अधिकारी  तथा  कर्मचारी  सूचना  काये  के  लिए  पूरा  रूप  से  जिम्मेदार  भौर

 पृथक  सूचना  विंग  से  युक्त  मारतीय  दूतावासों  में  वर्ष  1985-86  से  कब  तक  कुल
 कित्तनी  राशि  सूचना  काय  पर  खं  की  गई  ?

 विदेश  अंग्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के  ०  आर  ०  :  1041  ।

 उक्त  निवासी  राजनयिक  मिशनों  में
 से

 26  मि्तनों  में  अलग  सूचना  स्कन्ध  है  जबकि

 शेष  १8  शिक्षमों  में  इस  प्रकार  से  स्कन्त्र  नहीं

 1437

 (994

 (४)  1,71,05,302  रुपये

 आाभापुर  छात्रतो  के  घुनाव

 6891.  भी  ऋअर  राज  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  वह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दानापुर  छावनी  में  22  1985  को  चुनाव  हुआ
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 रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  हां  ।

 49,595

 चुनो  हुई  परियोजनाझों  को  पूरा  करना

 6802.  डा०  वो  बेंकटेश  :  क्या  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  चुनी  गई  उन  परियोजनाओं  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनके  कार्यान्वयन
 पर  वर्ष  1986  के  दोरान  विशेष  ध्यान  दिया

 ह

 (@)  उन  परियोजनाओं  के  पूरा  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  जिन्हें  उनके
 मंत्रालय ने  वर्ष  1985  के  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  क्षीत्र  और  तेजी  से  पूरा  करने  हेतु पहल  की

 और

 चुनी  गई  परियोजनाओं  का  पूरा  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कया  अग्रेतर
 कार्यवाही  को  जा  रही  है  ?

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  ए०  थो०  ए०  गनो  खान  चोधरी  ):  वर्ष  1986  के
 दौरान  इस  मंत्रालय  द्वारा  तीव्रता  से  प्रबोधन  की  जा  रही  100  करोड़  रु०  और  उससे  अधिक
 लागत  वाली  केन्द्रीय  क्षेत्रक  परियोजनाओं  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 1985  के  पिछले  तोन  महीनों  के  इनमें  से  92  प्रतिशत  के  सम्बन्ध  में  प्रा
 होनें  की  प्रत्याशित  तारीख  में  कोई  विलम्ब  नहीं  बताई  गई  ।

 तीन  परियोजनाएं  अर्थात्‌  नवष्चिवापत्तन  एल०पी०जी०  विपणन
 और  एल०पी०जी०  विपनन  2  से  12  महीने

 तक  आगे  बढ़  गई  है  ।

 अभिज्ञात  परियोजनाओं  को  शछ्यीध्र  पूरा  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  जा
 रहे  हैं  :--

 (1)  वास्तविक  परियोजना  कार्यान्वयन  योजना  तैयार

 (2)  मासिक  फ्लेक्ष  रिपोर्ट  और  त्रेमासिक  स्थिति  रिपोर्ट  देने  वाली  प्रणाली  के  जरिए
 प्रभावशाली

 |

 (3)  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  परियोजना  प्राधिकरणों  पर  निरन्तर  दबाव
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 (4)  नियमित  अन्तरमंत्रालयी  समन्वय  और  पारस्परिक  कार्यवाही  ।

 (5)  सम्बन्धित  मंत्रालयों  और  परियोजना  प्राधिकरणों  द्वारा  विलम्ब  को  कम  करने  के

 लिए  दूसरे  केन्द्रीय  राज्य  उपकरण  संमरकों  परामशंदाताओं  और  अन्य
 सम्बन्धित  एजेंसियों  के  साथ  बराबर  अनुवर्ती  कार्यवाही  करना  ।

 विवरण

 कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंजालय  द्वारा  प्रयोधन  की  जा  रहो  केन्द्रीय  क्षेत्रक  परियोजनाओं  के
 नास  जिनको  मूलतः  झनुसोदित  लागत  100  करोड़  झोर  इससे  अधिक  है

 हु०  परियोजना  का
 का

 वी
 ्ाल्स

 -  ...  अत न  ननम«»»कान»ककम»-+म  मम

 बिजलो सिगरौली ) 2. रामागुडम एसटीसीपी-| ( एनटीपीसी ) 3, रामागुडम हे 4. कोरबा ) 5. कोरबा ) 6. फरकक्‍का ) 4. फरक्का ) 8. बिन्ध्याचल एसटीपीपी ) 9. रिकृतद ) काहलगांव बोकारो बोकारो कलाल हाइडल ) दुलहस्ती हाइडल चमेरा हाइडल ) रे
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 16.  टंनकपुर  हाइडल  )
 हाइडल  ('  )

 दोयांग  हाइडल

 20.  विगरौली  टी

 20.  बिन्ध्याचल  टी  |  एनटीपीसी  )

 22.  रामागु  डमटी  )

 22.  फरकक्‍्का  टी

 23.  रिहन्द  टी  )

 24.  काहलगाँव  टी

 25.  कोरबा  टी

 26.  केन्द्रीय  टी
 आर

 )

 27.  चुखा  टी  आर  )

 कोयलकारो  हाइडल

 पैट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस

 28.

 29.  ओसी  )

 30.  )

 हजीरा-बरेली-जगदीश  गेस  पाइप  लाइन

 32.  एसएच|एनक्यु  कम्पलेक्स  की  स्थापना

 33.  साउथ  बेसिन  विकास  )  गुजरात  में  पाइप  लाइन  बिछाना

 34.  गैस  स्वीटनिंग  प्लांट  )
 हजीरा  )

 35.  एनपीजी  प्लांट  हजीरा

 __
 36.  बे

 वेसिन  पैट्रोलियम  परियोजना
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 37.

 38.

 39.

 40.

 41.

 त्वरित  उत्पादन  कार्यक्रम  बम्बई

 भू-अन्वेषण  ड्रिलिंग  के  लिए  19  रि  गों  का  अभिग्रहण  )

 आनलेंड-अबंन  टमिनल  कम्पलंक्स  का  विस्तार  )

 पोलिएस्टरस्टेपल  फाइबर  प्लांट

 आई०पी०सी०एल

 महाराष्ट्र  गेस  फ्रंकर  काम्लक्स  कोयला

 मुनीटीह  )

 मरिया  )

 पुटकी  बलिहारी

 राजमहल  )

 «  भांमरा

 «  सोनपुर  बाजारी

 -  बीना

 जयन्त  विस्तार  )

 .  अमलोहरी

 दुधिचुआ

 *  कुसमुडा

 गोवरा  )

 -  भनुगुरू  तर

 «  नेवेली  तर

 -  नेवेली  टी०पी०एस

 नेबेली  टी०पी०एल०  तर  )

 87



 62.

 63.

 64.

 65.

 66.

 67.

 70.

 71.

 72.

 *  विश्ञाखापतनम  इस्पात  परियोजना

 बोकारो  4  एम०टी०  विस्तार

 मिलाई  4  एम०टो०  विस्तार

 «  बोकारो  कंप्टिव  पावर  प्लांट

 खान

 कैप्टिव  पावर  प्लांट

 उड़ीसा  एल्यूमीनियम  कम्पलंक्स
 सम॑ल्टर

 एल्यूमीना
 सी०्पी०पी०

 उर्धरक

 और  11  )

 ओलना

 )

 पारादीप  फास्फेट
 और

 विजयपुर

 हल्दिया

 सरकारी  उच्चम

 नौगोंग  केगज  परियोजना  )

 कचार  कागज  परियोजना

 तंदूर  सीमेंट  परियोजना  )

 16  1986
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 73.  यात्री  कार  और  हल्की  उपयोगी  वाहनों  का  निर्माण

 रेलये

 74.  कोरापुट-रायगदा

 75.  कलकत्ता  भूमिगत

 76.  संकायें  सूचना  प्रणाली

 ॥

 सभी

 जल  भूतल  परिवहन

 77.  सवकिवा पत्तन  परियोजना

 78.  45  हजार  डी  डब्लूटी  के  12  बल्कवाहकों  का  अभिग्रहण

 79.  बेड़ा  उदलना/बढ़ाना

 80.  इलंक्ट्रानिक  स्वीचिंग  सिस्टम  प्रोजेक्ट  मानकपुर

 वि  परमाणु  ऊर्जा

 और  2

 82.  भौर  2

 83.  थाल  हैवी  वाटर

 84:  मनुगुरु हैवो
 वाटर

 85.  उड़ीसा  रेत  कॉम्पलेक्स  छोटी

 आओ

 संवेदनशील  रक्षा  जानकारो  का  भेद  घुल  जाना

 6803.  श्री  अमल  दत्त  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  रक्षा  उपकरणों  के  फोटो  चित्रों  सहित  रक्षा

 अनुसंधान  काय॑  कलापों  के  संबंध  में  कई  जानकारियां  विदेशी  पत्र  पत्रिकाओं  में  प्रकाशित  हुई  है

 जबकि  उन्हें इस  देश  में  गुप्त  रखा  जाता  हैं

 क्‍या  ऐसी  खबरों  का  प्रकाशन  रक्षा  अनुसंघान  और  विकास  विभाग  के  वरिष्ठ
 अधिकारियों  की  विदेश  यात्रा  क ेसमय  हुआ  और
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 क्‍या  सरकार  ने  संवेदनशील  जानकारी  के  इस  प्रफार  भेद  खुल  जाने  की  जिम्मेदारी

 निर्धारित  करने  के  में  कोई  जांच की  है  ?

 अनुसंधान  झौर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  अरुण  रक्षा

 अनुसंधान तथा
 विकास  संगठन  ने  फोटों  चित्रों  पर  ऐसी  कोई  सूचना  किसी  विदेक्षी  पत्र  को  नहीं

 दी  है  जो  कि  पहले  मारतीय  प्रेस  में  प्रकाशित  नहीं  हुई  हो  ।

 नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  को  पूर्ण  कार्यक्षमता  का  उपयोग  करने  हेतु  कदम

 6804.  आओ  मूलचन्द  डागा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  कभी  सर्वेक्षण  किया  गया  है  कि  सरकारी
 करमंचारियों  के  प्रति  दिन  के  कार्य  घण्टे  किलने  हैं  ओर  वह  प्रत्निदिन  वास्तव  में  कितने  घण्टे  कांम
 करता

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी  कमंचारी  प्रति  दिन  औसतन  दो  घण्टे  स ेअधिक  काम
 नहीं  करता  है

 क्‍या  सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  सरकारी  कमंचारियों  की  पूर्ण
 कार्य  क्षमता  का  उपयोग  कोई  ठोस  कृदम  उठाने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  ओर  उसके  लिए  क्‍या  वैज्ञानिक  तरीका  अपनाया  जाएगा
 ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०
 और  प्रशासनिक  कार्यालयों  में  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  दैनिक  कार्य  के  घंटे  लंच
 के  लिए  आधे  घण्टे  के  मध्यावकाश  आठ  घण्टे  तथा  प्रति  सप्ताह  ३7  3  घण्टे  अन्य
 कार्यालयों  में  काये  क ेऔसत  घण्टे  संबंधित  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते  हैं  तथा
 वे  संगठन  विशेष  अपेक्षाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भिन्न-भिन्न  होते  यद्यपि  कोई  सरकारी
 सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  फिर  मी  यह  सच  नहीं  है  कि  सरकारी  कर्मचारी  औसतन  दो  घण्टे
 से  अधिक  कार्य  नहीं  करता  है  ।

 और  सरकार
 के  तंत्र  जांच  तथा  प्रति  जांच  से  यह  सुनिश्चित  हो  जाता

 है  कि  सरकारी  कर्मचारियों  की  पूरो  कार्य-क्षमता  का  उपयोग  किया  पयविक्षी  अधिकारियों
 के  कर्तव्यों  का  यह  एक  प्ंग

 है  कि
 वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  अधोनस्थ  कर्मचारी

 प्रतिदिन  निर्धारित  कार्य  धण्टों  के दौरान  कार्य  करते

 90.
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 विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  द्वारा  बिस्थापित  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  के  संबंध
 में  समझौता

 6805.  भ्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विक्रम  साराभाई  धअन्‍्तरिक्ष  केन्द्र  के  विस्थापित  व्यक्तियों  और
 विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  के बीच  विक्रम  सारामाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  में  उनकी  नियुक्त  के
 बारे  में  कोई  समझोता  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  समझौते  के  अनुसार  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया

 क्‍या  विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  में  इस  समय  नियुक्ति  के  लिए  कोई  आवेदन
 लम्बित  पड़े  और

 यदि  तो  इन  मामलों  में  विक्रम  सारामाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  के  अधिकारियों  का 3
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिकी
 और  अन्‍्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बोी०  :  और  विक्रम
 साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  क ेलिए  अभिग्रहण  की  गई  भूमि  से  विस्थापित  व्यक्तियों  और  विक्रम
 साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  क ेबीच  रोजगार  देने  के  बारे  में  कोई  भी  मौपचारिक  समझौता  नहीं  है  ।
 फिर  उनके  साथ  कई  बंठकों  के  बाद  कुछ  ऐसी  सहमति  हुई  है  कि  भर्ती  करते  समय  उन्हें
 प्राथमिकता  प्रदान  करने  पर  विचार  किया  इसका  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :--

 (1)  बिस्थापित  अं  जी

 विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  भूमि  के  अभिग्रहण  के  कारण
 गृहविहीन  हुए  व्यक्तियों  में  से  जो  व्यक्ति  नियुक्ति  के  लिए  उपयु'क्ति  उन्हें  राजस्व  विभाग  के
 अधिकारी  से  आवध्यक  विस्थापन  प्रमाणपत्र  प्राप्त  करने  के  बाद  विक्रम  साराभाई  भ्रन्तरिक्ष  केन्द्र
 में  पंजीकृत  कराना  जरूरी  ऐसे  उपयुक्त  जो  ग्रहस्थान  सहित  अपनी  भूमि  से
 विस्थापित  हुए  हैं  और  मानदण्डों  को  पूरा  करते  के  लिए  विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  द्वारा
 पदों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  साक्षात्कार/परीक्षा  के  बाद  समूह  और  के  पदों
 पर  नियुक्ति  के  लिए  विचार  किया  जाता  इस  उहूं  श्य  के  लिए  छाब्द  की  परिभाषा
 में  केवल  पति/पत्नी/बच्चे  और  पौत्र/पोत्री  ही  शामिल

 (2)  प्रभावित  श्र  जो

 इस  श्रेणी  के  अन्तगंत  आने  वाले  व्यक्तियों  में  वे  स्थानीय  मधुवाहे  जिनकी  मत्स्य
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 पकड़ने  की  संमावनाएं  राकेट  प्रमोचनों  के  कारण  प्रभावित  हुई  थी  ।  राज्य  के  राजस्व  प्राधिकारिओों

 ने  ऐसे  प्रभावित  व्यक्तियों  की  सूची  विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  को  प्रदान  की  इस  सूची
 में  से मालदण्डों  को  पूर्र  करने  वाले  भाज़  ब्यक्तियों  सतह  की  श्रेणौ  में  पदों  की

 उपलब्धता  के  आधार  पर  अकुशल  श्र॑णी  में  निषुक्ति  के  लिए  विचार  किया  जाता  उन्हें
 दैनिक  मजदूरी  वाले  कार्यों  जेसे  माल  उतारना/माल  चढ़ाना  आदि  में  मी  रखा  जाता

 उपयुक्त  लाभ  प्रत्येक  विस्थापित/प्रभावित  परिवार  में  से  केवल  एक  ही  व्यक्ति  को
 उपलब्ध  * उपलब्ध  ह्‌  ।

 अभी  तक  240  विस्थापित  और  68  प्रभावित  ब्यक्तियों  को  ही  रोयगार  अ्रदश्ण

 किया  गया

 और  (2).  इस  समय  499  विस्थापित  व्यक्ति  और  524  प्रमावित  व्यक्ति
 रोजगार  के  लिए  विक्रम  सारामाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  में  पंजोकृत  हैं  ।  इनमें  से  केवल  280  विस्थापित
 व्यक्ति  तथा  85  प्रभावित  ब्यक्ति  ही  रोजगार  के  लिए  विचारार्थ  पात्र  अन्य  व्यक्ति  निम्न
 कारणों  से  पात्र  नहीं  हैं  :--

 (3)  परिवार  में  से  एक  श्षदस्य  क्रो  पहले  झे  रोजगार  दिया  जा  चुका  है  (176) ye
 और

 (9)  मावदण्डों  के  अनुसार  उच्युक्त  वहीं  (482)

 उपयुक्त  मामलों  (365)  उपयुक्त  समूह  ओर  समूह  के  रिक्त  स्थानों  पर
 पिमिनन  श्रेणियों  जैसे  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति/शारीरिक  रूप  से  विकलांग|सफल
 प्रशिक्षुओं

 और  विभागीय  प्रत्याशियों  के  लिए  सेवाओं  में  आरक्षण  से  संबंधित  संविधिक  आवश्य
 क्रताओं  को  पूरा  करने  के  बाद  भानदण्डों  के  अनसार  विचार  किया  विस्थापित  और
 प्रभावित  श्रेणियों  मैं  से यथासंभव  अधिक  से  अधिक  व्यक्तियों  रिक्त  स्थानों  के  उपलब्ध  होने

 र  भर्ती  के  लिए  पूरे  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 देश  में  भ्ायुष  कारखाने

 6806.  ओमतो  जयम्ती  बटमायक  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देक्ष  में  आयुध  कारखानों  और  रक्षा  से  संबंधित  अन्य  उद्योगों  को  संध्या  और  काम
 क्या  हैं  और  वे  कहां  कहां  पर  स्थित

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न रक्षा  उत्पादन  एककों के  बिक्री  केन्द्रों  में  निर्यात
 किये  गये  हथियारों का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  रक्षा  उपकरणों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  कदम  उठा
 भोर
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 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये

 रक्ष्य  उत्पादन  ओर  रक्षा  यूति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  सुख  :  इस  समय
 देश  में  34  अयुध  निर्माणियों  स्तर  की  दो  को  और  रक्षा  क्षेत्र  के  9
 सरकारो  उप  क्रम  क्षाधुत  निर्माणियों  एवं  शक्षा  क्षेत्र  के  सरकारी  उपक्रमों  की  बूनिष्टों  के  नाम  बोर
 स्थान  संलग्न  विवरुण  मैं  बताए  गए

 नीति  के  अकशार  मोटेत्रोर  पर  हम  शास्त्रों  का  निर्यात  करने  के  खिलाफ  इसमें
 अपवाद  आवश्यक  होने  पर  शित्र  देश  होते  इस  संबंध  में  ध्योरे  देना  सोकहित  में  नहीं
 होगा  ।

 हां  4

 इस  संबंध  में  किए  गए  उपाओं  में  स्थापित  क्षमता  का  उपयुक्त  आयुष
 निर्माणियों  एवं  सरक्कारी  क्षेत्र  के  रक्षा  उपक्रमों  में  उत्पादन  बढ़ाना  और  नई  मद्रों  के  उत्पादन  के
 लिए  यूनिटों  में  घन  के  निवेष्ष  में  वुद्धि  करना  शामिल

 1

 निर्माणियां

 1...  अम्युनिशन  8.  आड्डनेंस
 किरकी

 )  वारनगांव

 2.  कोरडाइट  9,  ओआडर्ड  नेंत
 अखूवनकाड़  खपारिया  प्रदेश )

 3.  हाई  एक्सप्लोसिव  फैक्टरी  10.  ग्रे  भ्रायरन
 किरकी  जबलपुर

 4...  अडनस  14.  मक्षीन  टूल्स  प्रोटेटाइप
 भंडारा  अम्बरनाथ

 )

 5...  आईडनेंस  12.  मेटल  एण्ड  स्टील
 चांदा  ईशापुर

 6.  आईइ्डनेंस  13.  आड्ड  नेंस
 देहू  रोड  अम्बामारी

 4.  बाड्डनेंस  14.  आड़  नेंस
 डटा  सी  प्रदेश )  क्म्बरनाथ  )



 23.

 24.

 आड्ड  नेंस  25.

 भूसावल

 आड्ड  नेंस
 दम  दम

 आडडं  नेंस  केबल  27

 चण्डीगढ़  शासित

 आडेनेंस  28.
 कटनी

 आडनेंस  29.

 देहरादून

 गन  करिज  31

 गन  एण्ड  शेल  33.

 16  1986

 2

 आडंनेंस
 तिरुचरापलली

 राइफल

 इश्लापुर  बंगाल  )

 स्माल  आमंस

 कानपुर

 व्हीकल
 जबलपुर

 हैवी  व्हीकल
 आवड़ी

 क्लोदिग

 आवड़ी

 आड्ड  नेंस  क्लोदिग

 शाहजहांपुर

 आड्ड  नेंस  इक्विपमेंट
 कानपुर  प्रदेश )

 आड  नेंस  पैराशूट
 कानपुर

 आड  नेंस  इक्विपमेंट
 हजरतपुर

 जज

 सरकारी  क्षेत्र  के  रक्षा  उपक्रम

 2 3 एच ए एल निगमित कार्यालय--बंगलौर बगल कोरवा । बेरकपुर में यूनिटें 94
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 1  2  3

 2.  बोई  एल  निगमित  कार्यालय

 ओर  कोदद्वार  में  यूनिट

 3.  वीई  एस  एल  निगमित  कार्यालय--बंगलोर
 बंगलोर  सोने  की  खानें  और  तारीकेरी

 में  यूनिटें  ।

 4.  एस  डो  एल  निगमित  कार्यालय

 नाहूवा  और  मंगलोर  में  यूनिटें  ।

 5.  जी  एस  वास्को-डे-गामा  में  निगमित  कर्यालय  और  यूनिट  ॥

 6.  जी  पझार  एस  ई  निगमित  कार्यालय--कलकत्ता
 रांची  और  नागपुर  में  यूनिट  ।

 7.  पीोटीएन  सिकन्दराबाद  में  निगमित  कार्यालय  और  यूनिट  ।

 8>  बोडीएस  हैदराबाद  में  निगमित  कार्यालय  और  यूनिट  ।

 9...  सिश्न  धातु  निगम  हैदराबाद  में  निगमित  कार्यालय  और  यूनिट  ।

 पेंशन  प्राप्तकर्ताओं  के  जोवन  निर्वाह  लागत  में  वद्धि  के  लिए  सहायता
 राशि  को  अधि  रुतम  सीमा

 6807.  भरी  मूल  चन्द  डागा  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  पंशन  प्राप्त  करने  वाले  कर्मचारियों  को
 जीवन  निर्वाह  के  व्यय  में  वृद्धि  क ेलिए  दी  जाने  वाली  राहत  की  अधिकतम  सीमा  12°50  रुपये
 प्रति  माह  है  ;

 यदि  तो  यह  सीमा  कब  निर्धारित  कीं  गई  थी  ;

 उस  समय  पेंशन  का  स्‍लेब  कितना  थां  जब  महंगाई  भत्त  के  रूप  में  था जब  रुपये
 की  सीमा  निर्धारित  की  गई  थी  ;

 उस  समय  सरकारी  कर्मचारियों  का  भ्रधिकतम  वेतन  स्‍्लेब  कितना  था  जब  पेंशन
 प्राप्तकर्ताओं  के  लिए  ]2'50  रुपये  का  अधिकतम  महंगाई  भत्ता  निर्धारित  किया  गया  था  और
 उसके  बाद  से  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ते  और  अन्तरिम  सहायता  की  कितनी  किस्तें  दी  गई  ;
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 क्‍या  महंगाई  भत्ते  की  अधिकतम  सीमा  में  भी  छूट  दे  दी  गई  है  ;

 गदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ।  और

 पेंशन  प्राप्त  कर्ताओं  के  लिए  12.50  रुफ्ये  के  महंगाई  भत्ते  की  ऊपरी  सीमा  में  अभी

 छूट  न  देने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  से
 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 तृतीय  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  1-8-1973  से  पेंशन  भोगियों

 को  अखिल  भारतीय  कमंचारी  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  12  महीनों  की  औसत  में  प्रत्येक  16
 प्वाइंटों  की  वृद्धि  होने  पर  मूल  पेंशन  के  5  प्रतिशत  की  दर  से  महंगाई  राहत  मंजूर  को  गई  थी
 जो  कम  से  कम  5|-  रुपये  और  अधिक  से  अधिक  25/-  रुपये  प्रतिमास  इस  प्रकार  25/-  रुपये
 प्रतिमास  की  अधिकतम  मंहगाई  राहत  500/-  रुपये  की  मूल  पेंशन  से  सम्बन्धित  आयोग  की
 सिफारिशों  के  अनुसार  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  376  स्तर  तक  राहत  की  11  किहतें  मंजर
 करने  के  सरकार  ने  1970-79  के  दशक  की  अत्यधिक  मंहगाई  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 1-12-1980  से  पेंशन  भोगियों  को  उनकी  मूल  पेंशन  के  23  प्रतिशत  की  दर  से  मंहगाई  राहत

 देने  का  निर्णय  किथा  था  जो  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  प्रत्येक  8  प्वाइंट  की  वृद्धि  होने  पर  कम
 से  कम  2  रुपये  50  पैसे  और  अधिक  से  अधिक  12  रुपये  50  पंसे  इस  भ्राघार  पर  4-1-1986  6
 तक  29  किश्तें  और  मंजर  की  जा  चुकी  मंहगाई  भत्ता/अतिरिक्त  मंहगाई  भत्ता  मंजर  करने
 के  प्रयोजन  के  लिए  सेवारत  कमंचारियों  के  वेतन  की  अधिकतम  सीमा  31-7-1973  तक  900/-
 रुपये  थी  ।  1-8-1973  से  1600/-  रुपये  तक  वेतन  ले  रहे  कमंचारियों  को  शामिल  कर  लिया
 गया  1-10-1973  से  2250/-  रुपये  तक  वेतन  पा  रहे  कमंचारियों  को  भी  शामिल  कर
 लिया  इसके  बाद  12-1-1978  से  यह  वेतन  सीमा  बढ़ाकर  2251/-  रुपये  तथा  इससे
 अधिक  कर  दी  गई  थी  किन्तु  उन्हें  यह  राहत  तदर्थ  दरों  पर  मंजर  की  गईं  सेवा  कर  रहे
 करमंचारियों  को  1-8-1973  से  अब  तक  मंहगाई  भत्ते/अतिरिक्त  मंहगाई  भत्ते  की  पचास  किएतें
 मंजूर  की  जा  चुकी  हैं  ।

 सेवा  कर  रहे  कमंचारियों  को  अंतरिम  राहत  की  दो  किहतें  मंजूर  की  गई  पहली
 किह्त  1-6-1983  से  मंजूर  की  गई  थी  जिसकी  न्यूनतम  तथा  अधिकतम  राशि  क्रमशः  50/-
 रुपये  तथा  100/-  रुपये  प्रतिमास  दूसरी  किह्त  मूल  वेतन  के  10  प्रतिशत  की  दर  से
 1-3-1985  5  से  मंजूर  की  गई  थी  जो  कम  से  कम  50/-  रुपये  प्रतिमास  थी  ।

 पेंशन  भोगियों  के  लिए  12  रुपसे  50  पैसे  प्रतिमास  मंहगाई  राहत  की  ऊपरी  सीमा  में
 ढील  देने  के  प्रश्न  पर  चतुर्थ  वेतन  आयोग  की  सिफारिश  प्राप्त  होने  क ेबाद  विचार  किया

 6808.  भरी  हरीश  रावत  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
 रानी  खेत  छावनी  में  सैनिक  कर्मचारियों  तथा  असेनिक  जनसंख्या  के  कुल  कितना

 कितना  पानी  उपलब्ध  है  और  उसमें  से  कितना  पानी  असैनिक  जनसंद्या  के  लिए  उपलब्ध  है  ;

 रानी  खेत  छाबनी  क्षेत्र  के  लिये  पेष  जल  योजना
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 फअनऋल  +  कक  कमाया

 कया  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस  क्षेत्र  की  असेनिक  जनसंख्या  को  गर्मी
 के  मौसम  में  पेयजल  की  कम्ती  के कारण  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ;

 क्‍या  इस  छावनी  बोड  क्षेत्र  के  लाभ  के  लिए  एक  उठाऊ  पेयजल  योजना  मंजूर  की

 यदि  तो  प्रस्तावित  योजना  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  करने  में  विलम्ब  के  क्या
 कारण  हैं  और  उस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 रक्षा  अनुसंधान  भोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  रानीखेत  छावनी
 गी  सैनिक  और  असंनिक  जनसंख्या  के  लिए  प्रतिदिन  कुल  4,45  लाख  गलन  पानी  उपलब्ध

 असैनिकों  के  लिए  इसमें  से  प्रतिदिन  1.0  लाख  गलन  पानी  उपलब्ध

 और  छावनी  बोर्ड  के  लिए  3.09  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  एक

 स्वतन्त्र  जल  सप्लाई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  है  जिससे  सेना  कार्मिकों  एवं  सिविलियनों  की
 पानी  की  जरूरत  पूरी  हो  सकेगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  जनजातोय  उप-योजना  को  मंजरी  देना

 -  6809  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  को  कुछ  जनजातीय  उप  योजनाओं  की  मंजूरी  हेतु  उत्तर  प्रदेश है  )
 सरकार  से  कोइ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इन  प्रस्तावों  को  आवश्यक  मंजूरी  दे  दी  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  से  उत्तर  प्रदेश  की

 जनजातीय  उप-योजना  1986-87  कल्याण  मंत्रालय  में  प्राप्त  हो  चुकी  इस  पर

 1986  के  माह  में  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधियों  के साथ  विचार  विमर्श  किया  गया  ।  इसकी  प्रगति  के
 बारे  में  राज्य  सरकार  को  सुमाव  भेजे  जा  चुके  हैं  और  संशोधित  दस्तावेज  प्राप्त  होने  के  पश्चात
 योजना  आयोग  में  भ्रन्तिम  रूप  से  विचार  विमर्श  किया  जाएगा  ।

 छावनो  रानीखेत  में  सड़कों  भ्रोर  पटरियों  को  मरम्मत

 6810.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  जानकारी  है  कि  छाबनी  रानी  खेत  में  विभिन्‍न  सड़कों  और  पटरियों
 हालत  जी  शीर्ण

 भ्ा
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 यदि  तो  उक्त  बो्ड  ने  इनकी  मरम्मत के  लिए  वर्ष  1984-85  के  दौरान

 |क्‍  इस  प्रयोजन

 क्‍या  इस  प्रयोजन  के  लिए  उन्हें  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  कुछ  विशेष  अनुदान  देने  का

 विचार  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  अनुस्घान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 1984-85  के  दोरान  छावनी  बोडें  द्वारा  की  गई  मांग  के  अनुरूप  उन्हें  2  लाख
 रुपये  आवंटित  किए  गए

 और  बोड  ने  3,84,000  रुपये  के  विशेष  सहायक  अनुदान  का  अनुरोध
 किया  निधियों  के  उपलब्ध  होने  पर  विचार  किया

 धन  1980  के  अन्तर्गत  पिथौरागढ़  में  बिजलो  की  लाइनें
 तथा  टावर

 6811.  श्री  हरीज्ञ  रावत  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  वन  1980  के  उपबंधों  के  अन्तगंत
 उत्तर  प्रदेश  के  पिथोरागढ़  जिले  में  बिजली  की  लाइनों  का  विस्तार  करने  तथा  टाबरों  के  निर्माण

 हेतु  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
 स्वीकृत  किये  गये  तथा  अस्वीकृत  किये  गये  ऐसे  प्रस्तावों  की  संख्या  कितनी  है

 तथा  उनके  नाम  कया  और

 ऐसे  प्रस्तावों  को  अस्वीकृत  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 11  किलोवाट  देसाईथाल  से  देसाली  संचरण  लाइन  तथा  33  किलोवाट
 गढ ़से  लोहाघाट  संचरण  लाइन  नामक दो  प्रस्तावों  की  स्वीकृति  दी  गयी  क्सी  प्रस्ताव  को
 अस्वीकृत  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रषन  ही  नहीं  उठता  ।

 _  ,.....
 दिहाड़ी  पर  कार्यरत  लिपिकों  को  परिलब्धियां

 6812  भ्री  एच०  एसम०  पटेल  :

 श्री  थम्पन  थामस  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  केन्द्रीय  सरकारी  सेवाओं  में  नई  नियुक्तियों  पर
 सगे  प्रतिबन्ध  में  ढील  देने  का  विचार
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 नियुक्त  लिपिकों/अवर  श्रेणी  लिपिकों  की  सेवाएं  समाप्त  की  जा  रही

 यदि  तो  संघ  लोक  सेवा  आयोग  में  दिहाड़ी  पर  काम  कर  रहे  लिपिकों  का
 आसत  सेवा  काल  कितना  और

 क्‍या  इन  दिहाड़ी  पर  काम  करने  वाले  लिपिकों  को  उच्चतम  न्यायालय  के  उस
 निर्णय  का  लाभ  दिया  जा  रहा  जिसमें  दैनिक  आधार  पर  नियुक्त  सभी  कर्मचारियों  को  वही
 बैतन  ओर  भत्ते  देने  के  बारे  में  कहा  गया  था  जो  कि  नियमित  और  स्थायी  कर्मचारियों  को  दिए
 जाते  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चविदस्वरम्‌  )  :
 भर्ती  पर  लगे  प्रतिबन्ध  में  ढील  देने  के  उह  श्य  स्टाफ  एसोसिएशनों  तथा  अलग-अलग

 व्यक्तियों  से  अम्यावेदन  प्राप्त  होते  रहे  हैं  तथा  इस  मामले  पर  अमी  तक  अन्तिम  निर्णय  नहीं
 लिया  जा  सका  है  ।

 मंत्रालयों/विभागों  तथा  स्थायी  आयोगों  से  संबंधित  कोई  केन्द्रीयकृत  सूचना
 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  कार्यालय  में  दिहाड़ी  पर  लगाए  गए  नैमत्तिक  लिपिकों  की

 सेवाएं  फिलहाल  समाप्त  नहीं  की  जा  रही  हैं  ।
 धओ

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  कार्यालय  में  नमत्तिक  लिपिक  1983  से

 1984  की  अवधि  के  दोरान  भर्ती  किए  गए  थे  ।

 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  से  पड़ने  वाले  प्रभावों  की  शहरी  विकास  मंत्रालय

 द्वारा  जांच  की  जा  रही

 हांग  कांग  में  भारतोय  समुद्राय  द्वारा  देश  को  छोड़ने  को  धलको

 6813.  भ्री  चित्त  महाता  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1997  के  बाद  राज्य  विहीन  होने  की  आशंका  से  हांग
 कांग  में  मारतीय  समुद्राय  ने  यदि  उन्हें  ब्रिटेन  में  बसने  की  मंजूरी  नहीं  दी  जाती  तो  उस  क्षैत्र
 को  छोड़ देने  की  धमकी  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इससे  कितने  भारतीयों  के  प्रभावित
 होने  की  संभावना  है  ओर  इस  मामले  में  भारत  सरकार  द्वारा  कया  कदम  डठाये  जा

 रहे

 क्या  सह  भी  सच  है  कि  मारत  सरकार  ने  उनके  मामले  पर  ब्रिटेन  की  सरकार से
 बातचीत  की

 a?
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  हांग  कांग  में
 भारतीय  मूल  के  निवासियों  ने  जो  ब्रिटेन  के  आश्वित  प्रदेश  के  नागरिक  हांग  कांग  संबंधी

 यू०  के०  करार  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  |  जुलाई  1997  को  हांगकांग  पर  चोन  की  प्रभुसत्ता
 वहाल  हो  जाने  के  बाद  अपने  भावी  दर्ज  के  बारे  में  कुछ  आश्वंकाएं  व्यक्त  की  हैं  ।

 से  चीन  के०  करार  के  साथ  संलग्न  यू०  के०  सरकार  के  ज्ञापत  के
 अनुसा  र  उन  सभी  व्यक्यों  को  |  जुलाई  1997  से  ब्रिटिश  आश्रित  प्रदेश  की  नागरिकता  समाप्त
 हो  जाएगी  जो  इस  समय  ब्रिटिश  आश्रित  प्रदेश  के  नागरिक  के  रूप  में  हांगकांग  में  रह  रहे  हैं  ।
 इसके  बाद  ये  व्यक्ति  अलग-अलग  पासपोर्ट  इस्तेमाल  करने  के  हकदार  हो  जिन्हें  यू०  के०
 की  सरकार  द्वारा  जारी  किया  जाएगा  ।  किन्तु  उन  लोगों  को  ब्रिटेन  में  रहने  का  अ्रधिकार  नहीं
 होगा  ।  इन  विनियमों  से  हांगकांग  में  रहने  वाले  भारतीय  मूल  के  लगभग  4400  लोग  प्रभावित
 होंगे  जिनके  पास  इस  समय  ब्रिटिश  आश्रित  प्रदेश  की  नागरिकता

 भारत  सरकार  क्रा  मत  यह  है  कि  हांगकांग  में  भारत  मूल  के  ब्रिटिश  आश्रित  प्रदेश  की
 नागरिकता  वाले  लोगों  की  मुख्य  जिम्मेदारी  यू०  के०  की  सरकार  की  है  और  यू०  के०  की  सरकार
 को  इस  बात  का  सुनिशचय  करने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाने  चाहिए  कि  श्रेणी  के  लोग
 ]  जुलाई  1997  के  बाद  राज्यहीन  न  हो  जाएं  ।  मारत  सरकार  इस  मामले  में  यू०  के०  की

 के  साथ  निकट  सम्पक्क  बनाए  हुए

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 भारी  जल  संयंत्र  को  स्थापना

 6814,  श्री  के०  रामचन्द्र  रेडडो  :

 क्रो  यशवंत  राव  गंडाल  पाटिल  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  अमोनिया  और  हाइड्रोजन  पर  आधारित  एक  भारी  जल
 संयंत्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  वह  कहां  पर  स्थापित  किया  उस  पर  व्यय  आने  का
 अनुमान  है  और  उसके  निर्माण  का  कायंत्रम  क्‍या  है  ?  ह

 .-  विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परम  ज्‌  इलेक्ट्रोनिकी
 और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  पाटिल  )  हां  ।  यह
 निर्णय  लिया  गया  हैकि  अमोनिया-हाइड्रोजन  प्रक्रम  पर  आधारित  जो  भारी  पानी  संयंत्र
 महाराष्ट्र  में  थालवेशट  में  लगाया  जा  रहा  है  उसके  अलावा  एक  ऐसा  ओर  मारी  पानी  संयंत्र
 भी  लगाया जाए  जो  उसी  प्रक्रम  पर  आधारित  हो  ।

 100



 26  चैत्र  1908  लिखित  उत्तरे

 वह  संयंत्र  गुजरात  के  सूरत  जिले  में  हजीरा  में  लगाया  जा  रहा  उसकी  लागत
 लगभग  220  करोड़  रुपये  रहने  का  अनुमान  ऐसी  संमावना  है  कि संयंत्र  का  काम

 1986-87  में  शुरू  कर  दिया  जाएगा  और  लगभग  5  वर्ष  की  अवधि  में  पूरा  हो

 तदर्थ  रिक्त  पदों  को  पदोन्नति  द्वारा  मरना

 6815.  श्री  अजय  मुशरान  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आर्मी  आडडनेंस  कोर  स्टोर  कंडर  में  श्रंणी  और  “  खਂ  में  पदोन्नति  से  भरे

 जाने  वाले  कितने  पद  योग्य  उम्मीदवार  न  मिलने  के  कारण  खाली  पड़

 क्‍या  अतीत  में  इनमें  से  कोई  पद  तदर्दं  आधार  पर  भरे  गये  और

 यदि  तो  अब  ऐसे  रिक्त  पदों  के  लिए  तदर्थ  आघार  पर  पदोन्‍्नतियां  न  किए
 जाने के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  भ्रनुसंधान  भौर  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  अर्मी

 आड्डनेंस  कोर  कैडर  में  असैनिक  कमंचारियों  के  लिए  मंजूर  नियमित  पदों  में  से  श्रेणी

 21  पद  खाली  पड़े  हैं  और  श्रेणी  में  कोई  पद  लाली  नहीं  है  ।

 हां  ।

 तदर्थ  आधार  पर  पदोन्‍नतियां  कार्य  की  अपेक्षाओं  एवं  सेवाओं  की  जावश्यकताओं
 को  ध्यान  में  रखकर  की  जाती  है  ।  1986  में  समूह  में  पदोन्‍नति  के  लिए  मंजर  किए
 गए  पद  विभिन्‍न  डिपुओ्नों  को  आबंटित  किए  जा  रहे  हैं  और  कार्य  की  अपेक्षाओं  के  अनुसार  न्हें
 भरा

 स्वतंत्रता  सेनिक  सम्मान  पंशन  योजना

 6816.  आओ  मूलथन्द  डागा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  कब  लागू  की  गई  थी  तथा  उस  समय  इस
 शीषं  के  अन्तगंत  सरकार  द्वारा  प्रति  माह  कितनी  राशि  ब्यय  की  जाती

 क्या  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारें  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  अलग-अलग  देती

 यदि  तो  इस  समय  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारें  अलग-अलग  कुल  कितने

 स्वतंत्रता  सैनिकों  को  पेंशन  दे  रही  और

 पिछले  तीन”वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  पेंशन  प्राप्त  करने  बाले  व्यक्तियों  की
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 संख्या  में  कुल  कितनी  बृद्धि  हुई  है  तथा  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  वर्ष  कुल  कितनी  राश्षि  पेंशन  के  रूप
 में  दी  जाती  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :

 से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 स्वतंत्रता  की  वर्षगांठ  जयन्ती  के  भारत
 सरकार  द्वारा  15  अगस्त  1972  से  स्वतंत्रता  सेनानियों  और  उनके  परिवारों  को
 केन्द्रीय  राजस्व  से  पेंशन  देने  की  एक  केन्द्रीय  योजना  शुरू  की  गयी  ।  योजना  में
 जीवित  स्वतंत्रता  सनानी  को  200  रु०  प्रति  माहकी  पेंशन  ओऔर  म्तक  स्वतंत्रता
 सैनानियों  की  विधवाओं  को  100  रु०  से  200  २०  तक  की  प्रतिमाह  जो  अविवाहित  और
 बेरोजगार  लड़कियों  की  संख्या  पर  निर्भर  करती  देने  की  व्यवस्था  की  गई  1-8-1980
 से  योजना  का  नाम  बदलकर  स्वतंत्रता  सनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  रखा  गया  ।  जब  से  पेंशन  की
 राष्षि  को  200  र०  से  बढ़ाकर  300  ०  प्रति  माह  कर  दिया  गया  ।  वर्ष  1972-73  के  दौरान
 पोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  91.27  लाख  र०  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।

 केन्द्रीय  स्तर  पर  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंझन  योजना  के  अलावा  कई  राज्य
 संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  ने  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  लिए  अपनी  पेंशन  योजनाएं  तैयार  की
 हैं  ।

 31  1986  तक  स्वतंत्रता  सेनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  के  अन्तगंत  1,38,352
 ब्वक्तियों  को  पेंशन  दी  गई  है।जो  स्वतंत्रता  सेनानी  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रशासनों
 से  पेंझन  प्राप्त  कर  रहे  हैं  उनकी  संख्या  केन्द्र  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं

 वित्तीय  वर्ष  1983-84,  1984-85,  और  1985-86  के  दोरान  क्रमशः  3,279,  3,458
 और  5,493  व्यक्तियों  को  पेंशन  दी  गई  है  ।  वष  1983-84  3-84  और  1984-85  के  दौरान  भ्रत्येफ
 वर्ष  में  33  करोड़  रु०  की  राशि  व्यय  की  गयी  ।  वर्ष  १985-86  के  दौरान  व्यय  की  गई  राशि
 के  बारे  में  अभी  तक  महालेखाकार  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  तथापि  1.6.1985
 पेंशन  की  राष्षि  को  बढ़ाकर  500  २०  प्रतिमाह  कर  देने  से  वर्ष  1985-86  के  दोरान  54
 करोड़  रु०  का  व्यय  होने  की  सम्भावना  है  ।  +

 सिलिट्री  हंजीनियरिंग  सेवा  के  ठेके

 6817.  श्री  मूलचन्द  डागा  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  जिनमें  ठेकंदारों  को
 जारी  की  गई  स्टोर  की  प्रत्येक  वस्तु  महानगरों  में  मिलिट्री  इजीनियरी  सेवा  के  कार्यालयों  की
 वास्तविक  झावक््यकता  से  10  प्रतिशत  अधिक
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 क्‍या  ऐसे  अतिरिक्त  वस्तुओं  को  बाद  में  वापस  ले  लिया  गया  अथवा  उन  पर  वाधिक

 शुल्क  लिया  और

 इस  प्रकार  की  हानिकर  प्रथा  का  पालन  किन  परिस्थितियों  क॑  अन्तगंत  किया  जा

 रहा  इस  दोष  को  दूर  करने  के  लिए  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है
 और  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 रक्षा  भ्नुसंघान  और  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से

 सूचना  ए  क्त्रित  की  जा  रही  है  ।  -

 इलेक्ट्रॉनिक  पुजों  की  प्नन्तर्राष्ट्रीय  मुल्यों  पर  सप्लाई

 6818.  ओ  सत्येस्त्र  नारायण  सिह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  प्रस्ताव  किया  है  कि  इलेक्ट्रोनिकी  पुर्जों  के  निर्माताओं

 को  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  या उसके  आस-पास  के  मूल्यों  पर  कच्चा  माल  उपलब्ध  कराया

 यदि  तो  क्‍या  यह  प्रस्ताव  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  या  उनके  आस-पास  के

 मूल्यों  पर  ऐसे  कलपुर्ज  बनवाने  का

 क्‍या  निर्माता  संधों  ने  इस  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  फरमाणु  इलेक्ट्रॉमिको
 झौर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  हां  ।

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हां  ।

 1983  को  इलेबट्रॉनिकी  उद्योग  को  अनेकों  रियायतें  दी  गई  जिसमें
 विभिन्‍न  प्रकार  की  कच्ची  सामग्रियों  तेथा  इलेक्ट्रानिक  संघटक-पुर्जा  उद्योग  द्वारा  प्रयुक्त  छोटे-छोटे

 कल-पुर्जों  पर  आयात  शुल्क  में  कमी  शामिल  है  ।  यह  सूची  सर्वव्यापी  नहीं  इलेक्ट्रॉनिक
 उद्योग  के  साथ  विस्तार  से  बातचीत  करने  के  बाद  कच्ची  सामग्रियों  तथा  छोटे-छोटे  कल-पुजों
 की  एक  व्यापक  एवं  परिवर्धित  सूची  बनाने  का  कार्य  सरकार  के  विचाराधीन  है  जिसमें

 इलेक्ट्रॉनिक  संघटक-पुर्जों  उद्योग  के  लिए  आवश्यक  विभिन्‍न  प्रकार  के  उत्पादन
 शामिल

 हरियाणा  में  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग

 6819,  श्रो  चिरंजोलाल  दर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हे  क्‍या  हरियाणा  में  एक  इलेक्ट्रॉनिक  उपक्रम  स्थापित  करने  का  विचार  और
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 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रों निकी
 पझोर  भ्रस्तरिक  विमागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बो०  :

 ।.  प्रतिरक्षा  तथा  संचार  के  लिए  इलेक्ट्रॉनिक  उपस्करों  का  विनिर्माण  करने  के

 लिए  पचकूला  में  भारत  इलेक्ट्रॉनिक  लिमिटेड  के  एक  यूनिट  की  स्थापना  की  जा

 रही

 2.  गुड़गांव  में  एक  इलेक्ट्रॉनिक  औद्योगिक  बस्ती  स्थापित  करने  के  संबंध  में  एक
 प्रस्ताव  हरियाणा  सरकार  के  विचाराघीन  है  ।

 3.  इसके  अतिरक्त  वर्ष  में  हरियाणा  में  इलेक्ट्रॉनिक  यूनिटों  को  स्थापना
 के  लिए  8  ओद्योगिक  26  आक्षय-पत्र  जारी  किए  हरियाणा
 में  वर्ष  8  में  यूनिटों  की  स्थापना  करने  के  लिए  ओद्योगिक  अनुमोदन
 सचिवालय  ने  7  यूनिटों  को  भी  पंजीकृत  किया

 ।
 जो  वस्तुएं

 बनाई  जाएंगी  उनमें  ई.पी.ए.बी  संघटक

 पुर्जे  और  उपकरण  शामिल  हैं  ।

 पन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेले  में  टी  एक्स  इ  जनों  के  विभिन्‍न  साडलों  का
 प्रदर्शन

 6820.  श्री  प्रमल  दत्त  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  और  में  मारत  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेले  मे

 में  मी  जी  टी आर  बंगलौर  द्वारा  विकसित  टी  एक्सਂ  इ  जनों  के  विभिन्‍न  माडल  प्रदर्शित

 किए  गए

 क्‍या  उपकरण  तकनीकी  ब्यौरा  गुप्द  रखा  जाना  है

 यदि  तो  वह  किस  प्रकारं  इन  उपकरणों  का  सार्वजनिक  प्रदर्शन  किया  जा  सकता

 है  ओर  जानकारी  दी  जा  सकती  और

 सरकारी  गोपनीयता  का  उल्लघंम  करने  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्ति  अथवा  व्यक्तियों
 के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  ४  गैस
 टरबाइन  इ

 जन  के  विकास के  क्षेत्र  में  मारत  की  क्षमता  को  दर्शने  के  उद्द  श्य  से  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय
 व्यापार  मेले  में  और  नेहरू  सेंटर  बम्बई  में  केवल  टी  एक्सਂ  के  स्वदेशी  इजन  के  माडल
 का  योग्य  माडलਂ  दिखाया  गया  था  ।  इसके  पेरामीटरों  के  अपनाई  गई
 प्रौद्योगिकी  आदि  जंसी  प्रकृति  की  किसी  सूचना  को  प्रकट  नहीं  किया  गया

 आदि tet “गुप्त” प्रकृति की किसी सूचना को
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 प्रदंरशित  माडल  एवं  दिए  गए  विवरण  नहीं  माने  गए

 प्रदइन ही  नहीं

 प्रष्न  ही  नहीं
 हा  ।

 दक्षिण  भ्रफ्रोका  के  विरुद्ध  आधिक  प्रतिबंध  लगाने  को  दिशा  में  हुई  प्रगति

 6821.  श्री  ब्रजमोहन  महन्तो  :  क्‍या  विदेश्ञ  मंत्री  यह  बत।ने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  को  हाल  की  स्वीडन  यात्रा  के  दौरान  विद्व  मेताओं  तथा  विशेषकर
 तीसरे  विश्व  के  नेताओं  के  साथ  हुए  विचार-विमर्श  के  परिणामस्वरूप  दक्षिण  भ्रफ्रीका  में  रंगभेदी
 शासन  को  हटाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  ठोस  प्रस्ताव  सामने  श्राया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्‍या

 ह

 दक्षिण  अफ्रीका  के  विरुद्ध  आ्िक  प्रतिबन्ध  जैसा  कि  गत  वाधिक  सम्मेलन
 में  निर्णय  किया  मया  की  दिशा  में  हुई  प्रगति  का  ब्योरा  क्या  और

 क्‍या  ब्रिटेन  ने  दक्षिण  अफ्रीका  के  विरुद्ध  आर्थिक  प्रतिबन्ध  लगाने  के  सम्बन्ध  में  को

 निश्चायक  कदम  उठाए  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 हा

 विदेश  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  कें०  आर०  :  प्रधानमंत्री  कीहाल
 स्वीडन  यात्रा  स्वीडन  के  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्री  ओलोफ  पात्मे  की  अन्त्येष्ठि  में  भाग  लेने  के

 सिलसिले  में  थी  ।  तथापि  इस  अवसर  पर  वे  विश्व  के  विभिन्‍न  नेताओं  से  भी  मिले  और  उनके

 साथ  उन्होंने  जो  बातचीत  की  थी  उनमें  दक्षिण  अफ्रीका  का  विषय  भी  सामान्य  तौर  पर  उठाया
 गया  |

 और  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  जिस  वार्षिक  सम्मेलन  का  उल्लेख  किया
 गया  है  वह  कौन-सा  राष्ट्रमंडल  शासनाध्यक्षों  की  1985  में  बहामास  में  हुई  बंठक  में

 अन्य  सरकारों  से  कहा  गया  था  कि  वे  दक्षिण  अफ्रीका  के  खिलाफ  आश्थिक  प्रतिबंध  लगाए  ज॑ंसा  कि
 कई  सदस्य  देश  पहले  ही  लगा  चुके  हैं  ।  इन  उपायों  में  दक्षिण  अफ्रीका  और  इसके  अभिकरणों  को

 नए  सरकारी  ऋण  देने  पर  प्रतिबंध  दक्षिण  अफ्रीका  में  वाणिज्यिक  प्रचार  तथा  दक्षिण
 अफ्रीकी  सेना  या  सुरक्षा  सेनाओं  द्वारा  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  कम्प्यूटर  उपकरणों  की  बिक्की  में
 कटौती  कुग्रेड्स  के  आयात  पर  प्रतिबंध  लगाने  की  दक्षिण  अफ्रीका  के  साथ  और
 सैनिक  सहयोग  को  निरुत्साहित  जिसमें  हथियारों  भौर  गोला  बारुद  का  व्यापार  भी  शामिल

 तथा  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  व्यापार  पर  भी  प्रतिबन्ध  नाभिकीय  क्षेत्र  में  नई  संविदाबं
 पर  प्रतिबंध  तथा  जातिवादी  शासन  के  साथ  सांस्कृतिक  और  वेज्ञनिक  संबंधों  को
 हित  करना  झामिल  है  ।  प्रथगवासन  को  समाप्त  करने  के  उहृेष्य  से  राजनंतिक  बातचीत  की
 प्रक्रिया  को  प्रोत्साहित  करने  के  वास्ते  प्रर्यात  व्यक्तियों  का  एक  दल  भी  गठटित  किया  गया  ।  इस

 ल  ने  दक्षिणी  अक्रफ़ीका  की  यात्रा  की और  सरकार  तथा  विपक्ष  के  अनेक  नेताओं  तथा  स॒विख्यात
 व्यक्तियों  से  बातचीत  की  ।  अफ्रोकी  अग्नरेखी  राज्यों  के  साथ  भी  परामर्श  किया  गया  आशा

 है  कि  यह  दल  राष्ट्रमण्
 ल  देशों  क  नी  रिपोर्ट  हुन  कर  यदि  उस
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 समय  वे  सात  राष्ट्रमंडल  शासनाध्यक्ष  जिनके  प्रतिनिधि  इस  दल  में  शामिल  इस  नतीजे  पर

 पहुंचे  हैं  कि पूृथषणवासन  को  समाप्त  करने  की  दिश्षा  में  पर्याप्त  प्रगति  नहीं  हुई है  तो तब  जातिवादी
 शासन  के  खिलाफ  अतिरिक्त  उपायों  को  सिफारिश  की  यह  उम्मीद  की  जाती  है  कि  उस
 समय  यू०  के०  सहित  सभी  राष्ट्रमंडल  सदस्य  इन  सिफारिशों  का  पालन

 आसाम  में  भर्तो  कार्यालय

 6822.  भ्री  सुदर्शन  दास  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 तीनों  सशस्त्र  सेनाओं  में  भर्ती  के  लिए  आसाम  में  कितने  भर्ती  कार्यालय

 क्‍या  नए  बने  जिलों  के  मुख्यालय  में  भर्ती  कार्यालय  खोलने  का  सरकार  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्योरा  क्या  है  ?

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  इनकी
 संख्या  चार  जो  इस  प्रकार  co

 ह

 (i)  चलसेना  और

 1.  नारंगी  2.  जोरहाट  और  3.  सिलचर  ।

 (४)  वायुसेना--ग्रुवाहाटी

 लागू  नहीं

 अण्डसान  ओऔर  निकोबार  द्वीप  समह  में  कार्य  करने  वाले  ल्‍

 वन  सजदूरों  को  निमसित  करना

 6823.  श्री  सनोरंजन  मकक्‍त  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समरह  में  10  वर्ष  स ेअधिक  समय
 से  काम  कर  रहे  663  वन  मजदूरों  को  नियमित  करने  के  प्रस्ताव  को  सरकार  ने  रह  कर
 दिया  है  ;

 क्या  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीम  इन्दिरागांघी  ने  कमजोर  वर्ग  के  इन  लोगों के
 विषिष्ट  मामले  को  भर्ती पर  लगाई  गई  रोक  के

 का  क्षेत्र  से
 बाहर  रखने  को  कहा

 यदि  तो  इन  मजदूरों  को  नियमित  न  करने  के  क्या  कारण  है  ;

 क्‍या  पर्यावरण  और
 वन

 मंत्रालय  द्वारा  एक  ऐसे  ही  मामले  में  कोई  नवीन  कार्यवाही
 की  गई  और
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 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  ौर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 और  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  ने  निदेश  दिया  था  कि  नैमित्तिक  मजदूरों  के  नियम

 हेतु  नये  पदों  के  सृजन  की  प्रार्थना  की  जांच  की  जाये  ।
 ह

 और  इस  मामले  के  पुनविचार  के  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  किया  जा  रहा

 श्र  संनिक  बलों  में  मर्तों  क ेलिए  उत्तर-पश्चिम  पवंतीय  क्षेत्रों  क

 युवकों  को  छूट  देना

 6824.  श्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  और  उत्तर  पदिचम  भारत  के  अन्य  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  युवकों  को

 भर्घ  सैनिक  और  केन्द्रीय  रिजवं  सीमा  सुरक्षा  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा
 तिब्बत  सीमा  पुलिस  आदि  सुरक्षा  बलों  में  भर्ती  के लिए  वजन  आदि के  माप

 में  कुछ  छूट  की  अनुमति  दी  जाती  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 -  ऑआन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  भरुण  जी  श्रीमान्‌  ।

 केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल  और  मारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  की  भर्ती  के  लिए

 कुमायुनी  और  डोगरों  को  ऊँचाई  में  5  से०  मी०  तक  की  छूट  की  अनुमति  दी  जाती  सीमा

 सुरक्षा  बंल  के  लिए  हिमाचल  कुमायूं  ओर  डोगरा  लोगों  को  ऊँचाई  में  5  से०  मी०
 तक  की  छूट  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  में  हिमाचल  जम्मू  भोौर
 गढ़वाल  और  कुमायूं  के  पहाड़ी  लोगों  को  ऊंचाई  में  7  से०  मी०  तक  की  छूट  की  अनुमति

 दी  जाती  आसाम  राइफल्स  की  भर्ती  के  लिए  हिमाचल  जम्मू  और  गढ़वाल
 ओर  कुमायू  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  के  लोगों  को  ऊंचाई  में  7  से०  मी०  और  वजन  में  2  कि०  ग्रा०  तक

 की  छूट  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 खरस  निर्यात  करने  वाला  गिरोह

 6825.  भरी  झानंद  सिंह  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  चरस  निर्यात  करने  वाला  एक  बहुत  बड़ा  गिरोह  पकड़ा  गया  जैसा  कि  2]
 1986  के  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  इस  गिरोह  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  की  गई  जाँच  के  निष्कर्ष  क्या
 ओर
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 इस  संबंध  में  गिरफ्तार  किए  गये  व्यक्तियों  का  व्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  तथा  यूह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  निवास

 जी

 स्वापक  ओऔषघ  तथा  मनोत्तेजक  द्रव्य  1985  की  धारा  21/61/185
 के  तहत  19-3-1986  को  हजरत  निजामुद्दीन  पुलिस  थाने  में  एक  मामला  दर्ज  किया  कार
 नं०  डी०  ई०  सी०  2779  का  करोल  बाग  से  निजामुद्दीन  तक  पीछा  किया  गया  और  उसमें  बड़ी
 मात्रा  में  चरस  पायी  गयी  ।  चालक  के  बताने  उसके  फार्म  से  चरस  की  ओर  मात्रा  बरामद  की
 गयी  ।  इस  मामले  में  बरामद  की  गयी  चरस  की  कुल  मात्रा  1026650  650  कि०  ग्रा०  इसके

 दिल्ली  पुलिस  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  आधार  पर  भारत  सरकार  के  राजस्व  सतकंता
 ने  चालक  के  एक  साथी  से  तस्करी  का  वर्जित  माल  बरामद  जांच-पड़ताल  के

 दौरान  पता  चला  कि  यह  च  रस  सड़क  के  रास्ते  पर्यटक  बध्षों  में  नेपाल  में  लायी  गयी  थी  तथा

 दिल्‍ली  से  कुछ  मुख्य  निकासी  एजेंटों  द्वारा  हवाई  जहाज  से  हालंण्ड  और  कनाडा  को  निर्यात  की
 जानी  थी

 कार  के  प्रताप  सिंह  और  उसके  साथी  फ़ामं-प्रबन्धक  जिलेदार  सिह  को
 गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  अभियुक्त  प्रताप  सिंह  से  आगे  पूछताछ  करने  पर  पटेल  जगर  के  अपेमम
 प्रकाश  नामक  व्यक्ति  को  भी  गिरफ्तार  किया  गया  ।

 फंसिलो  स्टेशन  पर  तेनात  करना

 6826.  औीसती  किशोरी  सिह  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  कंह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या
 सेवार

 त्‌
 अधिकारि  यों  ओर  जवानों

 को  प्रति  तीन  वर्ष  या  उससे  अधिक  समय
 के  बाद  बारी-बारी  से  एक  बार  फैमिली  स्टेशन  पर  तनात  किया  जाता  है

 यदि  तो  इस  तरह  दो  बार  तैनात  किए  जाने  के  बीच  औसत )  अन्तराल  कितना
 होता

 ह

 क्‍या  पर्याप्त  फंमिली  क्वाटरों  के  अभाव  के  कारण  फंमिली  स्टेशनों  में  तेनात  करने  में
 बिलम्ब  होने  से  असंतोष  फंल  रहा  ओर

 यदि  तो  सरकार  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  उपाय  कर रही है  ?

 रक्षा  भ्रनुसंधान  भर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्ररण  और 24
 सेबारत  अ  रों  और  जवानों  को  परिवार  साथ  न  रखे  जा  सकने  वा  स्टेशनों  में  सामान्यतः

 2  से  3  बर्षों  का  कार्यकाल  पूरा  करने  के  बाद  परिवार  रख  सकने  वाले  स्टेक्षनों में  स्थानान्तरित
 कर  दिया  है  ॥  अधिक  ऊंचाई  वाल  क्षेत्रों  में  कायंकाल  2  बच  है

 सभी  अफसरों  बोर  जवानों  को  प्रत्येक  2  से  3
 वर्ष

 में  परिवार  एवं  गेर  परिवार  स्टेशनों
 में  आवश्यक  रूप  से  स्थानान्तरित  नहीं  किया  जाता  ।  परिवार  न  रख  सकने  वाले  स्टेशनों  की  संक्या
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 परिवार  रखे  जा  सकने  बाले  स्टेशनों  से कम  इसलिए  गेर-परिवार  स्टेशनों  में  उनकी  नियुक्ति
 की  अवधि  उनकी  संबंद्ध  सेना/सेनांग  के  गेर-परिवार/परिवार  स्टेश्षनों  के  अनुपात  में  होती  है  ।

 भौर  अफसरों  और  अन्य  रेंकों  की  नियुक्ति  किसी  विशेष  स्टेशन  में  परिवार

 आयास  की  उपलब्धता  से  संबंधित  नहीं  कुछ  स्टेशनों  में  सभी  रंकों  के  लिए  परिवार  आवास

 की  कुछ  कभी  ऐसे  मामलों  में  जहां  तक  संभव  होता  है  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  निजी

 झावास  किराए  पर  लिए  जाते  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  और  अधिक  परिवार  आवास

 बनाए  जा  रहे  हैं  ।

 पुतंगालो  सरकार  से  सोना  प्राप्त  करना

 6827.  डा०  बो०  एल०  क्षलेझ  :

 श्री  एन०  बेंकटरत्नम  :

 श्री  के०  प्रधानो  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 लिस्वन  में  पुतंगाल  के  बेंकों  में  अनुमानतः  कितनी  धनराशि  का  सोना  जमा  था  जिसे

 1961  में  गोवा  सुक्ति  आंदोलन  के  बाद  पुर्तंगाल  की  सरकार  ने  जब्त  कर  दिया  था  ;

 .  क्या  प्रेसीडेंट  सोरस  की  अध्यक्षता  वाली  पुर्तगाली  सरकार  ने  दमन  और  दीव

 की  भूतपूर्व  पुरतंगाली  बस्तियों  के  भारतीय  राष्ट्रिकों  के  सोने  से  सम्बन्धित  काफी  समय  से  अनिर्णीसत

 पड़े  मामले  को  तय  करने  की  इच्छा  प्रकट  की  और  हि

 यदि  तो  लिस्बन  सरकार  से  यह  सोना  भ्राप्त  करने  हेसु  क्या  उपाय  किये
 गये  हैं  ?

 विवेज्ञ  मंत्रालल  में  राज्य  संत्रो  के०  आर०  :  लिस्बन  स्थित

 ने  सिओबेल  अल्ट्रामेरिनोਂ
 की  अभिरक्षा  में

 जो
 सोने  के  जेवर  उनका  अनुमानित मूल्य  डेढ़

 से  दो  करोड़  रुपये  के  बीच  है  ।

 और  यह  मामला  अभी  भी  पुतंगाली  अधिकारियों  के  विचाराधीन  है  सरकार
 ने  हाल  ही  में  यह  मामला  पुतंगाल  के  विदेश  मंत्री  के  साथ  उठाया

 मद्रास  परसाणु  बिजली  संयंत्र  के  का  बंद  पड़ना

 6828.  श्री  प्रताप  भानु  झर्मा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कल्पाक्कम  स्थित  मद्रास  परमाणु  बिजली  संयंत्र  की  एक

 यूनिट  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  जेनरेटिंग

 द्रांसफामंर  में  आये  दोष  के  कारण  बन्द  पड़ी
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 यदि  तो  इस  दोष  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  रुग्ण  यूनिट  को  शीघ्र  चालू
 करने  के  लिए  सरकार  क्या  प्रभावी  कदम  उठा  रही  और

 क्‍या  मद्रास  परमाणु  बिजली  संयंत्र  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  इस  प्रकार  के  दोष

 युक्त  उपकरणों  की  सप्लाई  के  विरुद्ध  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  साथ  किए  गये  सममौते
 में  कोई  शास्ति  खण्ड  रखा  गया  था  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 झोर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  ओर
 फामंर  की  एक  वाइडिंग  की  इसुलेशन  ठीक  काम  नहीं  कर  रही  है  ।  उसकी  मरम्मत  की

 शुरू  को  जा  चुकी  इस  नरोरा  परमाणु  विद्युत  परियोजना  का  एक  ट्रांसफार्मर  कल्पक्कम
 ले  जाया  जा  रहा  है  ताकि  संयंत्र  कम  समय  के  लिए  ही  बंद  रहे  ।

 भारत  हैवी  इलंक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  साथ  किए  गए  करार  में  दिए  जाने  वाले
 उपस्करों  के  स्वीकार  किए  जाने  से  पहले  उनकी  जांच  करने  तथा  उनके  कार्य-निष्पादन  की  वारंटी
 संबंधी  मानक  शर्ते  शामिल  हैं  ।

 पांचवा  दक्षिण-प्रुवीय  भ्रमियान

 6829.  भरी  प्रताप  जानु  शर्मा  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पांचवां  दक्षिण-प्रुवी  अभियान  दल  अपना  कार्य  सफलतापूर्वक
 समाप्त  करके  अमी-अमभी  लौटा

 यदि  तो  इस  दल  को  क्या  कार्य  सौंपा  गया  था  तथा  इस  यात्रा  के  दोरान  उनके

 अनुभव  क्या  और

 दल  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  शोर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी
 ओर  अन्तरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बी०  :  जी  श्रीमान  ।
 पांचवां  मारतीय  भंटाकंटिक  अभियान  दल  24.3,1986  को  लौटा

 इस  दल  को  सौंपे  गये  कार्यों  में  अंटाकंटिका  में  पूर्वी  वोहलथाट  पंत  श्रेणी  के
 उत्तरोत्तर  बड़े-बड़े  क्षेत्रों  का  सवक्षण  तथा  मौसम  विज्ञान  और  ज॑बिकी  के

 क्षेत्रों  में  वेशानिक  अन्वेषणों  से  संबंधित  कार्य  को  जारी  रखना  सम्मिलित  अन्वेषणों  की
 बिस्तृत  रिपोर्टों  की  प्रतीक्षा

 इस  दल  में  88  व्यक्ति  दो  महिला  वैज्ञानिकों  को  मिलाकर  इस  दल  में
 वैज्ञानिकों  की  संख्या  2]  थी  जिसमें  से  एक  महिला  सदस्य  दूसरी  बार  अंटाकंटिका  गई
 सुप्रचालनिक  कार्भिकों  की  संख्या  67  शीतऋतु  का  अनुभव  प्राप्त  करने  के  लिए  14  सदस्यों
 का  एक  दल  वहां  ठहरा  हुआ  है  जो  1987  में  लोट

 ९11०
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 पासपोर्ट  कार्यालय  में  कम्प्यूटर

 6830.  श्री  शांताराम  नायक  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  में  किसी  पासपोर्ट  कार्यालय  में  कम्प्यूटर  लगाने  का  विचार
 भौर

 यदि  तो  कया  गोवा  में  पास  पोर्ट  कार्यालय  में  कम्प्यूटर  लगाया  जाएगा  ?

 विवेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  पभ्रार०  :  जी  सरकार

 का  इरादा  भारत  के  16  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  कम्प्यूटर  लगाने  का  है  जिनके  नाम  हैं  अहमदाबाद

 लखनऊ  पटना  और  श्रीनगर  ।  इन  16  कार्यालयों  में  से  4  पासपोर्ट  कार्यालयों

 यानी  कोचीन  और  दिल्ली  में  कम्प्यूटर  लगाने  के  आदेश  पहले  ही  दिए  जा  चुके
 हैं  ।

 जी  गोवा  स्थिति  पासपोर्ट  कार्यालय  में  कम्प्युटर  लगाने  का  फिलहाल  कोई
 विचार  नहीं  है  ।

 भारी  दण्ड  दिये  जाने  पर  अद्धं  सरकारो  निकायों  के  कर्मचारियों  की  व्यक्तिगत

 सुनवाई

 6831.  ञओऔी  पी०  आर०  कुमारमंगलम  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ञ

 क्‍या  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  कर्मचारियों  को  भारी  दण्ड  दिये  जाने  से  पहले
 व्यक्तिगत  रूप  से  उनकी  बात  सुनी  जाय  ;

 क्‍या  मारतीय  कृषि  अनुसंधान  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंघान  परिषद  तथा
 वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  आदि  जेसा  अद्धं  सरकारी  निकायों  के  कमंचारियों  को
 भी  यंह  लाभ  स्वतः  मिल  जायगा  ;

 क्‍या  उन  सरकारी  निकायों  के  मामले  जिन  परन्यायांलयों  या  भारत  के  राष्ट्रपति
 को  अपील  लागू  नहीं  होती  व्यक्तिगत  सुनवाई  के  लिए  कोई  कालबाधित  सीमाओं  को  समाप्त
 किया  जायेगा  ;  और

 क्या  ब्यक्तिगत  रूप  से  सुनवाई  उस  विमाग  की  जिसमें  कर्ंचारी  कार्यरत

 काभिक  मंत्रालय  में  करने  की  व्यवस्था  को  जाएगी  ?
 चारी

 कायरत लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तक केन्द्रीय सरकारी कमंचारियों का सम्बन्ध है भारी शा
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 अनुच्छेद  3 11(2)  में  निर्धारित  यह  सिद्धांत  शामिल  है  कि  किसी  मी  सिविल  सेवक  को  तब  तक  न

 पदच्युत  किया  न  पद  से  हटाया  जाएगा  और  न  पंक्तिच्युत  किया  जब  तक
 जांच  न  कर  ली  गई  हो  और  उसे  सुनवाई  का  समुचित  अवसर  न  दे  दिया  गया  ऐसे  मामले
 जो  अनुच्छेद  3  (2)  के  दूसरे  परन्तुक  के  उपबन्धों  के  अघीन  आते  हैं  इसके  अपवाद  ऐसी
 शास्ति  आरोपित  किए  जाने  से  क्षुब्ध  सरकारी  कमंचारी  सक्षम  अपीलीय  प्राधिकारी  को  अपील
 कर  सकता  नियमों  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  कि  दी  हुई  सजा  के  विरोध  में  सरकारी
 कमंचारी  हारा  दायर  की  गई  अपील  पर  निर्णय  लेने  से  पहले  अपीलीय  प्राधिकारी  वैक्तिक

 सुनवाई  की  अनुमति  कमंचारी  पक्ष  के  सांथ  हुए  विचार-विमर्श  के  आधार  पर
 सरकार  ने  एक  ऐसा  भप्रादेश  जारी  किया  है  जिसमें  यह  व्यवस्था  है  कि  जहां  अपील  भारी  शास्ति
 दिए  जाने  से  संबंधित  आदेश  के  विरुद्ध  हो  तथा  अपीलकर्ता  विशेष  अनुरोध  करे  तो  अपीलीय
 प्राधिकारी  मामले  के समी  संगत  तथ्यों  पर  विचार  करने  के  बाद  अपीलकर्ता  को  स्वनि््णय  से
 वैयक्तिगत  सुनवाई  की  भ्नुमति  दे  सकता  अपीलीय  प्राधिकारी  द्वारा  ऐसी  वेयक्तिगत  सुनवाई
 की  मामले  के  सभी  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसके  स्वनिर्णय  से  दी  जाएगी  ।

 और  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  आदेश  को  केन्द्रीय  सिविल  सेवा
 नियंत्रण  तथा  1965  के  उपलब्धों  के  विशेष  संदर्म  में  जारी

 किया  गया  अतः  ये  आदेश  ऐसे  अद्धं  तथा  स्वायत्त  निकायों  के  कर्ंचारियों  पर

 ही  लागू  नहीं  होते  हैं  जो  इन  नियमों  के  विचार  क्षेत्र  के  भीतर  नहीं  आते  हैं  ।  अपने  कर्मचारियों  के
 इसी  प्रकार  की  किसी  पद्धति  को  अपनाने  का  कार्य  उन्हीं  स्वायत्त  निकायों  का

 चूंकि  भ्रपील  भ्रवस्था  पर  व्यक्तिगत  सुनवाई  की  अनुमति  तथा  उसका  आयोजन
 विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों  के  उपयुक्त  अपील-प्राधिका  रियों  द्वारा  अपने  विवेक  पर  ही  किया  जाना
 होता  इसलिए  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  इसकी  व्यवस्था  किए  जाने  का
 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 धातु  निकालने  को  नई  प्रक्रिया

 6832.  भी  एन०  डेनिस  :  क्या  प्रधान  मंत्री  ५ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  हिन्द  महासागर  के  बहुधातु  पिण्डों  से  घातु  निकालने  के  लिए  एक
 नई  प्रक्रिया  विकसित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोश्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमान्र  हलक्ट्रानिकी
 ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवरांज  बो०  :  और
 क्षेत्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशाला  राष्ट्रीय  धातुकर्मीय  प्रयोगशाला  )
 हिन्दुस्तान  जिक  लिमिटेड  ),  हिन्दुस्तान  कॉपर  लिमिटेड  भर  घाटशिला  ),
 जेसी  भारत  को  विभिन्‍न  प्रयोगशालाओं  में  मध्य  हिन्द  महासागर  से  एकत्रित  किए  गए
 बहुघात्विक  पिण्डों  से  धातुओं  के  निष्कषण  के  लिए  विभिन्‍न  प्रक्रियाओं  का  अर्घ-प्रायोगिक  पंमाने
 पर  परीक्षण  किया  जा  रहा  ये  प्रक्रियाएं  जल-घातुकर्मीय  एवं  तांप-धातुकर्मीय  तकनीकों  का
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 अनुसरण  करती  हैं  और  ये  उनका  परिष्कृत  रूप  हैं  जो  अन्यत्र  प्रयोग  में  लाए  हैः
 पैमाने  पर  पिंडों  से  निकल  तथा  कोबाल्ट  का  शुद्ध  रूप  में  निष्कषंण  पहले  ही  किया  जा

 चुका

 राज्यों  को  भ्रधिक  वित्तीय  सहायता  देना

 6833.  और  लक्ष्मण  मलिक  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  अगले  वर्ष  के  दौरान  राज्यों  को  अपनी  योजनाएं  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  अधिक  वित्तीय  सहायता  देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार
 ने

 प्रत्येक  राज्य  को  चालू  वित्तीय  वर्ष  क ेलिए  कितनी

 राक्षि  क ेऋण  और  अनुदान  मंजूर  किए  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  चालू  वर्ष  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  का  परिव्यय

 निर्धारित  करने  के  क्‍या  मानदण्ड  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०

 :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 >  राज्य  योजनाओं  के  लिए  परिव्ययों  का  सामान्यतः  निर्धारण  राज्य  के  अपने  संसाधनों

 के  आधार  पर  और  (1)  राष्ट्रीय  विक
 सप

 रिषद  द्वारा  यथा  अनुमोदित  गाडगिल  फामूलें  के  आधार

 पर  व  (2)  विदेशी  सहायता  प्राप्त  जहां  कहीं  वे  शुरू  की  जाती  के  लिए  अनुमेय
 केन्द्रीय  सहायता  के  स्तर  पर  किया  जाता  है

 विवरण

 राज्य  योजनाओं  के  लिए  198  5-86  में  वास्तव  में  दो  गई  केन्द्रोय

 ह

 क्रम  राज्य  का  सामान्य  केन्द्रीय  विदेशी  सहायता  प्राप्त
 सं०  नाम  सहायता  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता

 ऋण  अनुदान  ऋण  अनुदान

 1.  भराम््र  22587.600  9680-400  528.626  226.554

 2...  असम  26441.800  13792.200  317.982  136.278
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 1  2  3  4  5  6

 3...  बिहार  36725.500  15739.500  1020.327  437.283

 4.  गुजरात  11699.800  5014-200  2598141  1113-489

 5...  हरियाणा  9800.000  4200.000  1451968  622.272

 6.  हिमाचल  प्रदेश  1654.633  14891.697  44.175  .  397.575

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  21576.600  10865-400  142.338  61.002

 8.  कर्नाटक  10234.000  234.000  4386-000  3128-776  1340.904

 9.  केरल  1781.400  7620.600  1427.377  611-733

 10.  मध्य  प्रदेश  18036-613  7729.777  4266-647  1828.563

 11...  महाराष्ट्र  16156,000  6924.000  6897.576  2956.104

 12.  मणिपुर  989.200  8902-800  न+

 13.  मेघालय  643.700  5793  300  —

 14.  नागालैंड  1233-100  11097.900  न  ना

 15.  उड़ीसा  11520.453  4937-337  2608.424  1117.896

 16.  पंजाब  16643-735  7297.315  893.144  382.776

 17.  राजस्थाना  -  14297.500  6127.500  1350-419  .  578-751

 18.
 सिक्किम

 532.800  4039-200  न  --

 19.  तमिलनाइ  18726.390  8099-610  1660.043  711-447

 20.  त्रिपुरा  869.300  7910.500  42-672  383,958

 21,  छत्तर  40852-946  19689.054  2422.140.  1038.060

 22.  पश्चिम  बंगाल  11866.784  5411.616  1039.010  445.290

 310869.854  190150.106  31839.775  14389.935
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 राज्यों  द्वारा  वित्तीय  साधन  जुटाया  जाना

 6834.  श्री  गुरुदास  कामत
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों के  नाम  क्‍या  जिन्होंने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के
 दोरान  पर्याप्त  वित्तीय

 संसाधन  और

 क्‍या  सातवीं  योजना  के  लिए  आवंटन  करते  समय  इन  रा  ज्यों  को  प्राथमिकता  दी

 गई

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूतति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०
 :  ऐसा  अनुमान  है  कि  चार  राज्यों  अर्थात्‌  महाराष्ट्र  और

 हिमाचल  प्रदेश  ने  वतंमान  कीमतों  पर  अपने  जो  संसाधन  जुटाए  हैं  वे  छठी  योजना  तैयार  करने  के

 समय  मूल्यांकित  संसाधनों  से  अधिक  हैं  ।

 राष्  ट्ीय  विकास  परिषद  द्वारा  अनुमोदित  परिशोधित  गाडगिल  फामू  ले  में  दिए  गए
 सिद्धान्तों  के  आघार  सातवीं  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  का  आवंटन  किया

 गया

 खाड़ी  के  देशों  के  भारतोय  दूतावासों  में  बलयालम  जानने  वाले  अधिकारी

 6835.  श्री  वक्‍कम  परुरुषोत्तमन  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  हैं  कि  खाड़ी  के  देशों  मेंਂ  काम  करने  वाले  अधिकांश
 भारतीय  केरल  के  रहने  वाले

 क्‍या  सरकार  को  मालम  है  कि  उनमें  से  अधिकतर  पढ़ं-लिखे  नहीं

 क्‍या  सरकार  को  खाड़ी  के  देझ्षों  में  काम  करने  वाले  मलयालियों  से  कोई  अभ्यावेदन
 प्राप्त  हुआ  जिसमें  अनुरोध  किया  गया  है  कि  उन  देझ्ों  में  स्थित  मारतीय  दूतावासों  में  कुछ
 अधिकारी  मलयालम  जानने  वाले  होने  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क०  आर०  :  सरकार  को  इस  तथ्य
 की  जानकारी  है  कि  खाड़ी  देशों  में  का्यंरत  भारतीयों  में  केरल  से  आए  व्यक्तियों  की  संरूया  बहुत
 अधिक

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  खाड़ी  के  अनेक  देझ्ों  में  केरल  से  आए  अधिकांस
 व्यक्ति  थोड़ा-बहुत  शिक्षित  हैं  ।

 खाड़ी  देशों  में  कार्य  कर  रहे  भारतीयों  से  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 उन  देशों  में  जहां  कहीं  भी  सम्भव  होता  मलवालम  भाषा  जानने  बालें  अधिका



 लिखित  उत्त्तरे  16  1986
 _  ्  ्  ्  च॒#॒#_॒
 रियों  को  तैनात  किया  जाता  वतंमान  में  इन  देशों  में  स्थित  समी  मिशनों  में  मलयालम  भाषा

 जानने  वाले  अधिकारी  हैं  ।

 6836.  श्री  सेथद  शाहबुद्दीन  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  बंगलादेद  के  कितने  राष्ट्रिक  मारत  में  नजरबन्द

 इस  समय  कितने  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक  भारत में  नजरबन्द  और

 क्‍या  उन  देशों  के  जिनकी  भारत  के  साथ  सीमा  लगतो  प्रत्यपंण  संधि  करने

 का  विचार  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क॑०  भ्रार०  :  और  अपेक्षित

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  पा

 नेपाल  के  साथ  हमारी  प्रत्यपंण  सन्धि  है  ।

 की  मारत-भूटान  सन्धि  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्रत्यपंण  की  व्यवस्था  भी

 निहित  है  ।

 चीन  और  पाकिस्तान  के  साथ  हमारे  प्रत्यपंण  संबंधी  करार  नहीं  है  ।
 इस  प्रकार  का  कोई  करार  करने  के  लिए  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 विदेश  मंत्रालय  में  सचिव  के  पद  पर  सेवा  कर  चुके  अधिकारी

 6837.  आओ  संयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 मंत्रालय  में  वर्ष  के  दोरान  विभिन्‍न  अधिकारियों  ने  सचिव  के  पद  पर

 कितने-कितने दिन कार्य किया वर्ष के दौरान प्रत्येक सचिव विदेश में कितने,दिन और विदेश के प्रत्येक दोरे में किए गये सरकारी कार्य का ब्यौरा क्‍या विदेश मंत्रालय सें राज्य मंत्रों कं०.आर० ये ब्यौरे में दिए गए ये ब्योरे में दिए गए ये ब्योरे में दिए गए
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 ]

 क्रम  सं०  अधिकारी  का  नाम  कार्यालयों  में  विदेश  में  बिताए
 दिवसों  की  सं०  दिनों  की  संख्या

 सब  श्री

 एम०  रसगोत्रा  माह  --
 विदेश  सचिव

 2.  रोमेश  भण्डारी  महीने  98
 सचिव  (365

 से
 विदेश  सचिव

 से

 3.  टी०  सी०  अजमानी  6  माह  और  4  दिन  --

 4...  ए०  पी»  वेंकटेब्वरन  माह
 सचिव  (334

 5.  एन०  पी०  जेन
 सचिव  5  माह  और  36

 और  27  दिन
 सचिव

 6  जे०  एस०  तेजा  माह  5]
 सचिव  )  (365
 और
 सचिव

 श्री  रोमेश  सचिव  आर०  )
 से

 विदेश  सचिव
 से

 क्रम सं०  जिस  देह  की  यात्रा  यात्रा का  प्रयोजन

 अफगानिस्तान  द्विपक्षीय  वार्ता  ।

 2.  अल्जीरिया  प्रधान  मंत्री  के साथ
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 3.  बहामास  प्रघान  मंत्री  के  साथ  गए  ।

 4.  बंगलादेश  प्रधान  मंत्री  के  विशेष  दूत  के  रूप  में  ।

 5.  भूटान  ह्िपक्षीय  बातचीत  ।  प्रधान  मंत्री  की  यात्रा  के  लिए
 तैयारी  वार्ता  और  बाद  में  प्रधान  मंत्री  के  साथ

 6.  क्यूबा  प्रधान  मंत्री  क ेसाथ

 मिश्र  प्रधान  मंत्री  क ेसाथ

 8...  फ्रांस  हु  प्रधान  मंत्री क ेसाथ  गए  ।

 9,  हालेंड  प्रधान  मंत्री  क ेसाथ  गए  ।

 ईरान  प्रधान  मंत्री  के  विशेष  दूत  के  रूप  में  ।

 इराक  प्रधान  मंत्री  के  विशेष  दूत  के  रूप  में  ।

 नेपाल  द्विपक्षीय  वार्ता  ।

 पाकिस्तान  दिपक्षीय  वार्ता  ।

 श्री  लंका  प्रधान  मंत्री  के  विशेष  दूत  के  रूप  में  ।

 स्विटजरलंण्ड  प्रघान  मंत्री  के  साथ  गए  ।

 यू०  के०  द्विपक्षीय  वार्ता  और  प्रधान  मंत्री  क ेसाथ  गए  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  प्रधान  मंत्री  क ेसाथ  गए  ।

 6...  सोवियत  संघ
 _

 प्रधान  मंत्री
 के

 साथ  गए  और  आथिक  और
 तकनीकी  सहयोग  के  लिए  भारत-सोवियत  संयुक्त
 आयोग  में  भाग  लेने  के  लिए

 लुआण्डा  सम्मेलन  के  संबंध  में  द्विपक्षीय  विचार-विमशँ
 के  लिए  ।

 -..-  रा

 ए०पी०७  सचिव

 5
 न  ऊमजा:;त)ःात-े:द:६लतलजे-ज+-+-

 ऋ्र/सं०.  जिस  देश  की  यात्रा की  यात्रा का  प्रयोजन

 आस्ट्रेलिया  द्विपक्षीय  वार्ता  के लिए  ।

 2...  कक्‍्यूबा  प्रध्यन  मंत्री  की  यात्रा  के  दयेरान  हवाना  में  उपस्थित
 रहने  के  लिए  ।

 118
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 3.  फिजी  द्विपक्षीय  वार्ता  क ेलिए  ।

 4...  हांगकांग  आपसी  हितों  के  मामलों  और  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन
 के  मुद्दों  पर विचार-विनिमय  के  लिए  ।

 5.  इन्डोनेशिया  बांदुंग  सम्मेलन  के  संबंध  में  !

 6.  इराक  प्रधान  मंत्री  के  विशेष  दूत  के  रूप  में  ।

 7.  जापान  आपसी  हिति
 |  के  मामलों  और  गुट  मिरपेक्ष  आन्दोलन

 के  मुद्दों  पर  विचार-विनिमय  के  लिए  और  प्रधान
 मंत्री  क ेसाथ  भी

 8.  कोरिया  गणराज्य  आपसी  हितों  के  मामलों  और  ग्रुट  निरपेक्ष  आन्दोलन
 के  मुद्दों  पर  विचार-विनिमय  विमर्श  के  लिए  ।  हु

 9.  न्यूजीलेंड  द्विपक्षीय  वार्ता  के  लिए  ।

 10.  थाईलेंड  द्विपक्षीय  वार्ता  के लिए  ।

 11.  संयुक्त  राज्य  अमरीका  भारत  का  उत्सव  की  प्रसार  व्यवस्थाओं  के  लिए  ।

 -  12...  वियतनाम-समाजवादी  द्विपक्षीय  और  प्रधान  मंत्री  के साथ  गए  ।
 गणराज्य

 श्री  एन*पी०  सचिव  )  और  सचिव

 -  {5-7-1985
 से  31-12-1985

 क्रम  सं०  जिस  देश  की  यात्रा  की  यात्रा  का  प्रयोजन

 1.  अल्जी  रिया  गुट  निरपेक्ष  देशों  के  विदेश  मंत्रियों  के  सम्मेलन  की
 तयारी  के  संबंध  में  वार्ता  के  लिए

 2...  भ्नंगोला  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  की  बैठक  में  भाग  लेने  के लिए  ।

 3.  ईथोषिया  रिवोल्यूशनरी  कमानन्‍्ड  काउन्सिल  सदस्य  और  व्यापार
 मंत्री  श्री  हसन  अली  के  साथ  बातचीत  के  लिए  ।

 4.  इराक  लुआण्डा  में  आगामी  ग्रुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  की  मंत्री
 स्तरीय  बंठक  के  संबंध  में  ।
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 फऊ  फ७ऊ  र  आगामी ge  अखकिी-+

 5.  कुवत  लुआण्डा  में  आगामी  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  की  नंत्री

 स्तरीय  बंठक के  संबंध  में  ।

 6  केन्या  लुआण्डा  में  आगामी  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  की  मंत्री

 स्तरीय  बैठक  के  संबंध  में  ।

 1.  नेपाल  पूर्व  पश्चिम  हाईवे  संबंधी  संयुक्त  मा  नीटरिंग  सम्रिति
 की  पहली  बंठक  में  भाग  लेने  के  लिए  ।

 8.  ओमान  सरकारी  स्तर  पर  वार्ता  के  लिए  |

 9,  यूगोस्लाबिया  लुआण्डा  में  आगामी  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  के
 लन  से  सम्बन्धित  तंयारो  वार्ता  के  लिए  ।

 10.  जाम्बिया  लुआण्डा  में  आगामी  ग्रुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  के
 सम्मेलन  से  संबंधित  वार्ता  तैयारी  के  लिए  ।

 11.  जिम्बाबवे  लुआण्डा  में  आगामी  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  के
 ह

 के  सम्मेलन  से  संबंधित  तंयारी  वार्ता  के

 डा०  जे०  एस०  सचिव  और  सचिव

 (1-1-1985 5
 से  31-12-1985

 क्रम  जिस  देक्ष  की  यात्रा  की  यात्रा  का  प्रयोजन

 1.  चीन  बीजिंग  में  भारतीय  दूतावास  की  सम्पत्ति  के  संबंध

 2.  कक्‍्यूबा  आठवें  ग्रुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  शिखर  सम्मेलन  के
 लिए  स्थान  के  चयन  के  संबंध  में  ।

 3...  गुयाना  आठवें  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  के  शिखर  सम्मेलन  के

 लिए  स्थान के  चयन  के  संबंध  में  ।

 4.  ईरान  प्रधान  मंत्री  के  विशेष  राजदूत  के  रूप  में  ।

 5.  मारीशस  स्वर्गीय  श्री  रामगुलाम  की  अन्तेष्टि  में  भाग  लेने  के
 लिए  उपनराष्ट्रपति  के  साथ

 6.  पाकिस्तान  विदेश  सेवा  निरीक्षकों  की  यात्रा  ।
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 7.  संयुक्त  अरब  अमीरात  मारत-संयुक्त  भ्ररव  अमीरात  संयुक्त  आयोग  की
 चौथी  बंठक  में  भाग  लेने  क ेलिए  ।

 8...  संयुक्त  राज्य  अमरीका  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  सुरक्षा  संकल्पनाभों  पर  विशेषज्ञों
 की  संयुक्त  राष्ट्र  स  मिति  की  बंठकों  में  माग  लेने  के

 नययययययययय  पपययय  पिपीत7पिपणपत/तहक  पह+पे

 कामिनो  रिएक्टर  का  निर्माण

 6838.  भ्रोमतो  जयन्ती  पटनायक  :  कया  प्रघान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंधन  युक्त  न्यूट्रान  सोसस  रिएक्टर  कामिनी  कल्पनाक्रम  स्थित  इंदिरा
 गांधी  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  में  निर्माणाधीन

 यदि  तो  उपर्युक्त  कामिनी  न्यूट्रान  सोस  रिएक्टर  में  कब  तक  चालू  होने  की
 संभावना

 इस  न्यूट्रान  रिएक्टर  का  किन-किन  विभिन्न  प्रयोजनों  क ेलिए  उपयोग  किया
 और

 तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  भौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रा  निको
 और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :

 सन्‌  1987  के  शुरू  में  ।

 और  इस  न्यूट्रान  सोस्स  रिएक्टर  का  उपयोग  अकिरणित  और  किरणित  फास्ट
 ब्रीडर  टेस्ट  रिएक्टरों  के  इंघन  पिनों  की  जाँच  न्यूट्रान  रेडियोग्रफी  की  सहायता  से  करके  फास्ट
 ब्रीडरों  के लिए  इंघन  विकसित  करने  के  वास्ते  किया  जा  सकता  इस  रियेक्टर  को  जिन  अन्य
 कार्यों  के लिए  योजनानुसार  काम  में  लाया  जा  सकता  वे  हैं--सामग्री  के  विकास  के  लिए
 न्यूट्रान-अभिप्र  रण  विश्लेषण  और  विकिरण  भौतिकी  के  क्षेत्र  में  किये  जाने  व  ले  अनुसंघात

 विकिरण  और  शील्डों  का  विकिरण  मात्रापियों  का  ।

 असम  में  1983  के  दंगा  पीड़ितों  की  सहायता  झर  उनका  पुनर्वास

 6839.  भरी  सेयद  शाहबरुद्दीन  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  में  1983  के  दंगा  पीड़ितों  को  राहत  और  उनके  पुनर्वास  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  दी  गई  राशि  के  लाभाथियों  की  शीषंवार  संख्या  क्या  और

 कितने  दावे  लम्बित  पड़े  हैं  और  प्रत्येक  शीषंक  के  अन्तगंत  कुल  कितनी  राशि  के
 दावे  लम्बित  हैं  ?

 आल्तरिक  सुरक्षा  विमाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  असम  सरकार  ने
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 ज  कजया  जय

 जिन  52818  पीड़ित  परिवारों  का  पता  लगाया  है  उन्हें  राहत  और  पुनर्वास  सहायता  देने  के  लिए
 भारत  सरकार  ने  59.98  करोड़  रूपए  स्वीकृत  किए  हैं  ।

 .  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  सूचना  के  अनुसार  6403  और  परिवारों  को  भी
 यंता  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 बताया  जाता  है  कि  राज्य  सरकार  ने  55,31]  करोड़  रु०  ख  किए  राज्य  सरकार
 को  आगे  और  घन  दिया  व्यय  का  पूरा  लेखा  परीक्षा  प्रमाण  पत्र  इत्यादि  प्रस्तुत
 करने  पर  निर्भर  करता  है  ।

 मोटर-स्पिरिट  के  प्रदूषण  स्तर  को  कम  करने  के  लिए  अध्ययन

 6841.  भरी  पी०  आर०  कुसमारमंगलम  :

 डा०  जो०  विजय  रामाराव  :

 क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पर्यावरण  विभाग  पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  साथ  मिलकर  मोटर-स्प्रिट  के  0.55
 ग्राम/लीटर  भारतीय  मानक  संस्थान  के  वर्तमान  स्तर  को  घटाकर  अन्य  देशों  की  तरह  0.15
 प्राम/लीटर  करने  का  प्रयास  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  संबुकत  राज्य  अमरीका  ने  10  प्रतिशत  एलकोहल  के  प्रतिस्थापन
 द्वारा  मोटर-स्प्रिट  प्रमुख  प्रदूषण  तत्व  ट्र ेलीडनਂ  को  बिल्कुल  समाप्त  कर  और

 यदि  तो  भारत  में  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  मंत्राक्‍्य  में  राज्यमंत्री  जियाउरंहमान  अझ्रन्सारी  )  £  और
 (*)  आरम्म  खपत  के  वर्तमान  स्तर  से  अधिक  सीसें  का  प्रयोग  न  करने  पर

 प्रतिबन्ध  लगाना  और  परिश्ोधन  प्रक्रिया  में  चरणछद  तरीकें  से  सोसे  के  प्रयोग  को
 कम  करने  के  लिए  उठाये  गये  उपायों  में  से  हैं  ।

 जी

 जहां  तक  मारत  का  सम्बन्ध  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  द्वारा  पाशित  विधेयकों  को  अनुमति  प्रदानं  करना

 6842.  भी  बसुदेव  आचार  :  क्‍या  मृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  विधान  समा  द्वारा  पारित  कितने  विधेयक  अभी  राष्ट्रपति  की
 अनुमति  के  लिए  लम्बित  पड़े

 उन  विधेयकों  का  स्वरूप  क्‍या  और



 26  1908  लिखित  उत्तर

 इन  विधेयकों  पर  अनुमति  देने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामनिवास  :  से

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 1.

 4«

 5

 न

 विवरण

 विधेयक  का  नाम  वतंमान  स्थिति

 गोडाउनमन  तथा  अन्य  कामगार

 का  नियमन  तथा

 विधेयक  1981

 मजदूर  संघ  बंगाल

 1983

 पश्चिम  बंगाल  दुकान  तथा

 प्रतिष्ठान

 1984

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय
 प्रक्रिया

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता
 बंगाल  1985

 पश्टचिचमी  बंगाल  परिसर  किरायेदारी

 )  विधेयक  1986

 आञयूछ से  परामर्श  कर  के  जांच  की  जा  रही

 संबंधित  प्रशासनिक  मंत्रालयों/विमागों
 से  परामर्श  करके  जांच  की  जा  रही

 राज्य  सरकार  के  पास
 लम्बित  है  ।

 22-3-85  से
 स्पष्टीकरण  के  लिए

 संबंधित  प्रशासनिक  मंत्रालयों/बिभागों
 से  परामर्श  करके  जांच  की  जा  रही

 3-9-85  से  राज्य  सरकार
 स्पष्टीकरण  के  लिए  लम्बित  है  ।

 के  पास

 संबंधित  प्रशासनिक  मंत्र।लेों/बिभसमों  से
 परामर्श  करके  जांच  की  जा  रही

 $$$

 भारत-जेकोस्लोवाकिया  के  बीच  विशान  समझौता

 68432.  श्री  झर०  एस०  माने  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  1986  में  भारत  और  चेकोस्लोवाकिया  के  बीच  एक
 विज्ञान  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गए  और

 यदि  तो  समभौते  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  भहासागर  इलेक्ट्रानिको
 और  अंतरिक्ष  विभागों

 में  राज्य  मंत्री
 शिवराज  बो०  :  हां  ;'
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 कऑअ  स्‍ि-+--/-त--मननव््पदपौनानननपपपपपपप+पप  कप

 वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसं  रिषद  और  चैकोस्लोवाकिया  की  अकंडमी  आफ

 साइसिस  के  बीच  वर्ष  1986-88  के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्रों  में  सहयोग  की  एक
 उपसंधि  पर  19  1986  को  नई  दिल्‍्लो  में  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  ।

 दोनों  पक्षों  ने  मौजूदा  कार्यक्रम  के  सफल  कार्यान्वयन  पर  संतोष  व्यक्त  किया  ।
 अब  तक  प्राप्त  परिणामों  तथा  मविष्य  में  विकास  की  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वर्ष

 1986-88  6-88  के  लिए  सहयोग  के  अनेक  क्षेत्र  भ्रभिनिर्धारित  किये  गये  ।  सहयोग  के  अलग-अलग

 क्षेत्रों  क ेलिए  दोनों  देशों  की  ओर  से  माग  लेने  वाली  संस्थाओं  का  भी  अभिनिर्धारण  किया

 कम्प्यूटरों  क ेआयात  पर  खर्च  को  गई  विदेशी  मुद्रा

 6844.  श्री  भ्रजित  कुमार  साह  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  क्लपा  करेंगे  कि  :

 पूरे  कम्प्यूटर  अथवा  इसके  पुजों  के आयात  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  गई
 ओर

 कम्प्यूटर  निर्माण  कम्पनियों  ने  वर्ष  1980-85  की  अवधि  में  पूरे  कम्प्यूटर  अथवा
 इसके  पुर्जों  क ेआयात  पर  प्रतिवर्ष  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  विकास  परमाणु  इलक्ट्रों  निको
 झ्रोर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  सरकार  ने  वर्ष
 1983-85  5  के  249.58  करोड़  रुपये  मूल्य  की  कम्प्यूटर  प्रणालियों  का  पूर्ण  रूप  से  अथवा

 कल-पुर्जों  के  रूप  में  आशिक  रूप  से  भायात  करने  की  अनुमति  दी  जिनका  ब्यौरा  निम्ललिखित
 है  :--

 वर्ष  मूल्य  करोड़  रुपयों  में

 1983  18.27

 1984  80.31

 1985  151.00

 वर्ष  1980-85  के  दोरान  कल-पुर्जों  क ेआयात  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  का  परिव्यय
 लगभग  121  करोड़  रुपये

 ३३4
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 वर्ष-बार  आंकड़े  नीचे  दिए  अनुसार

 वर्ष  मूल्य  करोड़  रुपयों  में

 1980  9.2

 1981  10.8

 1982  13.9

 1983  19.5

 1984  21-2

 1985  46.5

 ननयययययनयय-पपपयपयथ++  ८

 दिल्‍ली  को  कुछ  संस्थाशरों  द्वारा  विदेश्ञों  से  श्रंशवान  प्राप्त  किया  जाना

 6845.  ओऔी  बाजबन  रियान  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  निम्नलिखित  संस्थाओं  को  वर्ष  1981  से  1984  तक  की  अवधि  के  दौरान

 विदेशी  अभिदाय  अधिनियम  1976  कै  अन्तगंत  अ  छदान  प्राप्त  होता  रहा  है  ;

 एसोसिएसन  आफ  वालिटिय री  एजेंसीज  फार  रूरल

 सोम्ताईटी  फार  पार्टीसिपेशन  रिसर्च  इन

 पब्लिक  एंटरप्राइजिज  सेंटर  फार  क्टीन्युइंग

 यदि  तो  इन  संस्थाओं  को  वर्ष-वार  कितनी  राष्ि  प्राप्त  और

 यह  घन  किन-किन  देशों  से  प्राप्त  हुआ  है  ओर  किन-किन  संगठनों  ने  अक्षदान

 आस्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  प्ररण  :  से

 दिल्‍ली और  पब्लिक  सेन्टर  फार  कन्टीन्यूइग  दिल्ली  ने  वर्ष  1981 से
 1984  तक  की  अवधि  के  दोरान  कोई  विदेशी  अभिदाय  सूबना  नहीं दी  है  ।  अन्य

 दो  संस्थाओं  द्वारा  विदेशी  अभिदाय  प्राप्त  किये  जाने  का  विवरण  संलग्न  है

 12$
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 पश्चिम  बंगाल  और  बस्बई  में  कतिपय  संगठनों  द्वारा  विदेशी  धन  प्राप्त  किया  जाना

 6846,  थी  अमल  दत्त  :  क्‍या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1981  से  1984  तक  की  अवधि  के  दोरान  विदेशी  अमिदाय

 1976  के

 (1)  टैगोर

 (2)  ग्रामीण  विकास  जिला  पश्चिम  बंगाल  और

 (3)  इन्डियन  स्कूल  फार  रिसर्च  एण्ड  बम्बई  संगठनों  को  विदेशी  धन
 प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उन्हें  वर्ष-वार  कितनी  घनराशि  प्राप्त  हुई  और

 किन  किन  देक्षों  और  संगठनों  से  और  किस  प्रयोजन  के  सिए  यह  ध्न  आया  है  ?

 झान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ग्ररुण  :  से  इण्डियन

 स्कूल  फार  रिसर्च  एण्ड  बम्बई  ने  विदेशी  अभिदाय  अधिनियम  1976  के
 अन्तगंत  किसी  विदेशी  धन  की  प्राप्ति  की  सूचना  नहीं  भेजी  है  ।

 टैगोर  कलकत्ता  और  ग्रामीण  विकास  एसोसिएशन  मिदनापुर  के  बारे  में  विवरण
 संलग्न  है  ।
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 हुमली  नदी  का  प्रदपण  रोकने  के  लिए  उपाय

 6847.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 हुगली

 नदी  के  पानी  में  प्रदूषण  कम  नहीं  हुआ  जिसमें  पानी  बहता
 है  और  जो  स्वास्थ्य  के  लिए  खतरा  पैदा  करता  भौर

 यदि  तो  केन्द्रीय  स्तर  पर  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  शोर  वन  मंत्रालल  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  केन्द्रीय
 और  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्डो  तथा  राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  इन्जीनियरिंग  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा

 हुगली  में  जल  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  किए  गए  अध्ययनों  से  प्रतीत  होता  है  कि  हुगली  नदी  का

 प्रदूषण  स्तर  अत्यधिक

 प्रदूषण  के  मुख्य  स्रोत  नदी  के  किनारों  पर  स्थित  शहरों  और  कस्बों  के  मलजल
 तथा  ओऔद्योगिक  संयन्त्रों  से  विसजंन  को  बताया  गया  केन्द्रीय  गंगा  प्राधिकरण  ने  133,55
 करोड़  रुपये  की  वेचारिक  लागत  से  पश्चिम  बंगाल  में  प्रदूषण  कम  करने  की  स्कीमों  के  अच्तगंत

 किया  6.28  करोड़  रुपये  की  लागत  से  चन्दननगर
 स्कीमों  को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  और  इन  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  हेतु  3]  1986  तक  |
 करोड़  रुपये  की  राशि  दी  जा  चुकी

 +
 राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमो  में  प्रशिक्षण

 6848.  श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अत्याधुनिक  शस्त्रों  और  विशेषकर  तोपखाने  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने
 के  लिए  राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  और  अन्य  केन्द्रों  के  रक्षा  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  में  इलेक्ट्रानिक  और

 कम्प्यूटर  प्रौद्योगिकी  के  अत्याधुनिक  उपकरण  की  जानकारी  देना  शुरू  किया  गया  -

 क्‍या  ऐसे  उपायों  के  रूप  में  सरकार  का  विचार  जवानों  और  अधिकारियों  को
 प्रशिक्षण  के  लिए  विदेश  भेजने  का  और

 क्‍या  पश्चिम  देशों  की  रक्षा  प्रौद्योगिकी  पूर्वी  देशों  की  रक्षा  प्रौद्योगिकी  की  अपेक्षा
 बेहतर  है  और  केन्द्रीय  सरकार  इस  पर  क्‍या  करना  चाहेगी  ?

 रक्षा  श्ननुसंघान  ओर  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  राष्ट्रीय
 रक्षा  अकादमी  एवं  अन्य  रक्षा  प्रशिक्षण  संस्थाओं  में  कम्प्यटरों  सहित  अन्य  अति  आएछुनिक  प्रशिक्षण
 सहायकों का  उपयोग  शुरू  किया  गया  जहाँ  अपेक्षित  होता  है  नयी  इलेक्ट्रानिक  प्रोद्योगिकी  की
 शिक्षा  देना  प्रद्षिक्षण  संस्थानों  के  पाठ्यक्रम  का  एक  अंग  है  ।

 सेना  अफससों  को  रक्षा  क्षेत्र  में  आधुनिकतम  भ्रौद्योगिकी  के  विकास  की  जानकारी
 से  अवगत  कराने  के  लिए  प्रशिक्षण  हेतु  विदेश  भेजा  जाता
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 सरकार  उसी  प्रौद्योगिकी  को  प्राथमिकता  देती  है  जो उचित  हो  और  हमारी

 क॒ताओं  की  पूर्ति  करती  हो  ।

 उपग्रहों  से  प्राप्त  आकड़ों  का  वनों  के  विकास  के  लिए  उपयोग

 6849.  ओ्रोमतो  ऊषा  चोधरोी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बत  ने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उपग्रहों  से  प्राप्त  आंकड़ों  का  वनों  के  विकास  के  लिए
 *  उपयोग  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  जियाउरंहमान  हां  ।

 उपग्रह  विम्वावली  से  लिये  गए  आकड़ों  विभिन्‍न  राज्यों  के  मानचित्रों  को
 तैयार  करने  के  इसे  समय-समय  पर  प्रबोधन  हेतु  तथा  वन  ससाधन  सर्वेक्षण  को  सरल  बनाने
 के  लिए  प्रयोग  किया  जायेगा  ।  *

 कोबेंट  राष्ट्रीय  उच्चान  को  भूमि  पर  मकानों  का  निर्माण

 6850.  भरी  सुरेश  कुरूप  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  काबट  राष्ट्रीय  उद्यान  के  बहुत  बड़े  क्षेत्र  को  अस्थायी  तौर  पर
 राम  गंगा  पन-बिजली  परियोजना  के  कमंकारों  के  लिए  मकान  बनाने  के  लिए  दे  दिया  गया

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  भूमि  को  उक्त  राष्ट्रीय  उद्यान  को  वापस  दिलाने  हेतु
 कोई  उपाय  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और
 वन

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 हाँ  ।
 *

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 झनुसूचित/जनजातियों  को  सूचो  में  सारा  जाति  को  शामिल  करना

 6851.  श्री  चिन्तामलि  पाणिग्रहो  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित
 जनजाति  आदेश  में  तथा  जातियों  को  शामिल
 किया  गया  है  ।  उड़ीसा  में  उसी  जाति  को  उड़िया  में  शब्दों  के  रूप  में  उच्चरित  किया
 जाता
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 .  क्‍या  उड़ीसा  की  सूची  में  इस  शब्द  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  और
 उड़ीसा  के  पुरी  तथा  कटक  जिले  में  इस  जनजाति  के  लगभग  40,000  लोग  उन  सुविधाओं  से

 वंचित  हैं  जो  उन्हें  उपयुक्त  जनजातियों  के  रूप  में  प्राप्त

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिध्ष  प्राप्त  हुई  और  यदि
 तो  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  तथा  की

 उड़ीसा  सूची  में  को  जोड़ने  का  विचार  क्योंकि  को  स्थानीय  बोली  में
 बोला  जाता  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  और  समय-समय  पर
 संशोधित  संविधान  अनुसूचित  जनजाति  आदेश  1950  के  अनुसार  सहारा
 समुदायों  को  उड़ीसा  में  अनुसूचित  जनजाति  के  रूप  में  विनिर्दिष्ट  किया  गया  इस  बात  को
 ध्यान  में  रखते  इन  समुदायों  से  संबंधित  व्यक्ति  अनुसूचित  जनजातियों  को  मिलने  वाले  लाभों
 को  प्राप्त  कर  सकते  जिसको  उड़ीसा  की  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में

 स्थान  नहीं  मिला  से  सम्बन्धित  व्यक्ति  तब  तक  अनुसूचित  जनजातियों  के  लाभों  को  प्राप्त

 नहीं  कर  सकते  जब  तक  इस  समुदाय  को  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  शामिल  नहीं  किया
 जाता  है  ।

 उड़ीसा  सरकार से  प्राप्त  टिप्पणियों  को  लोकहित  में  नहीं  बताया  जा  सकता  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचिंत  जनजातियों  की  सू्रियों  में  प्रस्तावित  विस्तृत
 संशोधन  के  संदर्भ  में  इसी  प्रकार  के  अन्य  प्रस्तावों  सहित  उक्त्न  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा
 है  ।  इसके  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  विद्यमान  सूचियों  में
 कोई  संशोधन  संविधान  के  अनुच्छेद  341  (2)  तथा  342  (2)  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संसद
 में  अधिनियम  पारित  करके  हीं  किया  जा  सकता  है  ।

 कतिपय  समुदायों  को  अनुसूचित  जनजातियों  को  सूचो  में  झञासिल  करना

 6852.  भ्रोी  चरणजीत  सिंह  वालिया  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राय  नायक
 ओर  भ्नन्य  तप्रिवास  और  विमुक्त  जातियों  तथा  समुदायों  को  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में
 शामिल  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  एक  विधान  लाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इस  बारे  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  क॑

 गई  है  ?

 कल्याण  मंत्रासय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  और  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचितजन-जातियों  की  सूचियों  में  प्रस्तावित  विस्तृत  संशोधन  के  संदर्भ  में  इसी
 प्रकार  के  अन्य  प्रस्तावों  सहित  राय
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 नायक  को  अनुसूचित  जत-ज।तियों  की  सूची  में  शामिल  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा

 रहा  इसके  अनु
 पूचित

 जा|  यों तथा  अनुसूचित जनजातियों  की  विद्यमान सूचियों  में
 कोई  संशोधन  संविधान  के  अनुच्छेद  जा सकता  (2)

 तथा  342  (2)  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संसद  में
 अधिनियम  पारित  करके  ही  किया  जा  सकता  है

 कर्नाटक  में  वानिका  परियोजना

 6853.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  प्रय्यर  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अनुसंघान  केन्द्र  द्वारा  दी  ग  ई  घनराशि  से  क्नाटेक  में  कोई
 वॉनिकी  परियोजना  शुरू  की

 यदि  तो  उक्त  परियोजना  कब  शुरू  की

 कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई  ओर

 उक्त  परियोजना  के  कार्यान्वयन  से  क्या  लाभ  होगा  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहंमान  अन्सारी  )  :  सरकार
 -  मै  कर्नाटक  राज्य  में  कोई  वानिकी  परियोजना  शुरू  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  बिकास  अनुसंधक्त

 केन्द्र  को  प्रस्ताव  नहीं  किया  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नही

 जल  निभरानो  केन्द्र

 6854.  भी  डो०  बो०  पाटिल  :  क्या  प्रधान  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उद्योगों
 ओर  शहरों  के  अपशिष्ट  पदार्थों  की  निकासी  के  द्वारा

 सोतों  और  समुद्र  तट  क्षेत्रों  को  प्रदूषित  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  जल  की  शुद्धता  बनाए  रखने  के  लिए  देश  में  कितने  केन्द्रों  द्वारा
 निगरानी  रखी  जा  रही  है  ?

 पर्याबरण  झीर  वन  मंत्रासंय  में  राज्य  मंत्रो  (  श्री  जियाउरंहमान  प्रन्सारी  )
 है

 देश  में  +  सुवर्ण  वंतरण्ण
 पेरियर  तथा  न्यर  नदियों के  फैलावों  भें  जल

 गुणवत्ता  के  प्रवोधन  के  लिए

 जल प्रबोधन स्टेडन अधिक जोवन वाले पोधों का रोपण 6855. ओ बो० क० गढ़वो : क्‍या प्रथ बताने को कृपा करेंबे कि क्‍या सरकार को यह वनरोपण कायंत्रमों में अधिकतर शीघ्न बढ़मे वाले वोौधे सेमाए जाते ३82
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 जिन  एप

 क्‍या  यह
 सच  है  कि  ऐसे  शीघ्र  बढ़ने  काले  पोधों  का  न  पनपने  का  अनुपात  अधिक

 है  और  इसलिए  वनरोपण  का  लाभ  नाममात्र  का  ही

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अधिक  जीवन  और  अधिक  छाया  बाले  बैड़ों  के रोपण  पर
 अधिक  बल  देने  का  है  ताकि  पर्यावरणीय  स्थिति  में  सुधार  हो  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  भें  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जियाउरंहमान
 सरकांर  को  पता  है  कि  आरम्भ  के  वर्षों  में  वनरोपण  कायंत्रमों  में  शीघ्र  बढ़ने  वाली  प्रजातियों  के
 पौधे  लगाये  गये  थे  ।

 आाक्  न  पनपने  का  अनुपात  वृक्ष  के  वृद्धि  दर  से  सम्बन्धित  नहीं  है  लेकिन  मृदा  की
 वर्षा  की  मात्रा  तथा  आग  और  चराई  पर  निर्मर  करता  है

 और  सरकार  ने  मागंदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  हैं  कि  स्थानीय  महत्व  तथा
 उपयोग  की  वक्ष  प्रजातियों  के  रोपण  को  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  तथा  एकथान्य  कृषि  को
 भी  दूर  किया  जाना

 अष्डमान  वन  विभाग  से  श्वरोदो  गई  लकड़ी  के  लिए  पारणसन-पत्र

 6856.  भरी  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  यदि  कोई  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  और  अंडमान  और  निकोबार

 द्वीप  समृह  के  किसी  लकड़ी  विक्रेता/आरा  मशीन  से  लकड़ी  खरीदता  है  तो  उसे  सम्बन्धित  वन
 विभाग  से  पारगमन-पत्र  लेना  पड़ता  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  अंडमान

 निकोबार  द्वीप  समूह  में  इमारती  लकड़ी  के  लाने-ले  जाने  के  लिए  पारगमन-पत्र  लेने  की
 इयकता  होती  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  इसकी  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 भारतीय  वन  1927  की  घारा  41  (])  के  तहत  बनाए  गए
 समय  पर  संशोधित  अण्डमान  बन  उत्पाद  नियम  1966  के  अनुसार  पारगमन-पत्र

 किए  जाते  हैं  ।

 भारतोय  नागरिकता  प्रदान  करना

 6857.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  राज्य-वार  कितने  व्यक्तियों  ने  भारतीय  नागरिकता

 प्राप्त  करने  के  लिये  प्रावेदन  किया

 पर
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 ँाए॑एणएणणएणएछण

 उनमें  कितने  व्यक्तियों  को  इस  बीच  भारतीय  नागरिकता  प्रदान  कर  दी  गई

 उस  तारीख  तक  भारतीय  नागरिकता  के  लिए  लम्बित  पड़े  शेष  मामलों  को  कब
 तक  निय्टाए  जाने  की  संभावना  है  और  इसमें  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 आन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  ध्रूण  :  और  केन्द्रीय
 सरकार  को  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  के  बारे  में  सूचना  देने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 लम्बित  आवेदन  पत्रों  पर  निर्णय  राज्य  प्राधिकारियों  के  जरिये  भावेदकों  से  मांगी
 गई  अतिरिक्त  सूचना  अथवा  दस्तावेजों  के  प्राप्त  होने  पर  ही  किया
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 7“  नाव  जोर झौर  निकोबार  द्वीप  समूह  के  बन  और  रोपण  विकास  निगम  के

 स्वोकृति  के  लिए  लम्बित  प्रस्ताव

 6858.  श्री  सी०  छंगा  रेड्डी  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  के
 वन

 और  रोपण  विकास  निगम  के  विस्तार

 भ्रादि  से  सम्बन्धित  कुछ  प्रस्ताव  स्वीकृति  के  लिए  सरकार  के  पास  लंबित  पड़े  हैं  और  ये  कब  से

 लंबित  पड़े  और

 क्‍या  इन  प्रस्तावों  को  यथाशीघ्र  स्‍्वी  कृति  प्रदान  करने  के लिए  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ताकि  इन  दूर-दराज
 के  द्वीपों  में  विकास  काय  में  गति  हो  सके  ?

 वर्यावरण  और  वन  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जियाउरंहमान  :

 नहीं  ।

 प्रएन  ही  नहीं

 क॒  स्प्यूटर  उपयोग  कन्द्र

 6859.  ओऔमतो  जयस्तो  पटनायक  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  कम्प्यूटर  उपयोग  केन्द्र  स्थापित  किए  गए

 कया  उड़ीसा  में  एक  कम्प्यूटर  उपयोग  केन्द्र न्द्र  स्थापित  किया  गया

 यदि  तो  उड़ीसा  में  स्थापित  किए  गए  कम्प्यूटर  उਂ  प्योग  केन्द्र  को  केन्द्र  द्वारा
 कितने  कम्प्यूटर  सप्लाई  किए  गए

 उड़ीसा  को  कम्प्यूटर  उपयोग  केन्द्र  के  अन्तगंत  विभिस्त  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के
 लिये  अब  तक  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  गई  ओर

 (2)  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  भौर
 प्रोद्योगिकी

 मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इसक्ट्रानिकी
 ओर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  वी०

 वेमाय
 :  निम्नलिखित  राज्यों  में

 कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  हैं  :

 (1)  )  उड़ीसा  (2  )  उत्तर  प्रदेश  (3)  मध्य  प्रदेश  (4)  गुजरात  (  5)  कर्नाटक

 हां  ।  उड़ोसा  में  एक  कम्प्यूटर  अनुश्रयोग  केन्द्र  स्थापित  किया  गया

 इस  केन्द्र  ने  कम्प्यूटरों  पर  प्रशिक्षण  पाठ्य  लत  करने  के-लिए  दो  माइक्रो
 कम्प्यूटर  खरीदने  के  लिए  उड़ीसा  कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  केन्द्र  को  सहायता  दी  है  ।

 138
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 लिखित  सत्र

 उड़ीसा  के  कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  केन्द्र  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित
 करने के  लिए  7.64  लांख  रुपये  की  सहायता  दी

 इन  कार्यक्रमों  में  विभिन्‍न  स्तरों  पर  कम्प्यूटरों  का  प्रशिक्षण  शामिल  ज॑से  कि  :

 )  कम्प्यूटर  अनुप्रयोग  पाठ्यक्रम

 प्रोग्रामन  भाषा  खासकर  कोबाल  पर

 प्रणाली  विश्लेषण  और  डिजाइन  पाठ्यक्रम

 प्रबन्ध  सूचना  प्रणालियां

 (७)  निर्यात  आदि  के  लिए  अनुप्रयोग  साफ्टवेयर  ।

 अध्डमान  भौर  निकोधार  वल  विकास  और  रोपण  निगम  का  शठन

 6860.  श्री  सनोरंजन  भक्त  :  क्या  प्रथ्ाम  मंत्री  यह  चताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  रोजयार  के  अवसर  उत्पन्न  करने  और  आ्थिक

 विकास  के  उह्  ह्य  से  लकड़ी  पर  आधारित  उद्योंगों  के विकास  पनों  के  पुनः  रोपण  और  बाणिज्यिक

 बनरोपण  को  बढ़ाने  हेतु  अण्डमान  और  निकोबार  वन  विकास  और  रोपण  निन्षम  को  शठम  किया

 यदि  तो  निगम  का  गठन  होने  के  बाद  इसने  क्‍या  कार्य  किए  हैं  ओर  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
 9५

 क्‍या  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वौप  समूह  के  किसी  स्थायी  मिवासी  को  निर्देश

 मण्डल  में  सम्मिलित  किया  गया  और

 क्‍या  भविष्य  में  ऑयल  पाम  प्लांटेशनਂ  जिसकी  खाड़ी  द्वीप  समूह  में  अच्छी

 संम्मावनाएं  के  विस्तार  को  रोक  दिया  गया  है  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बद  मंत्रालय  में  राज्य  अंत्रो  जिमाउर्रहभाम  आह
 सच  है  कि  अण्डमान  तथा  निकोबार  वन  विकास  तथा  पोधरोपण  निगम  की  स्थापना  लकड़ी  पर

 शाधारित  उद्यीगीं  के  वनों  के  पुनः  रोपण  और  वाणिज्यिक  पौधरीपण  बढ़ानै  कै  लिए  की
 गई  है  ।  इसके  गठन  से  ही  निगम  ने  बनों  की  पेदाबार  भौर  वन  आधारित  उद्योगों  को

 बढ़ावा  देने  ओर  वाणिज्यिक  फसलों  की  पौघरोपण  से  संबंधित  क्रियाकलाप  आरम्भ

 किए

 नहीं  ।

 इस  ह्ीप में  रेड  ऑयल  पाम  की  और  पौघरोपण को  400  हेक्टेयर के  क्षेत्र में  या
 पहले  ही  कटाई  किए  गए क्षेत्र  जो  मी  कम  अनुमति  दी

 गईं



 लिखित  उंत्तरे  1986

 के  आयात  में  खर्च  हुई
 विदेशी

 मुद्रा

 6861.  श्री  अजित  कुमार  साहा  :  क्यों  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1980-85  की  अवधि  के  दौरान  अथवा
 अथवा  इसी  तरह  के  पैकेजों  के  लिए  के  आयात  पर  कितनी  विदेक्षी  मुद्रा

 ख  की  गई

 क्‍या  डेटाबेसਂ  अथवा  अथवा  इसी  तरह  के  पैकेजों  के
 विकसित  किए  गए  और

 यदि  तो  उनके  ब्रांड  नाम  क्‍या  हैं  और  इन्हें  किन  बाजारों  में  और  किस  मूल्य
 पर  बेचा  गया  है  तथा  इससे  कितनी  विदेश्षी  मुद्रा  अजित  हुई  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महात्षागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिको
 झौर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  जहाँ  तक  आंकड़ा  बँंक
 प्रबंध  अथवा  शब्द-संसाधन  अथवा  ऐसे  ही  अन्य  पंकेजों  के  लिए  कम्प्यूटरों  के  सॉफ्टवेयरों  का  संबंध

 वर्ष  1980-85  5  के  दोरान  1732  लाख  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होने  के  *  बारे  में  रिपोर्ट
 मिली  है  ।

 हां  ।  क्लास  आंकडा  बेंक  शब्द  संसाधन  अथवा  ऐसे  ही  पैकेजों  के  लिए
 माइक्रोप्रोसेसर  प्रणालियों  पर  सॉफ्टवेयर  विकसित  किए  गए  हैं  ।

 आंकड़ा
 बैंक

 प्रबंध  के
 लिए

 जिन
 सॉफ्टवेयरों

 का  विकास  किया  गया  उनके  कुछ
 लोक  प्रिय  ब्रांड  नाम  ,  सॉफ्ट  क्रोਂ  तथा  सॉफ्ट  पेराਂ  हैं  और  शब्द-संसाधन  के  लिए
 विकसित  सॉफ्टवेयरों  के  ब्रांड  नाम  लार्डਂ  तथा  मालाਂ

 इन  सॉटवेयरों  को  स्वदेशी  प्रणालियों  के  साथ  देश  मर  में  बाजार  मेंਂ  प्रस्तुत  किया
 गया

 माहक्रो  कम्प्यूटर  प्रणालियों  पर  आंकड़ा  बेंक  सॉफ्टवेयर  का  औसत  मूल्य  लगभग  2000
 २०  है  और  एछब्द  संसाधन  सॉफ्टवेयर  का  औसत  मूल्य  लगभग  1200  रुपये

 इन  स्वदेशी  उत्पादों  का  अभी  तक  विदेशी  बाजारों  में  प्रवेश  नहीं  हो  पाया  है ।

 माहक्ो-कम्प्यूटरों  को  बिक्रो

 6862.  भरी  अजित  कुमार  साहा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि
 वर्ष  1980-85  को

 अवधि  के
 दौरान

 देश  में  निर्माताओं  द्वारा  कितने  मा
 इक्रो-कम्प्यूटर  और

 इसी  प्रकार  के  छोटे  कम्प्यूटर  बेचे  गये  उनका  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ८  ¢  विज्ञान झोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासाग एर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिको
 झोर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो

 शिवराज  बो०  :  वर्ष  1980-85  के  दौरान

 ७०
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 जिन  सूक्ष्म  कम्प्यूटरों  तथा  अन्य  लघु  कम्प्यूटरों  को  बेचा  गया  उनका  वर्ष-बार
 विवरण  नीचे  संक्षेप  में  दिया  गया  है  :--

 वर्ष  मात्रा

 1980  365

 1981  751

 1982  1198

 1983  1279

 1984  3385

 1985  7185

 बिहार  ओर  गोवा  में  कुछ  संस्थाओं  विदेशी  अंझवान  प्राप्त  करना

 6863.  श्री  बसुदेव  झाचार्य  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  निम्नलिखित  संस्थान  विदेशी  भ्रनशदान  विनियमन  अधिनियम  1976  के
 अन्तगगंत  वर्ष  1981  से  1983  की  अवधि  के  दौरान  विदेशी  अशदान  प्राप्त  करते

 रहे

 )  रूरल  स्टडी  एण्ड  ट्रांसफा्मंशन  सोसाइटी  गोवा  ।

 सेन्टर  फार  ट्राइबल  कांसाइनटाइमेशन  बिहार  । है  हु

 बंगलौर  ।

 अरबन  हइ  रूरल  बंगलौर  ।

 यदि  तो  इन  संस्थानों  द्वारा  वर्ष-वार  कितनी  धनराशि  प्राप्त  की

 घन  वाले  देशों  के  नाम  क्या  हैं  और  अ  शदान  करने  वाले  संगठनों/व्यक्तियों  के  नाम

 प्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग में  राज्य  मंत्री  असल  चार  संस्थानों  में  से

 किसी  ने  भी  1981  से  1983  के  दौरान  कोई  विदेशी  अ  छदान  प्राप्त  करने  की  कोई  सूचना  नहीं
 दी

 जब
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 और  प्रश्म ही  गहीं  उठते  ।

 बिल्ली  के  कुछ  संगठनों  द्वारा  विदेशों  से  धन  प्राप्त  करना

 6864.  ओऔमतो  विसा  धोष  गोस्वामी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फाउंडेशन  टू  एड  इंडस्ट्रियल  दिल्‍ली

 बन्धुवा  मुक्ति  मोर्चा  दिल्‍ली

 भारतीय  सामाजिक  दिल्ली

 क्रिस्चियन  इस्ट्यूट  फार  स्टडी  आफ  रिलीजन  एण्ड  सोसाइटी  दिल्‍ली  और
 बंगलोर  नामक  संगठनों  ने  वर्ष  1981  से  1984  तक  की  अवधि  के  दोरान
 विदेशी  अभिदाय  1976  के  अन्तगगंत  विदेशी
 धन  प्राप्त  किया

 यदि  तो  इन  संगठनों  को  वर्ष-वार  कितनी  घनराश्षि  प्राप्त

 किन-किन  देक्षों  और  संगठनों  से  यह  घनराक्षि  प्राप्त  हुई  और

 यह  घन  राक्षि  किस  रह  द्य  के  लिए  दी  यई

 झ्ान्तरिक  सुरक्षा  घिजाग  में  राज्य  मंत्रो  अरुण  से  बंधुला
 मुक्ति  दिल्ली  और  क्रिद्दिचयन  इ  स्टीटयूट  फार  स्टडी  भाफ  रिलीजन  एण्ड  दिल्ली
 में  ब्ष  1981  से  1984  तक  की  अवधि  के  दोरान  कोई  विदेशी  अभिदाय  प्राप्त  होने  की  सूचना
 भहीं  दी  है  ।

 झन्य  तीन  संस्थाओं  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  विदेशी  अभिदाय  के  बारे  में  विवरण
 संलग्न

 “2
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 यू  पा  जतरः

 उड़ोसा  में  विदेझ्ञो  मिशनों  द्वारा  चलाए  जाने  बाले  संस्थान

 6865.  भरी  अनन्त  प्रसाद  सेठो  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  में  कितनी  विदेशी  मशीनरी  है  और  उनके  द्वारा  कितने
 अस्पताल  और  ओऔषधालय  तथा  भ्रन्य  सेवा  केन्द्र  चलाये  जा  रहे

 यदि  तो  क्या  उन्हें  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  खाद्यान्नों  ओर  औषधियों  के  रूप
 में  कुछ  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 आसन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  भ्ररुण  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 पाकिस्तानी  जेलों  से  मारतीयों  की  रिहाई  के  लिए  अभ्यावेदन

 6866.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  बिदेश  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अनेक  मारतीय  जो  इस
 समय  पाकिस्तानी  जेलों  में  बन्द  भूख  हड़ताल  पर

 ्क  क  a «  ०
 को

 .
 क्‍या  सरकार  को  पाकिस्तान  की  जेलों  में  बन्द  ऐसे  भारतीय  राष्ट्रिकों  के  परिवारों

 से  उसकी  रिहाई  सुरक्षा  के  लिए  सरकार  द्वारा  हस्तक्षेप  करने  के  लिए  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए
 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गए  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  :  सरकार  ने  इस  बारे  में
 भारतीय  और  पाकिस्तानी  अखबारों  में  रिपोट  देखी  हैं  ।

 हां  ।

 इस  मामले  को  तत्काल  पाकिस्तान  की  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  था  ताकि

 इसका  ब्यौरा  प्राप्त  किया  जा  सके  और  अपने  कोंसुली  अधिकारियों  को  इस  बात  की  इजाजत
 दिलवाई  जा  सके  कि  वे  जेलों  में  भारतीय  बन्दियों  से  मिल  सके  ।

 राष्ट्रपति  को  झ्मुमति  के  लिए  लम्बित  पड़े  राज्यों  द्वारा  पारित  विधेयक

 6867.  भी  सो०  जंगा  रेडडो  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  क्ताने.की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  राष्ट्रपति  की  अनुमति  के  लिये  प्रत्येक  राज्यसंघ  राज्य  क्षेत्र

 द्वारा  पारित  कौन-कौन  से  विधेयक  लम्बित  पड़े  हैं  और  प्रत्येक  विधेयक  इस  प्रयोजन  के  लिये  किस

 किस  तारीख  को  प्राप्त  हुआ  था  और  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण

 145
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 इस  बारे में  दिल्ला  निर्देश क्या  और

 राष्ट्रपति  की  अनुमति  के  लिये  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  प्राप्त  विधेयकों  को
 शीघ्रता  से  अनुमति  देने  के  उद्देश्य  से  प्रक्रिया  को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 कया  कदम  उठामे  गये

 संचार  संत्रालय  के  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :
 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  है  ।

 विधेयकों  पर  संविधान  के  उपबन्धों  के  अनुसार  विचार  किया  जाता  है  और  ऐसे

 कोई  दिल्या  निर्देश  निर्धारित  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 विधेयकों  पर  विचार  करने  के  लिए  अपनायी  गयी  से  सन्‍्तोषजनक  ढंग
 से  काम  हुआ  है  और  केवल  कुछ  ही  मामलों  जिनके  मुद्दों  को  केन्द्र  सरकार  के  सम्बन्धित
 प्रशासनिक  मंत्रालयों  और  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  से  परामशे  करके  हल  करना  समय
 लगता  राज्य  सरकारें  भी  प्रशासनिक  स्वीकृति  के  विधेयकों  को  भेजने  सहारा  ले

 रही  हैं  ताकि  राज्य  की  विधान  सभा  में  विधेयक  प्रस्तुत  किये  जाने  से  पहले  सभी  निहित  मुद्दे
 हल  कर  लिये  जायें  ।  विधेयकों  को  शीघ्रतापूवंक  निपटाने  के

 लिए  सभी  प्रयास  किये  हैं  और
 जटिल  मामलों  में  निहित  मुद्दों  को  मंत्रालयी  स्तर  की  बेठकों  का  आयोज़न  करके  किया
 जाता

 146
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 6868.  भी  सौ०  थंगा  रेष्टी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्यों  में  होम  गाड्डों  की  व्यधस्था  बनाये  रखने  के  लिए
 पर्याप्त  धनराष्षि  मंजर  करने  का  है  ताकि  राज्य  सरकार  उन्हें  स्थानीय  पुलिस  कान्स्टेबलों  के
 बराबर  वेतन  दे  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 आम्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  रा्ष्य  मंत्री  अरुण  और

 स्वयं  सेवक  हैं  जिनमें  शाज्य  होबगार्ड  अधिनियम/नियमों  के  अन्तगंत  भर्ती  हुए  स्वयं
 नियोजित  और  बेरोजगौर  व्यक्ति  जो  अपने  साम्राज्य  उप-व्यवसाय  करने  के
 अपना  खाली  प्राधिकारियों  को  सौंप  देते  ये  वेतन  भोगी  सरकारी  कमंचारी  नहीं  है
 लेकिन  जब  उन्हें  ड्यूटी  पर  बुलाया  जाता  है  तो  जेब  खर्च  के  लिए  मत्ता  दिया  जाता  अतः
 राज्य  सरकारों  द्वारा  स्थानीय  पुलिस  कान्स्टेबलों  क ेसमान  होमगाड़ों  को  वेतन  देने  का  प्रइन

 नहीं  उठता  मारत  सरकार  अधिकृत  मदों  पर  अर्थात्‌  होमगार्डों  का  प्रद्षिक्षण  और
 क्षस्त्र  सुसज्जित  करने  कै  व्यय  की  50%  प्रतिपूर्ति  करती  तथापि  लोकसभा/विधानसभा  के
 आम  चुनावों  के  दौरान  जब  उन्हें  कानून  और  व्यवस्था  की  ड्यूटी  के  लिए  बुलाया  जाता  है  तो  इस

 ड्यूटी  को  छोड़कर  राज्य  सरकारों  द्वारा  होमगार्डो  को  ड्यूटी  भत्ता  दिया  जाता  पहली  अवस्था
 मारत  सरकार  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  गए  व्यय  की  50%  प्रतिपूर्ति  करती  अतः

 होम-गार्डो  को  स्थानीय  पुलिस  कान्स्टेक्सों  के समान  वेतन  देने  के  उद्देश्य  से  पर्याप्त  धन  स्वीकृत
 करने  का  प्रएन  नहीं  उछता  है  ।

 क॒टुम्थी  समुदाय  क्री  अनुसूचित  जातियों/पनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  शमिल  करना

 6869.  भी  वंक्कस  पुरूुथोसमणर  :  क्‍या  कल्थाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केढल  सरकार  ने  कुडुम्बी  समुदाय  को  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  शामिल
 करने  की  सिफारिक्ष  कौ  है  ;

 कया  यह  सच  है  कि  कुडुम्बी  समुदाय  जातियों  और  अनुसचित
 जातियों  आदेश  1970,  संसद्‌  में  पुर:स्थापित  किया  गयाथा  प  न्तु पारित  नहीं  किया  जा  में  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  शामिल  किया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  कुडुम्धी  समुदाय  को  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  शामिल  करने  हेतु
 सरकार  द्वारा  क्या  कदभ  उठाए  शए  हैं  अयवा  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मन्‍्त्री  गिरिघर  कुड्डम्बी  समुदाय  को  राज्य |
 की  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  शामिल  करने  के  लिए  केरल  सरकार  से  प्राप्त  हुई  टिप्पणियों

 सोकहित  में  नहीं  बताया  जा
 -

 1$4
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 लिखित  उच्चर

 जी  श्रीमान्‌  ।
 न  नन  लल  जन

 अनुसूचित  जातियों  क्या  अनुसूचित  जनजातियों  की  झूचियों  में  अस्तावित
 के  संदर्भ  में  इसी  प्रकार  के  अन्य  प्रस्तावों  सहित  उक्त  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  यहा

 इसके  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  विद्यमान  सूचियों  में
 कोई  संशोधन  संविधान  के  अनुच्छेद  34]  (2)  तथा  342  (2)  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संसद
 में  मधिनियम  पारित  करके  ही  किया  जा  सकता

 उत्तर-पदिचिसों  फरव॑तोथ  क्षेत्रों  क ेनौजबानों  के  लिए  शारीरिक  माप  में  छूट

 6870.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराश्षर  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेगे  कि  :

 कया  हिमाचल  प्रदेश  और  भारत  के  उत्त  र-पश्चिमी  पवंतीय  क्षेत्रों  के  ऐसे
 देश  की  सशस्त्र  सेना  में  भर्ती  होने  के  इच्छुक  की  मार  आदि  के  बारे  में  कोई
 दी  जार्त

 यदि  तो  इस  बारे  में  वास्तव  में  कितनी  छूट  दी  जाती  गौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  झ्नुसंघान  शोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  के

 हिमाचल  प्रदेश  राज्य  और  उत्तर-पश्चिम  भारत  के  अन्य  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  जो  नौजवान  सेना  में
 भर्ती  होना  चाहते  हैं  उन्हें  ऊंचाई  में  7  और  वजन  में  2  की  छूट  दी  जाती

 इन  क्षेत्रों  के  लिए  निर्धारित  शारीरिक  माषदण्ड  इस  ज्कार  है  :-..

 aT,

 ऊंचाई  वजन

 -+-+->-«-«---मन--पनननननननननननीनीननननननननीनीनीनीनन3नान3-नम+मनमननननननीनननन॑नन॑ननननननन--॑ननाननमनन-नम नम»  भा  दी

 जहां तक  48

 क्षेत्रीय

 नौ  सेना  में  गढ़वालियों  को  ऊंचाई  में  5  और  वजन  में  6  कौ  फूट  दी
 जाती  है  ।  जहां  तक  वायु  सेना  का  सम्बन्ध  है  उसमें  शारीरिक  मापदष्डों  में  क्षेत्रीय  आधार  पर  छूट
 देना  जरूरी  सममा  गया  है  ।

 समुदाय  को  अनुसूचित  जन-जातियों  की  सूची  में  शामिल  करता

 प्रों०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पदिचमी  बंगाल  बया  अच्क  धूर्वोत्तर
 राज्यों  में  रहने  वाले  समुदाय  के  व्यक्तियों  को  अनुसूचित  जनजातियाँ फी  सूची  मैं  शामिल
 करने  की  मांग  के  बारे  में  में  कोई  निर्णय  किया  है  ;
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 यदि  तो  सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
 ह

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  लिये  जाने  की

 संभावना  है  ?

 ल्‍्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  से  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों  में  प्रस्तावित  विस्तृत  संशोधन  के  संदर्भ  में  इसी

 प्रकार  के  अन्य  प्रस्तावों  सहित  पश्चिम  बंगाल  और  असम  की  अनुसूचित
 जातियों  की  सूची  में  तमंग  को  शामिल  करते  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  हैं  ।

 चुंकि  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  विद्यमान  सूचियों  में  कोई  संशोधन
 संविधान  के  भनुच्छेद  341  (2)  342  (2)  को  ध्यान  में  रखते  हुंए  संनद  में  अधिनियम  पारित

 करके  ही  किया  जा  सकता  इसके  लिए  कोई  समय  सीमा  निदिष्ट  नहीं  की  जा  सकती  ।

 मेंढकों  को  पकड़ना

 6872.  भरी  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  में  मेंढकों  को  पकड़े  जाने  में  संकटासन्न  जीवों  के  संबंध
 में  अन्तर्राष्ट्रीय  संधि  के  बारे  में  बोइनस  आयस  में  हुए  सम्मेलन  में  निर्धारित  किए  गए  मानदण्डों
 का  उल्लंघन  किया  जाता  और

 इसे  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और
 वन्य  प्राणीजात  एवं  वनस्पतिजात  की  संकटापन्न  प्रजातियों  के  अन्तराष्ट्रीय  व्यापाਂ  पर

 वन्य  जानवरों  तथा  पादपों  तथा  इनके  उत्पादों  की  संकटापन्न  प्रजातियों  के
 राष्ट्रीय  व्यापार  क ेनियमन  का  काम  करंता  इस  अभिसमय  के  प्रत्येक  देश  को
 जहां  से अभिसमय  के  परिशिष्टों  में  सूचीबद्ध  प्रजातियों  के  किसी  प्रेषित  माल  को  भेजा  जा  रहा

 उस  देष्ा  को  प्रेषित  माल  की  उपलब्धता  की  वंघता  से  अपने  आपको  संतुष्ट  करने  के  बाद  ही
 निर्यात  अनुमति-पत्र  जारी  करना  स्वच्छ  जल  के  मेंढकों  की  रानाटिगरीना  तथा  राना

 डेक्‌टाइला  दो  सी०  आई०  टी०  एस०  के  में  सूचीबद्ध  भारत  में
 मेंढ़कों  का  पकड़ा  वन्यजीव  1972  इसके  तहत  बनाए  गए  नियमों
 के  प्रावधानों  के  अन्तगंत  विनियमित  किया  जाता  है  ।

 राजस्थान  में  बनों  के  विकास  के  लिए  सहायता

 6873.  श्रो०  निर्मला  कमारो  शक्‍्तावत  :  क्या  प्रधान  मंत्र  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ब्य  1986-87

 के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  का  राजस्थान  सरकार को  वत्ों  के विकास  के  लिए
 किसनी  सहायता  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  है

 ह॒
 ~ *ऊ  ध्ट

 पर्यावरण  झोर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिया  उरंहमान  :  1986-87  के

 186



 26  1908  ह  लिखित  उत्तर

 दौरान  राजस्थान  सरकार  को  वर्नों  के  विकास  हेतु  निम्नलिखित  स्कीमों  के  अन्तगंत  केन्द्रीय

 सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  ।

 (1)  ग्रामीण  ईंधन  की  पोघरोपण  सहित  सामाजिक  वानिकी  ।

 (2)  राष्ट्रीय  उद्यानों  के  विकास  के  लिए

 (3)  अभयारण्यों  के  विकास  के  लिए

 (4)  चिड़ियाघरों  के  दिकास  ओर  आदर्श  लिड्रियाघरों  को  रथापना  के  लिए  सहायता  ।

 (5)  बाघ  परियोज़ना

 (6)  हिमालय  के  पारिस्थितिकी  रूप  से  संवेदी  क्षेत्रों  में  वन  रोपण  ।

 (7)  सिल्वी-पैस्चुरल  फार्मों  की  स्थापना  ।

 (8)  जैविक  हस्तक्षेप  से  वनों  की  सुरक्षा  क ेलिए  आधारभूत  ढ़ांचे  का  विकास  ।

 (9)  आदिवासी  विकास  के  लिए  लाभभोगी  उन्मुख  स्कीमे  ।

 सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यत्रम  ।

 मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार
 गारल्टी  कार्यक्रम  एल०  ई०  जी०  की  स्कीमों  के  अन्तगंत  राजस्थान  सरकार  को

 1986-87  के  दोरान  सामाजिक  वानिको  के  लिए  631.10  लाख  की  सहायता  -

 के  मूल्य  मुहैया  करने  का  प्रस्ताव

 स्कूलों  शोर  कालिजों  के  छात्रों  को  एन०  सोी०  सो०  अंसे  संन्‍्य  प्रशिक्षण  भ्रवसर

 6874.  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यहं  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  क्‍या

 18-21  आयु  वर्ग  के  स्कूलों  और  कालिजों  के  सभी  छात्रों  को  सेन्‍्य  प्रणिक्षण  देने  के  लिए  एन०
 सी०सी०  ज॑से  संन्‍्य  प्रशिक्षण  की  वतंमान  सुविधाओं  का  और  विस्तार  किया  जाएगा  ?

 रक्षा  भ्रनुसंघान  शर  विकास  विमाग  में  मन्‍्त्री  भ्ररुण  :  सरकार  के  पास

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 इलक्ट्रानिक  शस्त्रों  का  निर्माण

 6875.  भरी  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  वया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  देशों  द्वारा  इलेक्ट्रानिक  शस्त्रों  के  निर्माण  के  क्षेत्रों  में  की

 :1$7
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 गई  प्रगति  तक  पहुंचने  के  लिए  सरकार  भारतीय  सझस्त्र  सेनाओं  के  लिए  ऐसे  इलेक्ड्रानिक  एस्त्रों

 के  निर्माण  के  लिए  गेर-सरकारी  अथवा  सरकारी  क्षेत्र  के  संगठनों  को  शामिल  करने  पर  विचार

 और

 यदि  तो  कब  ?

 रक्षा  उत्पादन  और  पूति  बिमाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सुख  :  और
 क्ट्र।निक  शस्त्रों  स ेमाननीय  सदस्य  का  आशय  रडार  संचार  प्रणालियों  और  इलक्ट्रानिकी  युद्ध

 पद्धति  के  उपस्करों  जसे  इलक्ट्रानिकी  उपकरणों  से  है  जो  शस्त्र  प्रणालियों  में  इ

 इन  उपस्करों  की  मांगों  की  पूर्ति  सरकारी  क्षेत्र  की  रक्षा  इकाईयों  से  क्री  जाती  है

 ह  थ  म  पल  छीतले  pw

 2.  फिर  जहां  आवश्यक  मुख्य  उपस्कर  की  सुरक्षा  को  खतरे  में  डाले

 कतिपय  उप  प्रणालियों  और  माडलों  के  उप  ठेके  देकर  सरकारी  क्षेत्र  की  रक्षाਂ  इकाईयों  द्वारा
 सरकारी  एवं  निजी  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  क्षमता  तथा  विशेषता  का  भी  समय-समय  पर  उपयोग  किया
 जाता

 प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  में  नियुक्तित  संबंधी  भ्रहता

 6876  श्री  पी०  झार०  कमारमंगलम  :  क्‍या  प्रधान  संन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  प्रशासनिक  न्यायाघीकरण  के  गठन  में  उसमें  नियुक्ति  सम्बन्धी
 अहुँता  के  सम्बन्ध  में  असन्तोष  और

 क्‍या  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  न्‍न्यायाधिकरण  में  अधिकांश  अपील  वरिष्ठ
 अधिकारियों  द्वारा  लिए  गए  निर्णयों  से  उत्पन्न  मामलों  पर  की  जाती  है  इसलिए  क्‍या  सरकार
 केवल  सेशन  भौर  उच्च  न्यायालयों  की  न्‍्यायायिक्र  सेवाओं  तथा  बार  काउंसिल  के  वरिध्ठ  तथा
 प्रतिष्ठित  सदस्यों  में  से  प्रशासनिक  न्यायाध्षिकरण  के  सदस्यों  को  जिससे  कि  कादी
 लम्बे  समय  से  पीड़ित  कमंचारियों  के  मन  में  पूर्ण  विश्वास  की  भावना  फिर  से  पैदा  की  जा  सके  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  पी०  :
 नहीं  ।

 प्रशानिक  अधिकरणों  क  सदस्यों  की  नियुक्तियां  केवल  न्यायपालिका  अथवा  बार  से
 किए  जाने  कप  प्रन्‍न  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नहीं  उठता  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  इस
 म्ाक्षय  के  विशिष्ट  निर्देश  दिए  हैं  कि  अधिक रण  की  प्रत्येक  न्यायपीठ  एक  न्यायिक  सदस्य  तथा
 एक  प्रशासनिजन्न  सल्स्‍्य  होना  प्रशासनिक  अधिकरण  1985  को  भी  प्रशासनिक
 अधिकरण  1986  द्वारा  संशोधित  किया  गया  है  जिससे  कि  अधिकरण  की
 प्रत्येक  पीठ  के  गठन  की  तदनुसार  व्यवस्था  की  जा  सके  ।

 बकट  श्वर  ताप  परियोजना

 6878.  भ्री  गदाघर  साहां  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सातवीं  योजना  में  राज्य  क्षेत्र  में
 कक्‍हेदवर  ताप  विध्ुत  परियोजना  को  छामिल  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  भेजा

 है
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 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार नै  कया  निर्णय  लिया  है  और  इस  पर
 क्या  कारंवाई  की  गई

 इस  परियोजना  काय॑  की  स्थापना  के  लिए  पूंजी  निवेश  की  वतंमान  स्थिति  क्‍या  है
 और  इस  बारे  में  सरकार  ने  कितनी  सहायता  दी  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 ।  हा  ।

 से  इस  परियोजना  का  कंन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  1985  में
 तकनीकी-आर्थिक  रूप  से  अनुमोदन  किया  गया  था  और  विद्युत  विभाग  द्वारा  1985  में
 इसकी  योजना  आयोग  को  सिफारिश  भी  की  गई  थी  ।  क्योंकि  राज्य  सरकार  इस  परियोजना  को
 कार्यान्वित  करने  के  लिए  सातवीं  योजना  और  वाधिक  योजनाओं  में  पर्याप्त  धनराष्षियों  की

 व्यवस्था  नहीं  कर  सकी  इसके  संबंध  योजना  आग्रोम  के  लिए  निवेश  अनुमोदन  जारी

 करना  संभव  नहीं  हुआ  है  |  राज्य  सरकार  को  इस  परियोजना  क॑  लिए  विदेशी  सहायता  के  कुछ
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  जिन्हें  उन्होंने  भारत  सरकार  को  प्रस्तुत  किया  है

 आयुष  कारखानों  में  झ्राधुनिकतम  हथियारों  का  उत्पादन

 6879.  श्री  टोस्‍म्बी  सिह  :

 श्री  झार०  एस०  माने  :

 डा०  गोरो  शंकर  र/जहंस  :

 क्या  रक्षा  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पाकिस्तान  के  आयुध  कारखानों
 में  आधुनिकतम  हथियारों  का  उत्पादन  तेजी

 से  परन्तु  नियमित  स्रप  से  किया  जा  रहा  है  जंसाकि  24  मार्च  1986  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स में
 समाचार  प्रकाशित  हुआ

 हि  क्‍या  समाचार  पत्रों  में  इस  आशय  के  समाचार  भी  प्रकाशित  हुए  हैं
 कि

 चीन

 शाघुनिकतम  हथियारों  और  उनकी  कार्यकुझलता  में  सुधार  करने  में  की  मरहायता  कर

 रहा

 क्‍या  सरकार  को  अपने  आयुध  कारखानों  द्वारा  प्राप्त  किए  गये  आधुनिकतमत्म  के
 स्तर  से  संतोष  और

 *..  भारत  में  उत्पादन  स्तर  बढ़ाने  और  अग्नेयास्त्रों  का्यकुशलता  में  सुधार  करने  के

 लिए  विदेशी  सहयोग  आभतन्रित  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 रक्षा  प्रनुसंघान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  और

 सरकार  ने  पाकिस्तानी  आयुध  कारखानों  द्वारा  आधुनिकतम  हथियारों  का  उत्पादन  स्तर

 बढ़ाए  जाने  के  बारे  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  देखी  हैं  ।  पता  चला  है  कि  पाकिस्तान  ने  इस  क्षेत्र  में  कुछ
 देशों  से  तहायता  प्राप्त  की  है  |

 रक्षा  उत्पादन  को  आधुनिकतम  बनाना  एक  सतत्‌  चलने  वाली  प्रक्रिया

 जहां  आवद्यक  होता  है  प्रोद्योगिकी  में  सुधार  लाने  एवं  स्वदेशी  अनुसंधान  तथा
 विकास  कार्यों  की  प्रतिपूर्ति  कें  लिए  विदेशी  सहयोग  लिया  जाता

 पंजाब  के  सोमावतों  जिलों  में  रहने  वाले  लोगों  को  पहचान-पत्र  जारो  करना

 6880.  भरी  बाला  साहेब  बिखे  पाटिल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरंकार  का  पाकिस्तान  से  आ  रहे  आतंकवादियों  के  प्रवेश  पर
 रोक  लगाने  की  दृष्टि  से  पंज/ब  के  सीमावर्ती  जिलों  में  रहने  वाले  को  पहचान-पत्र  जारी
 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसे  कब  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ?

 आझान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  भ्ररुण  प  जी
 श्रीमान  ।

 प्रइन  ही  नहीं

 देश  के  सोमावतों  जिलों  में  नागरिकों  को  पहचान-पत्र  जारो  करना

 6881.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  नि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  के  सीमावर्ती  जिलों  में  विदेशियों  पर  निगरानी  रखने
 के  लिये  स्थानीय  लोगों  को  पहचान  पत्र  जारी  करने  अथवा  एक  राष्ट्रीय  रजिस्टर  रखने  का  विचार

 और

 े  इस  संबंध  में  राष्ट्रीय  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  सरकार  कु  क्‍या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 झ्ास्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्ररुण  और  कुछ
 सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  पहचान  पत्र  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराघीन  है  ।

 राष्ट्रीक  बन  ध्नुसंघान  भोर  विकास  संस्थान  की  स्थापना

 6882.  ओसतो  एन०  पो०  झांसो  लक्ष्मो  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह

 ।

 बताने  की  कृपा  करेंगे
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 कि  क्या  देक्ष  में  एक  राष्ट्रीय  वन  अनुसंधान  और  विकास  संस्थान  स्थापित  करने  वाः  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍्य

 पर्यावरण  झोौर  वन  मत्रालय  में  राज्य  मत्रोी  जयादर  अ्रन्सारी  )  देश  में
 ४राष्ट्रीय  अनुसधान  तथ  विकास  संस्थानਂ  के  नाम  से  कोई  संस्था  स्थ  पत  करने  का  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।  नि

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  पेंशन

 6883.  श्री  प्रभूलाल  रावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्तमान
 पेंशन  नियमों  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  उनके  वेतन  जमा  महंगाई  भत्ता  जमा
 अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  के  अनुसार  श्रेणीवार/ग्रेडपार  दी  जा  रही  है  पंशन  प्रतिशत  मूल्य
 कितना  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिदस्थरम्‌  )
 कम  से  कम  33  वर्ष  की  अहंक  सेवा  पूरी  करने  के  पश्चात  सेवानिवृत्त  होने  वाले  केन्द्रीय  सरकारी
 कर्मचारी  की  पेंशन  निम्नलिखित  ढंग  से  निर्धारित  की  जाती  है  :-

 झौसत  परिलब्धियाँ  मासिक  पेंशन  को  राशि

 —  (४)  पहले  तक  मौसत  परिलब्धियों  का  50%

 (४)  अगले  तक  औसत  परिलब्धियों  का  45%
 (iii)  बकाया  औसत  परिलब्धियों  का  40%

 पौसत  परिलब्धियों  की  गणना  के  लिए  निम्नलिखित  मदों  को  हिसाब  में  जोड़ा

 मूल  नियमों  के  नियम  9(21)  में  यथा  परिभाषित  वेतन  जिसमें  विदेश

 विशेष  वेयक्तिगत  वेतन  तथा  अन्य  परिलब्धियां  जो  विशेष  से  श्रंणीबद्ध  की  गई
 शामिल

 महंगाई  अतिरिक्त  महगाई  भत्ता  668  स्तर  तक  के  औसत  स्वकांक  तक  का
 तदर्थ  महगाई  तथा

 अन्तरिम  राहत  ।

 ओसत  परिलब्धियों  का  निर्धारण  सरकारी  कर्मचारी  द्वारा  सेवा  के  अन्तिम  ]0  मास  के
 दौरान  ली  गई  परिलब्धयों  के  संदर्भ  में  किया  जायेगा  ।

 जब  कोई  सरकारी  कमंचारी  33  वर्ष  की  भहेंक  सेवा  पूरी  करने से  किन्तु  10  वर्ष
 की  अहंँक  सेवा  पूरी  करने  के  पश्चात  सेवानिवृत्त  होता  है  तो  पेंशन  की  राशि  ऊपर  उल्लिखित
 प्रकार  से  निर्घारित  राशि के  अनुपात  में  होगो  ।
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 ठक्कर  झायोग  का  प्रतिवेदन

 6884.  भरी  एस०  जो०  घोलप  :

 डा०  ए०  के  ०पटेल  :

 श्री  प्रकाझ  वो०  पार्टिल  :

 श्री  बालासाहिब  विले

 ओर  भट्टम  औ  राभ  मृति  :

 श्री  क्षारद

 श्री  आवल्लभ  पाणिप्रही  :

 श्री  इ०  प्रययपु  रेडडी  :

 भी  एस०  एम०  गुरडडी  :

 कौ  एस०  एभ०  पटेल  :

 ओऔ  सानिक

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  की  जांच  करने  के  लिए
 गठित  ठंकक्‍्कर  जयोग  ते  सरकार  को  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया

 यदि  तो  आयोग  के  मुख्य  निष्कर्ष  क्या

 क्‍या  यह  प्रतिवेदन  लोक  सभा  के  पटल  पर  रखा  और

 आयोग  के  निष्कर्षों  पर  सरकार  द्वारा  कया  का  रंवाई  की  गई  है  या  किये  जामे  का
 विचार  है  ?

 आन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  प्ररुण  :  जी

 श्रीमान्‌  ।

 से  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 विधारण  न्यायाहूय  में  मामलों  को  सुनवाई  का  स्थगित  किया  जाना

 6885.  ञऔओ  प्रताउरंहमान  :  क्‍या  यह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  किसी  मामले  की  सुनवाई  की  ऐसी  तीन  तारीखों  पर  किसी
 पक्ष  को  असुपस्थिति  के  पदचात  एक  पक्षीय  विज्ारण  जारी  रखने  के  दृष्टिकोण  से  उपयुक्त  विधान
 बनाने  का  क्‍योंकि  गिरफ्तारी  का  वारंट  जारी  करने  की  वतंमान  व्यवस्था  कारगर  साबित  नहीं
 हुई
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 क्‍या  विधि  आयोग  ने  इस  संबंध  में  कोई  व्यावहारिक  सुझाव  दिये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रान्तरिक  सुरक्षा  विजाग  में  राज्य  मन्त्रो  प्ररुण  :  ऐसा  कौई  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 सरकार  को  ऐसे  कोई  सुझाव  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं

 बंजारा  समुदाय  के  कल्याण  के  लिए  योजना

 6886.  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  जीवन  यापन  करने  वाला  बंजारा  समुदाय  यादग्रावर
 कबीलों  के  अन्तगंत  भाता

 क्‍या  इस  समुदाय  के  कल्याण  के  लिये  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  कोई  योजना  लागू  की

 मई  हः  भौ  र्‌॒

 यदि  तो  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  उनके  लिए  स्वीकृत  की  गई  धनराशि
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  मध्य  प्रदेश  में  रहने  वाले  इस  समुदाय  के  कल्याण  के  लिये  कौन-कौन  सी
 योजनायें  कार्यान्वित  की  गई  हैं  ?

 कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  गिरधर  :  यह  सच  है  कि  देश  में
 रह  रहा  बंजारा  समुदाय  यायावर/अधं  यायाबर  ओर  विमुक्त  समुदायों  के  अम्सर्गत  आता  है  ।

 कुछ  राज्यों  में  यह  समुदाय  अनुसूनित  जातियों  की  सूची  में  सच्लिलित  .  हैं  भौर  कुछ
 अन्य  राज्यों  में  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  सम्मिलित  हैं  भोर  कुछ  अन्य  राज्यों  में

 पिछड़ी  जातियोंਂ  की  सूची  में  सम्मिलित  जो  समुदाय  अनुसूचित  जातियों  या  अनुसूचित
 जनजातियों  की  सूची  में  सम्मिलित  हैं  वे  राज्य  ओर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  उन्हें  दी  जाने  वाज्ली  सभी

 सुविधाओं  का  लाम  प्राप्त  करते  हैं।जो  अन्य  पिछड़ी  जातियों  की  सूची  में  सम्मिलित  हैं  उनके

 लिए  सिर्फ  अलग-अलग  राज्य  सरकारों  द्वारा  विभिन्‍न  कल्याण  योजनायें  बनाई  जाती

 पिछड़ी  जातियोंਂ  के  रूप  में  अधिसू चित  व्यक्तियों  की  सूची  केवल  अलग-अलग  राज्य  सरकारों
 द्वारा  रखी  जाती  अतः  इन  व्यक्तियों  के  उत्थान  के  लिए  किग्नी  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के

 शुरू  किये  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं

 मध्य  प्रदेश  के  विशेष  संघटक  योजना  (1986-87)  )  के  मसौदे  में  उपलब्ध  सूचना
 के  अनुसार  इस  राज्य  में  बंजारा  समुदाय  को  विमुक्त  जनजातियों  की  सूची  में  प्म्मिलित  किया
 गया  है  ।  जैसा  कि  ऊरर  उल्नतिखित  विशेष  संघटक  योजना  दस्तावेज  से  पता  चलता  मध्य
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 न  _  “  _

 प्रदेश  सरकार  ने  तारीख  21-9  1963  के  अपने  आदेश  के  तहत  भारत  सरकार  के  मेट्रिकोत्त
 छात्रवृत्तियों  ओर  कल्याण  कायंत्रमों  के  उद्दं  श्य  से  पूरे  राज्य

 के  लिए  बंजारा  समुदाय  को  विमुक्त
 जनजातियों  के  रूप  में  घोषित  किया  छठी  योजना  में  स्वीकृति  राशि  का  विवरण  और  मध्य
 प्रदेश  में  रह  रहे  इस  समुदाय  के  कल्याण  के  लिए  कार्यान्वित  की  गयी  योजनाओं  के  बारे  में

 सूचना  सुलभ  नहीं  तथापि  अर्ध॑  यायावर  और  विमुक्त  समुदायों  के  लिए  छठी
 योजना  के  दोरान  राज्य  सरकार  द्वारा  शुरू  की  गयी  विभिन्‍न  योजनायें  और  इनके  अन्तगंत

 स्वीकृति  राशियां  के  विशेष  संघटक  योजना  (1985-86)  )  में  दी  गयी  हैं  |  इसे  संलग्न  विवरण  से

 देखा  जा  सकता  है  ।

 रा  “7  +++++  ८  जप  प्एयय

 अर्थ  यायाबघर  झर  विमुक्त  समुदायों  के  विकास  के  लिए  योजनाएं

 अन्तगंत  लाखों

 क्रम  सं०  योजना  का  नाम  छठी  योजना  के  अन्तगंत  प्रावधान

 राज्य  योजना  एस  सी  ए  वास्तविक  उपलब्धियां
 लक्ष्य

 2  3

 मैट्रिक  पूर्व  छात्रवृत्तियां  6.40.  --.  4.000

 )

 2.  मेरिट  छात्रावास  -
 1  56  1

 $«  आश्रम,स्कूल  और  छात्रावास  2.50.  —  —  आश्रम

 5.  आशिक  कार्यक्रम  —  ~  —

 5.  आवास  योजना —  --  —  —

 6...  विमुक्त  जाति  के  लिए  रोजगार

 योजना  न  रत

 7.  बनचदा  और  बेदिया  के  साथ
 जाति  विवाह  _  ' 164  >>

 8. बनचदो ओर बेदिया की वृद्ध आयु पेंशन -- '
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 कि

 9.  बनचदो  और  बेदिया  की

 महिलाओं  के  लिए
 सिलाई  केन्द्र  ज+  ++  न

 10.  अध॑  यायावर  और

 अनुसूचित  जनजातियों  में  बिमुक्त
 जनजातियों का  सामाजिक

 आधिक  विकास  —  141.00  --  ना

 11.  यायावर/भर्घ  यायावार  और

 विमुक्त  जनजातियों  के  विशेष
 प्राधिकारियों  को  --  25.00  --  बा

 जोड़  :  अ्ध  यायवर  और

 विमुक्त  समुदाय  :  41.40  166.00  --  ना

 ----++  —_——

 भारत  का  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  और  सकल  राष्ट्रीय  भ्राय

 6887.  श्री  ए०  के  पठेल  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  की  प्रति  व्यक्ति  सकल  राष्ट्रोय  उत्पाद  सकल  राष्ट्रीय  आय  क्या

 ओर  े  ़़््््  ५
 दक्षिण  पूर्व  एश्षिया  के  देशों  की  तुलना  में  इसकी  कया  स्थिति  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  प्लोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  ए०  के०
 पन्‍  अन्तिम  दो  वर्षों  का  मारत  का  प्रति  व्यक्ति  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद

 भावों  के  आधार  पर  सकल  राष्ट्रीय  ओर  प्रति  व्यक्ति  सकल  राष्ट्रीय  आय  निम्नलिखित
 प्रकार  है  ।--

 1983-84 4  1984-85  4-85

 प्रति  व्यक्ति  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादन  2664  2872

 प्रति  व्यक्ति  सकल  राष्ट्रीय  आय  2365  2550

 स्रोत  लेखा  साँख्यिकी  1986,  केन्द्रीय  सांड्यिको
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 विश्व  बेंक  एटलस  में  उपलब्ध  दक्षिण  पूर्व  एशिया  के  देशों  और  भारत  के

 अद्यतम  उपलब्ध  वर्ष  अर्थात्‌  1983-84  के  प्रति  व्यक्ति  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादन  के  भ्ननुमान  नीचे

 प्रस्तुत  किये  गये  हैं  :--

 देश  अमरीकी  डालरों  में  प्रति  व्यक्ति  सकल

 राष्ट्रीय  उत्पाद

 भारत  260

 बस्ती  21140

 बर्मा  180

 कम्पूचिया  गणतंत्र  उपलब्ध  नहीं

 इंडोनेशिया  560

 लाओ  लोक  गणतंत्र  गणराज्य  उपलब्ध  नहीं

 मलेशिया  1870

 फ्लिपाइम्स  760

 सिगापुर
 6620

 थाइलेंड  810

 वियतनाम  उपलब्ध  नहीं

 झ्लोत  :--  विश्व  बेंक

 मोट  लागत  के  आघार  पर  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  के  अनुमान  उक्त  प्रकाशन  में
 उपलब्धनहीं

 पंजाब  सभझौते  के  बारे  में  लए  पंसल का  गठत

 6888.  भ्रो  मुल्लापल्लो  रामचस्ब्न  :

 श्री  प्रमर  राय  प्रधान  :

 क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पंजाब  समझौते  के  बारे  में  एक  नया  पैनल  गठित  किया  गया

 किन  कारशों  से  नये  पेनल  के  मठन  की  बाबश्यता  और
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 नये  पैनल  की  उद्देश्य  और  कार्य  इससे  पहले  गठित  किए  गये  मेंथ्यू  आयोग

 से  किस  प्रकार  मिन्‍न  है  ?

 श्रांतरिक  सुरक्षा  विमाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररुण  :  जी
 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  श्री  इ०  एस०  वेंकटरमेया  की  अध्यक्षता  में  2-4-86  को  एक
 आयोग  का  गठन  किया  गया  ।

 मैथ्यू  जिसका  गठन  पंजाब  के  उन  विशिष्ट  हिन्दी-माषी  क्षेत्रों  का
 रण  करने  के  लिए  किया  गया  जो  सममभौते  का  ज्ञापन  के  पैरा  7.2  में  निर्धारित  सिद्धान्तों  का
 प्रयोग  करते  हुए  चण्डीगढ़  के  बदले  हरियाणा  को  जाने  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  कि  आयोग
 पंजाब  के  अबोहर  फाजिलका  क्षेत्र  में  अपने  द्वारा  पता  लगाए  गए  हिन्दी-भाषी  क्षेत्रों  को  चण्डीगढ़
 के  बदले  हरियाणा  को  हस्तांतरित  करने  की  सिफारिश  नहीं  कर  क्‍योंकि  सानिध्यता  का
 मानदण्ड  पूरा  नहीं  होता  । उस  आयोग  ने  यह  भी  कहा  कि  यह  भारत  सरकार  का.ही  काम  है
 कि  वह  ऐसे  उपयुक्त  उपाय  करें  जिन्हें  वह  उचित  समझती  इन  उपायों  में  किसी  आयोग  की

 नियुक्ति  करना  भी  शामिल  है  |

 नया  आयोग  न्यायमूर्ति  श्री  के०  के०  मंथ्य  की  रिपोर्ट  को  ध्यान  में  रखेगा  और  पंजाब
 के  ऐसे  अन्य  हिन्दी-भाषी  क्षेत्रों  को  निर्धारित  करेगा  जौर  निर्दिष्ट  करेगा  जो  चण्डीगढ़  के  बदले

 हरियाणा  को  जाएंगे  ।  आयोग  समभोते  का  ज्ञापन  के  पैरा  7,2  में  निर्धारित  सिद्धान्तों  का  पालन

 निर्मन  होपसमूहों  में  मूतपूर्थ  सं  निकों  श्रोर  युवाशों  का  पुनर्थास

 6889  निर्मला  कुमारों  शक्तावत  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 देश
 में  ऐसे

 कितने  द्वीप  समूह  जहां  कोई  मानव  नहीं  रहता  है  जौर  अन्डमान
 निकोबार  तथा  ल  ऐसे  कितने  द्वीप-समूह  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  ने  इस  द्वीप  समूहों  का  विकास  करने  की  दृष्टि  से  वहां  भूतपूर्व  सेनिकों
 ओर  अन्य  प्रगतिशील  बेरोजगारों  युवाओं  का  पुनर्वास  करने  के  लिए  कोई  योजना  तैयार
 की  और

 यदि  तो  योजना  की  रूपरेखा  क्‍या  है  ?

 संचार  भन्त्रालय  के  तथा  गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  ब्ष
 1981  की  जतगणना  के  अनुसार  ऐसे  द्वीपों  की  संख्या  जहां  कोई  मानव  नहीं  15081  है  ।  वर्ष
 1981  को  जनगणना  में  अण्डमान  निकोबार  ओर  लक्ष्यद्वीप  समूहों  में  निजन  द्वीपों  की  संख्या  नहीं

 दी  गई  अण्डमान  और  निकोबार  और  लक्ष्यद्वीप  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  प्रप्त  नवीनतम  सूचना  के
 अनुसार  नामित  निजंन  द्वीपों/द्वीपकों  की  संख्या  अण्डमान  और  निकोबार  में  153  और  लक्ष्यद्वीप
 में  17
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 इस  समय इन  द्वीप  समूहों  में  भूतपूर्व  सैनिकों  और  अन्य  प्रगतिशील  बेरोजगार
 का  पुनर्वास  करने  की  कोई  योजना  नहीं  हैं  ।

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 झनुसंधान  पोतों  को  समुद्र  यात्रा

 6890.  श्री  शांताराम  नायक  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कन्याਂ  द्वारा  इसे  खरीदे  जाने
 से  अब  तक  कितनी  समुद्र  यात्राएं  की  गयीं

 शर  क्या  महत्वपूर्ण  आंकड़े  एकत्र  किए

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  की  कोई  और  नये  अनुसंघान  पोत  खरीदने  की  योजना

 यदि  तो  नए  पोत  से  क्या  प्रयोजन  सिद्ध  होने  की  संमावना  है  ?

 विज्ञान  और  भ्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रानिको
 और  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  सागर  कन्या  ने  हिन्द

 महासागर  में  अब  तक  24  समुद्री  यात्राएं  पूर्ण  कर  ली  इन  समुद्री  यात्राओं  के  दोरान  मानसून
 महासागरीय  ऊष्मा  संतुलन  एवं  अनन्य  आर्थिक  क्षेत्र  की  उवंरता  पर  महत्वपूर्ण

 सूचना  प्राप्त  की  गई  है  तथा  मारत  के  आसपास  के  समुद्रों  मे ंसजीव  और  निर्जीव  संसाधनों  की
 उपलब्धता  के  साथ  इनका  सह-संबंध  स्थापित  किया  जा  रहा  इस  जहाज ने  केन्द्रीय  विद्यत
 प्राधिकरण  की  ज्वारीय  विद्यत  परियोजना  के  लिए  गहरे  समुद्र  में  ज्वारीय  मापन  भी  किए  हैं  और
 अरब  सागर  तथा  बंगाल  की  खाड़ी  में  प्रदूषण  की  मानटरिंग  की  है  ।  मध्य  हिन्द  महासागर  में  पिडों
 के  सर्वक्षण  के  भतिरिक्त  अपतट  तेल-क्षेत्र  से तेल  और  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  एवं  नौसेना  के  लिए
 वैज्ञानिक  आंकड़े  प्राप्त  किए  गए  ।

 जी  श्रीमान  !  डेनिश  सहायता  से  एक  तटीय  अनुसंधान  जलयान  खरीदने  की
 योजना  बनाई  जा  रही

 इस  जलयान  का  प्रयोग  अनुगंभीर  लहरों  एवं
 भाटाओं  के  तटों  तथा  मुहानों  के  पास  पर्यावरणीय  मानीटरिंग  और  समुद्री  प्रदूषण
 की  मानीटरिंग  से  सम्बन्धित  एक  प्रभावी  तटीय  प्रबंध  कार्यक्रम  को  विकसित  करने  के  लिए  किया

 जाएगा  ।  इस  जलयान  का  प्रयोग  देश  के  विश्वविद्यालयों  एवं  अनुसंधान  और  विकास  संस्थाओं  में

 समुद्री  वैज्ञानिकों  कै  शिपबोर्ड  प्रशिक्षण  को  कार्यान्वित  किए  जाने  के  लिए  भी  किया

 खतरनाक  पदार्थों  के  सम्बन्ध  में  विधान

 6891.  भरी  कमला  प्रसाद  सिह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उद्योग  में  त्रुटियों
 को

 दूर
 करने  तथा  देश  में  इस  उद्योग  में  संलग्न  25,000
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 —  त्कत्त्त्तततत््ि

 मजदूरों  तथा  बड़ी  संख्या  में  किसानों  की  कठिनाई  दूर  करने  के  लिए  खतरनाक  पदार्थों  के  निर्माण
 वितरण  और  निपटान  के  सम्बन्ध  में  व्यापक  विधान  तेयार  किया  जाता  और

 यदि  तो  यह  विधान  संसद  के  समक्ष  कब  तक  लाया  जाएगा  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउ  रहमान  भ्रन्सार  )  प
 श्रौद्योगिक  सुरक्षा  एवं  खतरनाक  पदार्थों  की  व्यवस्था  सम्बन्धी  विधान  संसद  के  इस  सत्र  में  पेश
 किये  जाने  की  आशा  की  जाती  प्रस्तावित  विघान  में  अन्य  बातों  के  खतरनाक
 दार्थों  के  उत्पादन  तथा  व्यवस्थापन  से  संबंधित  पहलू  शामिल  औद्योगिक  मजदूरों  की

 फंक्‍्टरी  1948  के  तहत  आता  कीटनाशियों  से  मानव  के  ,  लिए  होने  वाले
 जोखिमों  को  रोकने  की  दृष्टि  से  कीटनाशी  अधिनियम  1968  बनाया  गया  था  ।

 मध्याह्न

 महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।  मैं  आए  सभी  को  अवसर  दूंगा  ।

 श्री  एस०  रेड्ी  (
 :  महोदय  आप  हमारे  नेता  को

 ”
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  निदेश  नहीं  दे  सकते  ।  मैं  उन्हें  वुलाऊंगा  ।  चिन्ता  न

 क्पया  बठ  जाइए  ।  कृपया  आप  समी  बंठ  मैं  आप  सभी  को  बुलाऊंगा  ।  प्रो०  तिवारी  ।

 ध॒
 प्रबधान  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  प्रो०  तिवारी  को  बोलने  के  लिए  कहा  है  ।

 श्रो०  के०  के०  तिवारो  :  उपाध्यक्ष  मैं  एक  अत्यन्त  गम्भीर  मामले  पर
 सभा  का  ध्यान

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  पूरी  समा  का  ध्यान  आक्ृष्ट  क्‍यों  कर  रहे  मुझे  बताइये
 कया  मामला है  ?

 _  प्रो०  के०  के०  तिबारो  :  पाकिस्तान  में  लोकतन्त्र  के  लिए  गंभीर  संधर्ष  चल  रहा  है  तथा
 जिन  लोगों  ने  श्री  मुट्टो  को  फांसी  दिलाने  का  षडयंत्र  किया  था  वही  लोग  कुमारी  भुट्टो  की  हत्या
 की  चेष्टा कर  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 प्रो०  कै०के०  तिवारी  :  मैं  सभा  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  पाकिस्तान  की  लोकतंत्रीय
 लड़ाई  के  साथ  अपनी  हमदर्दी  व्यक्त  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  प्रो०  तिवारी  कृपया  अपना  स्थाम  ग्रहण  करें  ।
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 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  यह  अत्यन्त  गंभीर  मामला

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  बंठ  जाएं  |

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  हम  श्री  तिवारी  से  सहमत  हैं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  यह  भ्रत्यन्त  गंभीर  मामला  है  तथा  सभा  को  लोगों  के  शान्तिपूर्ण
 संघर्ष  के  साथ  हमदर्दी  व्यक्त  करनी  चाहिये  ।  एक  लोकतंत्रीय  देश  के  नाते  हमें  पूरा  अधिकार  है
 कि  लोकतंत्रीय  संस्थाओं  के  लिए  संघर्ष  कर  रहे  लोगों  को  समय्थंन  दें  ।

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  यह  पूरे  सदन  की  भावना  कृपया  इसका  उल्लेख

 प्रो  के०  के०  तिवारी  :  पूरी  सभा  इससे  सहमत  प्रो०  दण्डवते  भी  बेनजीर  के  साथ  हैं
 जिया  के  साथ  नहीं  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  चाहे  यह  सुकाव  प्रो०  तिवारी  ने  दिया  यह  फिर  भी  मुझे
 मान्य

 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  इस  मामले  के  बारे  में  नोटिस  दे  सकते  भारत
 सदा  लोकतन्त्र  का  पक्ष  लेता  रहा  है  ।  हम  सदा  लोकतंत्र  का  समर्थन  करते  रहे  इसमें  कोई
 विवाद  नहीं  है  ।  अतः  हम  देखेंगे  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  समा  को  इस  पर  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  करनी  चाहिए  ..  ......

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  किसी  एक  व्यक्ति  का  नाम  नहीं  लेते  हैं  ।

 व्यवधान  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तिवारी  हम  सदा  लोकततन्त्र के  पक्ष  में  रहे  चिन्ता  न

 कृपया  बैठ  जायें  ।  आप  नोटिस  हम  देखेंगे  ।

 )

 ब्रो०  मधु  दष्डवते  :  स्थगन  प्रस्ताव  को  प्राथमिकता  मिलनी

 श्री  राजकमार  राय  10  अप्रंल  1986  से  बोट  क्लब  पर  व्कंस

 सिएशन  के  7  आदमी  और  एक  महिला  आमरण  अनशन  पर  बेठे  हुए  हैं  । उसमें  से एक  की  हालत
 बहुत  चिंताजनक  इसके  पहले  भी  प्रेम  कुमार  के  काले  कारनामों  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  जी

 और  लेफ्टीनेंट  गवर्नर  से  कहा  जा  चुका  लेकिन  किसी  ने  इस  पर  ध्यान  नहीं  इस  कारण
 अब  सरकार को  इसके  ऊपर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 170



 26  1908

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 श्री०  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  स्थगत  प्रस्ताव  “

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभी  बातों  को  लूंगा  ।  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया

 घान  )

 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  बंगला  देश  में  दक्षिण  त्रिपुरा  क ेनिकट  भारत
 बंगला  देश  सीमा  पर  अद्धं  सेनिक  बलों  का  भारी  जमाव  यह  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  है  और
 सरकार  को  इस  पर  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  आप  नोटिस  दीजिए  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जब  पूछ  रहा  हूं
 तो  सभी  यही  कह  रहे  हैं  कि  उन्होंने  ध्यानाक्षण

 प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  है  ।

 )

 श्रो  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  हमने  स्थगत  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभी  को  बुला  रहा  हूं  ।  दो  मिनट  प्रतीक्षा  करने  से  कुछ  भी  नहीं
 हो  रहा  ।  मैं  सभी  को  बुला  रहा  हूं  ।

 आह्वान पर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शिक्षा  मंत्रालय  को  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  के  आप  इसकी

 चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  कृपया  बंठ  जाइए
 समय

 अब  प्रो०  कुरियन  ।

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  यह  अत्यन्त  गंभीर  मामला  मैंने  ध्यानाकषंण
 प्रस्ताव  का  नोंटिस  भी  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किस  बारे  में  ?

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  भारी  मात्रा  में  केसरी  दाल  अन्य  दालों  में  मिलाकर  बाजार  में
 बेची  जाती  समाचार  पत्रों  में  भी  छपा
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 उपाध्यक्षा  महोदय  :  प्रो०  कृपया  वेठ  जाइए  ।  यदि  आपने  नोटिस  दिया  है  तो  मैं

 उस  पर  घ्यान  दूंगा  ।

 शान्त  रहिए  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन :  यह  समाचार  पत्रों  में  छपा  क्या  आप  वाद-विवाद  की
 मति  देंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपने  नोटिस  दिया है
 तो  मैं  इस  मामले पर  हम  तथ्य

 प्राप्त  कर  रहे

 कुमारी  समता  बनर्जो  :  मैं  चाहती  हूं  कि  वित्त  मनन्‍्त्री
 लैस  बीमा  फील्ड  कमंचा(रयों  तथा  आम  लोगों  के  हितों  के  संरक्षण  के  बारे  में  एक
 बक्तब्य  दें  ।  यह  कम्पनी  बंद  होने  जा  रही  4000  कर्मचारी  तथा  4  लाख  फीह्ड  कमंचारी
 बेकार  हो  गए  हैं  तथा  2.65  करोड़  जमाकर्ता  चिन्तित  वे  चिन्तापूर्वक  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं
 इसलिए  हम  चाहते  हैं  कि  वित्त  मंत्री  श्री  दिश्वनाथ  प्रताप  सिंह  एक  वक्तव्य  दें  जिससे  उनके  हितों
 का  संरक्षण  हो  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  मामले  को  उनके  पास  भेज

 प्रो०  भधु  दण्डवते  :  कृपया  मेरी  बात  ध्यान  से  सुने  ।

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  सुनना  नहीं  चाहता  ।

 प्रो०  सधु  दष्डवते  :  जब  प्रधान  मंत्री  कर्नाटक  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  के  सरकारी  दौरे  पर
 गये  »००»००००००००  )

 महोदय  :  समाचार  पत्र  में  छपी  खबर  का  प्रेस  द्वारा  पहले  हो  खब्डन  किया  जा

 चुका  है  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सभी  बेठ  जाइए  ।  किसी  बात  को  भी  रिकार्ड  नहीं  किया

 )*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उसी  समाचार  पत्र  में  छपा  है  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  इस  तथ्य  का
 खण्डन  किया  उन्होंने  यह  बात  कमी  नहीं  कही  ।

 )
 *

 *  कार्यवाही-बृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 उपाध्यक्षा  महोदय  :  किसी  बात  को  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 )*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किसी  बात  को  काय॑ंवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 )*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभी  सदस्यों  से निवेदन  करू गा  कि  पहले  वे  अपना-अपना  स्थान

 ग्रहण  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किसी  बात  को  रिकार्ड  नहीं  किया  जायेगा  -।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  पहले  ही  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  आपका  कहना

 है  कि  यह  समाचार  पत्र  में  छपा  इस  प्रकार  था  ।

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  आपके  द्वारा  उठाया  गया  मामला  समाचार  पत्रों  में  छूपा  उसी

 समाचार  पत्र  में  अगले  दिन  उसका  खण्डन  कर  दिया  गया  ।  इसलिए  मैं  उसकी  अनुबति
 नहीं  देता  ।

 »...

 इस  समय  पर  श्री  सो०  माधव  रेड्डो  तथा  कुछ  भ्रन्य  साननोय  सदस्य  समा  मवन  से  बाहर
 चले

 12.10  स०  प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 ]

 सूचना  भौर  प्रसारण  मंत्रालय  की  धनुदात्रों  की  थ्योरे  वार  मांगें

 सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०एन०  :  मैं  1986-87  की

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  की
 अनुदानों

 की  ब्यौरेवार  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 सभा  पंटल  पर  रखता  हूं  ।

 |
 प्रंत्रालय  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  2499/86]
 *  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित नहीं  कियः  गया  ।
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 योजना  मंत्रालय  की  श्रनुदानों  को  ब्योरेवार  मांगें

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०

 :  मैं  वर्ष  1986-87  की  योजना  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  ब्योरेवार  मांगों  की  एक
 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 प्रंत्रालय  सें  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टो०  2500/86]

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1986

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जर्नावन  :  मैं  केन्द्रीय  उ  त्पाद-शुल्क  और  नमक
 1944  की  घारा  38  की  उपघारा  (2)  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क *

 1986  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  3  1986
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  579  में  प्रकाशित  हुये
 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2501/86]

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  को  पझनुदानों  को  ब्योरेवार  मांगे

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  र।ज्य  मंत्री  पी०  चिदस्वरम  )  :  मैं  वर्ष
 1986-87  की  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  2502/86]

 12.11  भ०  प०

 भ्रधोनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति

 प्रतिवेदन )

 भ्रो  जी०  एम०  बगातवाला  :  मैं  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  का  छठा
 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।
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 26  1908  नियम  3३77  के  अधीन  मामसे

 12.114  स०  प०

 नियम  377  के  भ्रधोन  मामले

 ह
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  नियम  377  के  अघीन  मामलों  को

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एक  मुह  चाहता हूं  ।  श्री मधु  दण्डवते  जी  ने  जो  कुछ
 कहा  वह  कायंवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  होगा  ।  यह  मैंने  प्रारम्भ  मे ंही  कह  दिया  कुछ
 भी  कायंवाही  वृतान्त  में  नहीं  जायेगा

 (  ध्यवधान  )

 मध्य  प्रदेश  में  सतना  को  मारत  के  प्रन्य  महत्वपूर्ण  नगरों  से  एस  ०टी  ०डो०  हारा  जोड़ने
 के  लिये  घनराशि  देने  को  आवश्यकता

 श्री  अजोज  क्रेशो  :  उपाध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  के  संतना  जिला  मुख्यालय
 को  देश  के  अन्य  भागों  से  एस०टी०डी०  टेलीफोन  द्वारा  जोड़ने  का  काम  पिछले  कई  वर्षों  से  चल

 है  |  केन्द्र  सरकार  का  लाखों  रुपया  खर्च  होने  के  बाद  और  बार-बार  जनता  द्वारा  जोरदार
 गेकरने  के  बावजूद  भी  आज  तक  यह  कायं  पूरा  नहीं  हो  पाया  इसके  अलावा  सतना

 में  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  मामले  में  भी  वहां  के  अधिकारियों  द्वारा  उचित  रूप  से  कार्यवाई
 करने  में  प्रा  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  जनता  के  लोगों  जिन्हें  प्राथमिकता  के  आघार  पर
 टेलीफोन  मिलना  नहीं  मिल  पा  रहे  हैं  और  उन्हें  अनेकक  ठिनाईयों  का  सामना  करना
 पड़  रहा  पूरे  सतना  लोक  सभा  क्षेत्र  में  किसी  भी  जन-काये  से  अगर  टेलीफोन  मिलाना  हो  तो
 आसानी  से  बात  होना  सम्भव  नहीं  चित्रकूट  और  सतना  जंसे  महत्वपूर्ण
 स्थानों  में  दिल्‍ली  से  बात  नहीं  हो  जिसके  कारण  बहुत  से  महत्वपूर्ण  मुद्दे  लोक  सभा  में  उठाए
 नहीं  जा  सकते  ।

 ५ |  ।

 केन्द्र  सरकार  विशेष  वित्तीय  सहायता  देकर  आदेश  दे  कि  सतना  नगर  को  भारत  के  अन्य
 नगरों  से  एस०टी०डी०  टेलीफोन  से  जोड़  दिया  जाए  और  वहां  के  टेलीफोन  विभाग  की
 प्रणाली  में  जबदंस्त  परिवर्तन  और  सुधार  किया  जाये  और  साथ  ही  तमाम  उचित  आवेदकों  को
 तुरन्त  टेलीफोन  कनेक्शन  भी  प्रदान  किये  जायें  । हर

 महाराष्ट्र  में  किसानों  स ेकपास  खरीदने  के  लिये  महाराष्ट्र  काटन  फंडरेशन  को  विक्तोय

 सहायता  देने  की  आवश्यकता

 श्रीमतो  ऊषा  चौधरी  :  उपाध्यक्ष  देश  में  महाराष्ट्र  उत्पादन
 में  एक  अग्रसर  प्रान्त  यहां  के  खासकर  विदर्भ  के  किसानों  का  जीवन  कपास  के  धागे  से

 जुड़ा  हुआ  है  ।  महाराष्ट्र  मे ंकाटन  मानोपोली  स्कीम  किसानों  की  मलाई  की  योजना  मानी  गई
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 ऊषा

 उसके  कारण  मार्क  टिंग  फेडरेशन  के  जरिए  किसानों  के  कपास  की  खरीदी  की  जानी  इस  साल

 वहाँ  कपास  का  उत्पादन  भी  बढ़ा  और  दूसरे  प्रान्तों  स ेवहाँ  कपास  का  भाव  अधिक  होने  से  बाहर
 से  कुछ  तादाद  में  कपास  भी  वहां  आयी  ।  नजदीक  के  कपास  उत्पादकों  प्रान्तों  में  काटन  मोनोपोली
 स्कीम  न  होने  के  कारण  यह  हमेशा  होती  रहती  जिससे  इतनी  अच्छी  योजना  ठीक  तरह  से  अमल

 नहीं  हो  पाती  ।  इस  साल  फेडरेशन  की  ओर  से  ज्यादा  कपास  खरीदने  का  बोक  पड़ा  और  उसकी

 कीमत  अदा  करने  के  लिए  पैसे  की  कमी  रही  ।  रिज़वं  बंक  से  फेडरेशन  को  जो  कंश-क्रेंडिट  मिलता

 है  वह  इस  वर्ष  ज्यादा  कपास  की  खरीदी  को  ध्यान  में  रखते  ज्यादा  मिलना  चाहिए  ताकि

 सहकारी  बंकों  से  तथा  अन्य  व्यवस्था  फेडरेशन  को  ज्यादा  लोन  मिल  सके  ।

 नेशनल  टेक्सटाइल  का  रपोरेशन  के  पास  महाराष्ट्र  के  किसानों  के  20  करोड़  रु०  पड़े  हुए

 हैं  ।  यदि  वह  पैसा  फेडरेशन  को  दिया  जाये  तो  कपास  बेचने  के  बाद  तीन-चार  महीने  से  जिन
 गरीब  किसानों  को  अपनी  फसल  का  दाम  नहीं  मिल  पाया  उन्हें  वह  तुरन्त  मिल  जायेगा  ।  इसके
 लिए  महाराष्ट्र  शासन  ने  केन्द्र  स ेअपील  भी  की

 यदि  केन्द्र  शासन  इस  मामले  को  गम्मीरता  से  लेकर  महाराष्ट्र  काटन  फेडरेशन  को
 आधिक  मदद  तथा  उनके  कारोबार  में  पूरा  ध्पान  देकर  किसानों  को  पूरा  न्याय  नहीं  देगा  तो
 भ्रविध्य  में  महा  खासकर  मराठवाड़ा  के  किसानों  द्वारा  कपास  का  उत्पादन  करने  की
 सम्भावना  कम  है|

 अन्त  में  मैं  माँग  करती  हूं  कि  महाराष्ट्र  में  कियानों  को  बोई  हुई  कपास  का  दाम  तुरन्त
 देने  के लिए  काटन  फेडरेशन  को  किसी  भी  तरह  आर्थिक  सहायता  दिलाई

 भारतोय  खाद्य  निगम  द्वारा  उसके  विभिन्‍न  प्रभिकरणों  के  माध्यम  से  से  परीदे
 गये  उनके  उत्पादन  के  लिए  उन्हें  पर्याप्त  ओर  ज्ञोप्न  भुगतान  सुनिश्चित  करने  को
 आवद्यकता

 श्री  हाफिज  मौहस्मद  सिद्‌दीक  :  उपाध्यक्ष  खाद्य  निगम  स्वयं
 तथा  अनेक  एजेंसियों  के  माध्यम  से  खरीद  करता  खाद्य  निगम  की  खरीद  पर  तो  किसान  को

 भुगतान  शीघ्र  हो  जाता  भले  ही  भाव  के  मामले  में  किसान  को  कुछ  हानि  व  परेशानी  हो  जाती
 पर  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  जो  खरीद  करता  है  उनके  द्वारा  न  तो  किसान

 को  उचित  मूल्य  मिलता  है  और  न  समय  पर  |  सहकारी  समितियां  खरीद  में  व्यर्थ  बहाने
 बनाकर  किसान  को  बिचोलियों  के  हाथों  में  जाने  को  मजबूर  करती  जो  कम  भाव  पर  तुरन्त
 भुगतान  के  नाम  पर  माल  खरीदते  हैं  द्वारा  किसान  को  घटिया  गेहूं  बताकर  कम

 मूल्य  दिया  जाता  इनका  एक  कारण  खाद्य  निगम  में  अनाज  का  ग्रंंड  पास  कराने  के  लिए
 पंसा  देना  है।इस  प्रकार  किसान  का  दोहरा  ज्षोषण  होता  पीसीएफ  सहकारी  समितियों
 को  रुपया  माल  वसूल  करने  के  बाद  ही  देता  इसलिए  सहकारी  समिति  पांच  दिन  के
 बाद  भुगतान  दे  पाती  किसान  को  तुरन्त  पंसे  की  ज़रूरत  होती  इसलिए  उसे
 बिचोलियों को  माल  देने  पर  मजबूर  होना  पड़ता  है  ।  इसके  बाद  केन्द्रों  द्वारा  वही  अनाज  बढ़
 मूल्य  पर  बिचोलियों  से  खरीद  लिया  जाता  है  ओर  अन्तर  को  दोनों  मिल  बांट कर
 खाते  हैं  ।
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 26  1908  नियम  ३77  के  अघीन  मामले
 धरा  हा  भणणणणणण

 गेहूं  की खरीद  का  काम  जञ्ञीघ्र  आरम्भ  होने  वाला  इसलिए  मैं  सरकार  से  मांग  करता
 हूं  कि इस  ओर  तुरन्त  ध्यान  देकर  किसान  को  शोषण  से  बचाया  जाये  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  उत्तरकाशी  ओर  टिहरी  जिलों  के  खाई  जोनपुर  क्षेत्रों  को  श्रादिवासी
 क्षेत्र  घोषित  करने  को  आवश्यकता

 श्री  ब्रह्मदत्त  :  उपाध्यक्ष  यमुना  घाटी  में  उत्तरकाशी  और
 टिहरी  जिलों  के  6  विकासखंडों  में  रवाँल्टा  जनजाति  रहती  यह  यमना  नदी  के  बायें  तट  पर
 दक्षिणी  तट  पर  जौनसार  बाबर  का  क्षेत्र  जिसमें  दो  विकासखंड  देहरादन  ज़िले  के  आते
 दोनों  तटों  के  क्षेत्र  की  आर्थिक  व  भौगोलिक  परिस्थितियां  एक  सी  हैं

 यहां  प्रारम्म  से  ही  इसको  जनजाति  क्षेत्र  घोषित  करने  की  मांग  रही  जोनसार  बाबर
 जनजाति  क्षेत्र  घोषित  किया  जा  चुका  है  परन्तु  उत्तरकाशी  ओर  टिहरी  के  खाई  जौनपुर  का
 इलाका  जबजाति  क्षेत्र  घोषित  नहीं  किया  गया  है  संबंध  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  22.4  84
 को  केन्द्र  सरकार  से  संस्तुति  भी  की  है  और  तब  से  स्थानीय  जन  प्रतिनिधि  निरन्तर  प्रयास  करते
 रहे  हैं  कि टिहरी  और  उत्तरकाशी  के  6  विकासखंडों  जिनमें  रवॉल्टा  जनजाति  के  लोग
 जनजाति  क्षेत्र  घोषित  किया  परन्तु  अभो  तक  यह  मामला  विचाराधीन  इस  दौरान
 इस  संबंध  में  आन्दोलन  व  भूख  हड़ताल  इत्यादि  होते  रहे  हैं  और  फिर  स्थानीय  लोगों  ने

 यह

 निर्णय  किया  है  कि  एक  मई  से  आन्दोलन  किया  जिसमें  वहां  के  प्रधान  व  ब्लाक  प्रमुख  आदि
 अपने  पदों  से  त्यागपत्र

 मैं  गृह  विभाग  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हुं  कि  इस  संबंध  में
 यथाशी  घ्र  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  संस्तुति  के  आघार  पर  निर्णय  किया

 3॥

 सध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  की  वनभमि  में  बसे  झादिव्वासियों  को  वहां  से  निकाले  जाने
 को  रोकने  को  आवश्यकता

 क्री  सानकूरासम  सोड़ो  :  उपाध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  में
 अधिकाँश  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वन-भूमि  के  अन्दर  अतिक्रमण  किए  जिसका  स्थानीय  जन  प्रति
 और  मंत्रियों  को  लगातार  आवेदन  देते  आ  रहे  हैं  और  उनके  आवेदन  में  यही  शिकायत  है  कि

 हमने  10-15  वर्ष  से  भूमि  को  खेती  योग्य  बनाकर  परिवार  का  भरण  पोषण  इसी  खे
 आ  रहे  उक्त  भूमि  का  पट्ट  नहीं  मिलने  से  वन  विभाग  के  कमंचारी  वेदखल  करने  की  कायंवाही
 कर  रहे  हैं  ओर  हमेशा  उनके  साथ  अभद्र  व्यवहार  किया  जा  रहा  बहुत  जगह  उनके  पव॑ज
 का  बिरान  गांव  जमीन  बताकर  रह  रहे  हैं  और  अपने  को  उस  जगह  की  देवी-देवताओं  से  संबंध
 जोड़  रहे  हैं  |  अतिक्रमण  होने  से  वेदखल  वी  कायंवाही  से  उनके  मकान  आदि  जला  दिये  जाते  हैं  ।
 जिसमें  कार्यवाही  का  उत्तेजित  वातावरण  निर्मित  होता  है  और  आदिवासियों  की  भावना  में  शासन
 के  प्रति  बुरा  प्रमाव  पड़  रहा  है

 अतः  केन्द्र  शासन  से  अनुरोध है  कि  इसके  लिए  एक  निश्चित  सीमा  अ्रवधि  में  पुनः  एक
 बार  जांच  हेतु  राज्य  शासन  को निदेंश दें  जो  व्यक्ति  पात्रता  रखते  हों  उन्हें  उस  भूमि  उनके
 नाम  पर  व्यवस्थापन  किया  जाए  ।  वतंमान  में  कुछ  स्वार्थी  तत्व  आदिवासियों  को  भड़काकर
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 मानक्राम
 अतिक्रमण  करा  रहे  हैं  और  शासन  के  विरुद्ध  उन्हें  उक्सा  रहे  इस  तरह  की  गतिविधियों  को
 भविष्य  में  शक्ति  से  रोका  जाए  ।

 दासोदर  घाटो  निगम  के  मुख्यालय  को  हटाकर  बिहार  में  मेयान  ले  जाने  को  आवश्यकता

 श्री  सरफराज  अहमद  :  उपाध्यक्ष  दामोदर  वेली  कारपोरेशन  की

 स्थह्ृपना  के  पीछे  सरकार  की  मंशा  थी  कि  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  में  बिजली  की  आपूर्ति  हो
 सके  तथा  बिहार  के  पिछड़े  क्षेत्र  छोटा  नागपुर  एवं  संधाल  परगना  तथा  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों  को

 रोजगार  उपलब्ध  हो  सके  ।  इसी  उद्देश्य  से  पहले  बोका  रो  थर्मल  पावर  चन्द्रपुरा  पावर

 दुर्गापुर  पावर  स्टेशन  तथा  अन्य  थर्मल  पावर  स्टेशनों  का  निर्माण  किया  दामोंदर  वैली
 काश्पोरेशन  का  अधिकांक्ष  कार्यक्षेत्र  बिहार  राज्य  है  किन्तु  इसका  गुख्यालय  कलकत्ता  में  जिसके
 कारण  बहाली  एवं  प्रोमोशन  में  पश्चिमी  बंगाल  का  ही  वर्चस्व  है  और  बिहार  के  लोगों  की  उपेक्षा
 की  जा  रही  इस  कारण  बिहार  के  पिछड़े  क्षेत्र  छोटा  नागपुर  एवं  संथाल  परगना  के  लोगों  में
 क्षौम  तथा  असंतोष  व्याप्त  सरकार  की  नीति  भी  है  कि  जहं  कार्यक्षेत्र  रहता  वहीं  मुख्यालय
 भी  रखा  जाना  चाहिए  ।

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  दामोदर  वली  कारपोरेशन  का  मुख्यालय  मेथन  स्थानान्तरित
 किया  जावे  तथा  कोई  ऐसा  रास्ता  निकाला  जाबे  जिससे  बिहार  के  छोटा  नागपुर  एवं  संथाल
 परगना  जैसे  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेलोगों  को  रोजगार  एवं  पदोन्नति  में  उपयुक्त  हिस्सा  मिल  सके  ।

 मारत  के  पूर्वोत्तर  भागों  में  रेल  परियोजनाझों  को  शीघ्र  पुरा  करने  की  श्रावश्यकता

 ओझो  बलबम्त  सिह  रामृवालिया  :  उपाध्यक्ष  देश  के  उत्तरी  पूर्वी  प्रदेश

 एवं  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  क्षेत्र  क ेबिकास  के  लिए  निश्चित  एवं  स्वीकृत  रेलबे  विस्तार  की
 योजनायें  घन  के  अभाव  एवं  निर्माण  सम्बन्धी  अधिकारियों  की  कार्य  अकुशलता  के  कारण  अधूरी
 पड़ी  हुई  हैं  ।  देश  के  विमाजन  के  बाद  से  ही  त्रिपुरा  भारतीय  रेलवे  के  नक्शे  से  बाहर  सबसे

 पहले  1964  में  प्रयास  किया  गया  कि  इस  क्षेत्र  को  रेलवे  द्वारा  परस्पर  जोड़ा  कालीघाट
 से  धरम  नगर  तक  33  कि०मी०  रेल  लाइन  बिछाने  को  योजना  थी  जिसे  कुमरा  घाट  तक  बढ़ाने
 का  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्ताव  किया  गया  इस  परियोजना  पर  30  केरोड़  रुपये  व्यय  होना
 था  किन्तु  अमी  तक  16  करोड़  ही  व्यय  हुआ  नोलपारा  से  मालिक  योग

 के  बीच  31:46  कि०  मी०  रेल  लाइन  परियोजना  पर  अमी  तक  केवल  1.63  करोड़  ही  व्यय

 हो  सका  लाला  बाजार-लालाघाट-मेरावल  रेल  जो  49  कि०  मी०  लम्बी  है  जिसकी
 लागत  26  करोड़  अमी  तक  इस  योजना  के  अन्तगंत  10  करोड़  ही  व्यय  किया  गया  है  ।

 इकलाही  से  मालदा  तक  की  एक  अन्य  योजना  पर  जो  42  करोड़  की  लागत  से  बनाने  वाली
 इस  बर्ष  तक  केवल  50  लाख  ही  खर्च  हो  कर  अधूरी  पड़ी  इस  क्षेत्र  के  लिए  बनी  प्रायः  सभी
 रेलबे  विकास  योजनायें  अधूरी  पड़ी  यातायात  की  सुलभता  के  अभाव  में  इस  क्षेत्र  में  अनेकों
 अवांछनीय  घटनायें  आज  देखने  में  आ  रही  हैं  जो  यहां  के  समाज  को  शंकित  एवं  भयावह  कर  रही

 समय  रहते  यदि  इस  क्षेत्र  के विकास  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  तो  ये  समस्‍यायें  जो आज  कुछ
 छोटी  दीख  रही  हैं  कल  बढ़ी  दिख्नाई  देंगी  और  सारे  देश  को  हौ  प्रमावित  मेरा
 सरकार  से  आग्रह  है  कि  वह  इस  ओर  विशेष  ध्यान  देकर  विकास  काय॑  में  आने  वाली  बाधाओं  को

 दूर
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 आर  प्रदेश  में  काफोनाडा  के  छोटे  मलुछ्वारों  को  रियावलों  दरों  पर  डोजल  तेल  उपलब्ध
 कराने  की  भ्रावश्यकता

 श्री  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :  माननीय  उपाध्यक्ष  यह  बहुत  ही  खेद  की
 बात  है  कि  हाई  स्पीड  डीजल  तेल  के  मामले  में  जिसके  दाम  काफी  मात्रा  में  बढ़  गए  हैं  राज
 सहायता  देने  के  मामले  में  बड़े  टाडलरों  से  मछली  पकड़ने  वालों  और  छोटे  ट्राडलरों  से  मछली
 पकड़ने  वालों  के  बीच  सरकार  भेदभाव  कर  रही  है  ।

 मैं
 यह  बता  दूं  कि  इस  समय  लगभग  900  छोटे  मछुआरे  मछली  एवं  अन्य  समुद्री

 उत्पाद  एकत्र  करने  के  मामले  में  मशोनी  नावों  का  इस्तेमाल  कर  रहे  निस्संदेह  सरकार  इस  बात
 से  अवगत  है  कि  एच०  एस०  डी०  तेल  की  कीमत  1975  से  लगातार  बढ़ती  जा  रही  है  तथा  छोटे
 मछुआरे  जोकि  मशीनी  नावों  का  उपयोग  करते  हैं  उन्हें  एच०  एस०  डी०  तेल  को  कीमत  में  वृद्धि
 अखरने  लगी  है  तथा  वे  लोग  इस  तेल  को  रियायती  दरों  पर  दिलाने  का  अनुरोध  कर  रहे  हैं  ।
 छोटे  मछआरों  को  इसकी  ज्यादा  जरूरत  है  क्योंकि  उनकी  जीविका  का  साधन  सिर्फ  यही  एकमात्र
 व्यवसाय  है  |  ये  लोग  बड़े  मछुआरों  से  स्पर्धा  नहीं  कर  बड़े  मछुआरों  को  अन्य  लाभ  होने
 के  साथ-साथ  एच०  एस०  डी०  तेल  भी  रियायती  दरों  पर  मिलता  मछआरों  ने  कई  अम्यावेदन

 1  दिये  यदि  इन  मछुआरों  की  मदद  की  जाए  तो  यह  ज्यादा  काम  कर  सकते  हैँ  तथा  ज्यादा

 निर्यात  करके  विदेशी  मुद्रा  भी  अजित  कर  सकते

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  काकीनाड़ा  के  छोटे  मछली  पकड़ने  वालों  की ग्
 डे

 मे
 कक
 सहायता  करें  और  उनको  राज  सहायता  प्रांप्त  दरों  पर  डीजल  तेल  प्रदान  करें|

 12°25  सम०  प०

 श्रनुदानों  को  सागें

 गह  जा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सदन  गृह  मंत्रालय  के  लिए  बनुदानों  की  मांगों  पर  और  आगे
 चर्चा  एवं  मतदान  करेगा  +  गृह  मंत्री  जी  बोलेंगे  ।

 मानव  संसाधन  विकास  तथा  गह  मंत्री  पो०  वी०  नरसह  :  मा  ननीय  उापध्यक्ष
 इस  चर्चा  में  बावत  माननीय  सदस्यों  ने भाग  लिया  तथा  जितना  समय  इसके  लिए

 रित  किया  गया  था  इससे  दोगुना  इसमें  लगा  /  अतः  मैं  कहूंगा  कि  यह  चर्चा  विस्त्‌  ते  रही  ।  इतने

 ही  विस्तार  के  साथ  मेरे  दो  सहयोगियों  के  हस्तक्षेप  भी  जिसने  मी  मुद्दें  उठाए  गए  अधिकांश

 का  उत्तर दे  दिया  गया
 ह

 महोदय  में  बहुत  ही  संक्षिप्त  बात  कहूंगा  क्योंकि  मैं  अपने  सहयोगियों  द्वारा  दिए  गए
 उत्तर  को  दोहराना  नहीं  चाहूंगा  ।  मैं  सिर्फ  कुछ  ही  मु

 ों
 के  बारे  में  जानकारी  दूंगा  जोकि  माननीय

 सदस्यों  ने  जाननी  चाही  थी  ।
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 श्री  पी०  वी०  नरसिंह
 में  पुलिस  प्रशासन  के  आधुनिकीकरण  के  बारे  में  एक  मुद्दा  उठाया  गया

 हः  ह  कितना  महत्त्वपृर्ण  अपराघ  करने  वाले  व्यक्ति  जिस  अत्याघुनिक
 तरीकों  को  बाहर  से  प्राप्त  कर  अपना  रहे  हैं  वही  आधुनिक  एवं  उतने  ही  प्रभावी  एव  आधुनिक
 उपकरण  हमारी  पुलिस  के  पास  भी  इस  कार्य  के  लिए  केन्द्र  सरकार  प्रत्येक  वर्ष  राज्यों  को
 करोड़  ९पये  तक  की  राशि  देती

 महोदय  हम  सभी  लोग  किसी  न  किसी  राज्य  एवं  गांव  के  हैं  तथा  हम  जानते  हैं  कि  पुलिस
 कमियों  के  लिए  आवास  की  समस्या  कितनी  अधिक  हम  लोगों  की  आवास  सुविधा  के  लिए
 204  करोड़  रुपये  दिए  गए  हैं  !  नये  पुलिस  स्टेशन  बनाने  के  लिए  21°5  करोड़  रुपये  तथा  पुलिस
 स्टेशनों  की  इमारतों  का  निर्माण  करने  के  लिए  27  करोड़  रुपये  दिये  गए  जो  कुछ  भी  किया
 जा  रहा  है  वह  उपयोगी  होगा  ।  मैं  जानता  हूं  कि  पुलिस  बल  में  वृद्धि  होने  के  कारण  यह  पर्याप्त
 नहीं  उनकी  जरूरतों  को  बड़े  स्तर  पर  पूरा  किया  जाने  की  आवश्यऊता  है  परन्तु  मैं  सदन  में
 बताना  चाहूंगा  कि  वेन्‍्द्र  सरकार  इस  दिशा  में  अपनी  भरपूर  कोशिश  कर  रहो  है  |  बात  यह  है  कि
 ये  सभी  मद  गेर-नियोजित  क्षेत्र  में  आते  हैंਂ  तथा  यह  रवेंया  है  कि  गैर-नियोजित  क्षेत्र  को
 मिकता  क्षेत्र  में  नहीं  लेना  हमारी  हर  वक्‍त  यही  कोशिश  रहती  है  कि  नियोजित  क्षेत्र  को  गे
 नियोजित  क्षेत्र  की  अपेक्षा  प्राथमिकता  मिले  तथा  जब  कभी  भी  अर्थ-व्यवस्था  के  लिए  व्यवरों  में
 कटोती  करनी  होती  है  तो  उसके  लिये  गेर-नियोजित  क्षेत्र  को  ही  चुना  जाता  परन्त  इस  मामले
 में  हमें  मालूम  है  कि  यह  गेर-नियोजित  क्षेत्र  में  आता  है  लेकिन  इसे  नियोजित  क्षेत्र  के  बराबर  ही
 समभा  जाना  चाहिये  ।  क्‍योंकि  इस  क्षेत्र  पर  ध्यान  दिये  कानून  एवं  व्यवस्था  पर  ठीक  से
 ध्यान  न  दिये  जाने  पर  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सकता  ।  सभी  तरह  के  विकास  कारयंक्रम  रुक  जायेंगे
 तथा  इससे  नियोजित  क्षेत्र  पर  भी  प्रमाव  पड़ेगा  ।  अतः  हम  इस  क्षेत्र  पर  काफो  ध्यान  देते  हैं  यद्यपि
 तकनीकी  रूप  में  हम  इसे  क्षेत्र  में  नहीं  डाल  मेरे  सहयोगी  आन्तंरिक  सुरक्षा  राज्य
 मंत्री  ने  मेरे  विचार  से  सदन  को  बताया  है  कि  एक  योजना  हम  उसे  योजना  की  तरह  ही  मान
 रहे  पंचवर्षीय  जिसके  तहत  कुछ  कार्यो  को  किया  जाना  है  तथा  हम  उसके  लिये  घन  की
 व्यवस्था  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हम  राज्य  सरकारों  से  ऐसा  हो  करने  की  अपील
 यह  भी  ममकिन  है  कि  राज्य  सरकारों  के  स्तर  पर  कतिपय  पलिस  कर्मियों  से  संबंधित
 आवास  योजना  एवं  अन्य  बातों  में  कटोती  की  जाये  क्‍योंकि  तकनीकी  तौर  पर  यह  गँर-नियोजित
 क्षेत्र  में आते  तथा  उनके  वित्त  विभाग  यह  भी  कह  सकते  हैं  कि  इन्हें  प्राथमिकता  नहीं  दी
 जानी  चाहिये  |  परन्तु  मैं  कहूंगा  कि  इस  बात  पर  केन्द्र  सरकार  एवं  राज्य  सरकारों  के  स्तर  पर
 सबंसहमति  यह  संयुक्त  स्वंसहमति  होती  चाहिए  कि  इस  मद  के  लिये  तकनीकी  रवंया  नहीं
 अपनाएंगे  चूंकि  यह  गेर-नियोजित  क्षेत्र  में  हैं  इसलिए  इसके  लिये  जो  घन  की  आवद्यकता  है  वह
 इसे  नहीं  मिलेगी  ।  तकुनीकी  रूप  में  चाहे  हम  इसे  गर-नियोजित  या  नियोजित  कहें  सच  तो
 यह  है  कि  पुलिस  आवास  पुलिस  स्टेशनों  के  निर्माण  एवं  उनकी

 सुविधा  के  लिये  जिस  मी  धन  की  झावश्यकता  है  हमें  वह  देना  होगा  ।  तो  इस  बारे  में  मैं  सदन  को
 सूचित  करना  चाहता  था  ।

 दूसरा  प्रद्न  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  बारे  में  उठाया  गया
 से  अधिकतर राज्यों  से  संबंधित  500  में  से  85  केन्द्र
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 सरकार से  संबंधित  है  ।  85
 में  से

 गया  है  ।  केवल  तीज  के  बारे  में

 करके  चार  किया  जा  रहा  है  बयोंबि

 है  कि  सेवा  शर्तों  पर  वित्तीय  परिव्यय  और  सभी  बातों  को  ध्पानं  में  रखकर  विचार  करने  की
 जरूरत  इसलिए  इसमें  थोड़ा  समय  लग  सकता  है  ।  फिर  भी  मैं  उन  सदस्यों  जिन्होंने  मामले

 को  उठाया  और  सामान्य  रूप  से  सदन  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  हम  मामले  में  देरी  नहीं  कर
 रहे  हैं  ।  हम  शीघ्र  निर्णय  ले  रहे  हैं  और  कार्यवाही  कर  रहे

 शस्त्र  अधिनियम  के  बारे  में  कुछ  सदस्यों  ने  यह  भय  व्यक्त  किया  है  कि  राज्य
 सरकारों  के  स्तर  पर  हथियारों  के  लाइसेंस  देने  में  कुछ  अनुचित  नरमी  बरती  जा  रही  अब  शस्त्र

 में  संशोधन  कर  दिया  गया  है  और  पुलिस  जांच  अनिवायय  कर  दी  गई  अगर  ऐसा
 है  इसे  कार्यान्वत  करने  की  जरूरत  अर्यात  तथाक्रथित  नरपी  की  जांच  की  जानी  चाहिए
 भौर  ऐसे  नियम  बनाने  चाहिए  जो  पिछले  नियम्गों  से कुछ  अधिक  कड़े  हों  और  पुलिस  से  अनापत्ति
 प्रमाण  प्राप्त  होने  पर  ही  हथियारों  के  लिए  अनुरोध  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  हमने  राज्य

 सरकारों को  सूचित  कर  दिया  है  कि  अरध-स्वाचलित  हथियारों  और  कारबाइन  आदि  के  लाइसेंस  नहीं
 दिए  जाने  लाइसेंस  की  अनुमति  नहीं  दी  ज।नी  इन  हथियारों  के  लिए
 लाइसेंस  जारो  करने  पर  प्रतिबंध  मेरे  ख्याल  से  इन  उपायों  से  काफी  हृद  तक  माननीय  सदस्यों

 द्वारा  व्यक्त  किया  गया  भय  दूर  हो  गया  होगा  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  बारे  में  मी  कुछ  सवाल  उठाए  हम  जानते  हैं  कि
 त्तर  क्षेत्र  की  विशेष  समस्याएं  हैं  दूरी  की  समस्याएं  विकास  की  समस्याएं  हैं  जौर  समस्या  यह
 है  कि  अधिकतर  राज्यों  करो  योजना  कार्य  में  ब[द  में  शामिल  किया  गया  है  इसलिए  वे  कुछ  इकठटी
 समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  इन  बातों  की  जानकारी  है  और  मैं  सदन  को  आश्वासन  देना
 चाहता  हूं  कि  विशेष  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  उस  क्षेत्र  की ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  और
 केन्द्रीय  मंत्रियों  की  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  जिसकी  गृह  मंत्री  करेंगे  और
 योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  भी  जिसके  सदस्य  होंगे  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  भी
 इसमें  झामन्त्रित  किया  गया  उक्त  समिति  का  गठन  मुख्य  केन्द्रीय  परियोजन।ओं  की  कार्यान्विति
 पर  नजर  रखने  और  राज्य  परियोजनाओं  अगर  वे  केन्द्र  के  पास  विचाराघीन  पड़ी  हों  जैसे  वन
 सम्बन्धी  अनापत्ति  आदि  को  लागू  करने  में  पेश  आने  वाली  कठिनाइयों  यदि  कोई  को  दूर  करने
 के  लिए  किया  गया  बहुत  से  मामलों  में  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  परियोजनाओं  पर  मंजूरी  देने
 के  लिए  तेजी  से  निर्णय  लेने  पड़ते  यह  समिति  इन  सभी  मामलों  पर  विचार  मैं  समझता

 हूं  कि  सम्तिति  की  बंठक  शीघ्र  ही  होगी  और  शायद  पहली  ही  बंठक  में  हमें  स्पष्ट  पता  चल  जाएगा
 कि  फ्रौन  से  मसले  और  निर्णं्  मुके  विश्वास  है  कि  यह  समिति  इन  समी  मामलों  को
 शीघ्र  नियटाने  के  लिए  ययासम्तव  प्रवास  हाल  ही

 में
 पहली  बार  सचिव्रों  का  एक  दल

 अरुणाचल  प्रदेश  भेजा  समस्याओं  को  प्रत्यक्ष  रूत  से  देखता  उनके  लिए  एक  अन  भव  रहा  ।

 उन्होने  हमें  बताया  कि  यह  अनुभव  बहुत  उपयोगी  रहा  है  और  वे  चाहते  हैं  कि  इस  तरह  के  और

 दल  सभी  पूर्वत्तिर  क्षेत्रों  में  ज'एं  ताकि  समस्याओं  से  अवगत  हुआ  जा  सके  और  इन  समस्या  प्रों  से
 सम्बन्धित  मामलों  में  शीघ्र  निर्णय  लेने  के  लिए  यथासम्मव  प्रयास  किया  जा  सके  ।  मैं  दोहराऊगा
 कि  इस  पद्धति  को  जारी  रखा  जाएगा  और  उन्हें  चरणबद्ध  कार्यक्रम  के  अनुसार  अन्य  राज्यों  का
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 दौरा  करने  के  लिए  कहा  यहां  इस  बात  पर  जोर  दिया  जाना  चाहिए  कि  पूर्वित्तर  क्षेत्र
 में  उत्पनन  होने  वाली  समस्याओं  की  हमें  प्री  जानकारी  है

 और  ऐसे  सभो  उपाय  किए  जा  रहे  हैं
 जिनसे  ये  समस्थाएं  अन्दर  ही  अन्दर  बढ़ती  न  रहें  और  परिणामस्वरूप  अवांछित  परिणाम  न
 निकले  ।  हम  इन  समस्याओं  का  समय  पर  और  कारगर  ढंग  से  निपटान  कर  रहे  हैं  ।

 एक  सदस्य  ने  जेल  प्रशासन  के  बारे  में  मुद्दा  उठाया  यह  एक  व्यापक  विषय  इस
 उत्तर  के  द्वौरान  इसका  जबाब  देना  सम्भव  नहीं  है  पर  मैं  निश्चित  तौर  पर  कहूंगा  कि  जेल  प्रशासन
 स्वयं  राज्य  प्रशासन  का  एक  अति  महत्वपूर्ण  हिस्सा  बन  गया  व्यक्तिगत  तौर  पर  इस  बारे  में
 मैं  थोड़ा  अधिक  जानता  हूं  क्योंकि  अपने  राज्य  में  मैं  पांच  साल  तक  जेलों  का  इंचार्ज  रह  चुका  हूं
 और  जानता  हूं  कि  वास्तविक  कठिनाइयां  क्‍या  जेलों  की  सुरक्षा  मुख्य  सवाल  है  |  वसे  बहुत  से

 ऐसे  सवाल  हैं  जो  इससे  भी  महत्वपूर्ण  हैं  जंसे  कंदियों  के  साथ  कंसा  व्यवहार  किया  जाना
 कंदियों  की  प्रतिक्रिया  को  कंसे  लिया  जाए  पर  हम  इन  सवालों  पर  विचार  नहीं  करेंगे  ।  बहुत  सी
 बातों  को  राज्य  स्तर  पर  सम्बन्धित  मंत्री  देख  रहे  होंगे  लेकिन  इस  स्तर  पर  तो  मामला  जेल  से
 भागने  के  कारण  उठा  बहुत  बुरा  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  था  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  एक
 समिति  का  गठन  किया  गया  आन्‍्तरिक  सुरक्षा  राज्य  मंत्री  न ेसदन  को  बताया  ही  होगा  ।
 हमने  जेलों  की  सुरक्षा  के  पहलू  की  जोकि  एक  अति  महत्वपूर्ण  पहलू  जांच  के  लिए  एक  समिति
 का  गठन  किया  हवाईं  भड्टों  को  भी  शामिल  किया  गया  उन  सभी  कारणों  की  जिनसे
 कंदियों  के  जेल  से  भागने  की  घटनाएं  होती  एक  साथ  मिलाकर  यह  समिति  जांच  करेगी  ।

 डकंत-बहुल  क्षेत्रों  के  बारे  में  सवाल  यह  बहुत  उपयुक्त  और  सही  सवाल  है  ।  ऐसा  हो
 रहा  तीन  से  अधिक  दशकों  से  हम  इसका  स्रामना  कर  रहे  तंग  खड्ड  वाले  क्षेत्रों  में  जहाँ
 कुछ  गज  की  दूरी  पर  ही  एक  व्यक्ति  दूसरे  को  नहीं  देख  पाता  किसी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार
 करना  या  पकड़ना  एकदम  असम्मव  इन  क्षेत्रों  का अब  विकास  किया  641  करोड
 रुफ्ये  का  परिव्यय  निर्धारित  किया  गया  है  ।  केन्द्र  240  करोड़  रुपये  बौर  संबंधित  राज्य  अर्थात्‌
 उत्तर  मध्य  प्रदेश  ओर  राजस्थान  399  करोड़  इस  घनराशि  से  जिन  योजनाओं  को
 कार्यान्वित  किया  जाएमा  वे  हैं  संचार  साधनों  में  सुधार  और  तंग  खड्ड  वाली  भूमि  का  उद्धार  ।
 ऐसा  प्रतीत  नहीं  होता  कि  अधिक  कुछ  किया  गया  है  ।

 यह  तो  शुरूआत  मात्र  लेकिन  माननोय  सदस्य  सहायता  कर  सकते  हैं  कि  तंग  खड्ड
 वाली  भूमि  का  उद्धार  जिसके  लिए  बहुत  अधिक  विशेषज्ञता  की  जरूरत  एक  नया  कार्यक्रम
 एक  ऐसे  क्षेत्र  का  सुधार  करना  आसान  काम  नहीं  जहां  इतनी  बुरी  तरह  भूमि-कटाव  हुआ  हो  कि
 वह  तंग  घाटियों  मे  परिवर्तित  हो  गयी  हो  ।  छुपने  के  अलावा  किसी  और  कार्य  के  लिए  इस  क्षेत्र  का
 कंसे  उपयोग  किया  जा  सकता  इस  मामले  में  कुछ  विशेषज्ञता  की  जरूरत  हम  इस  कारंक्रम
 की  प्रगति  पर  नजर  रखेंगे  और  अगर  सदस्य  चाहते  हैं  तो  हम  सदन  को  समय-समय  पर  सूचित
 करते  रहेंगे  ।  मैं  यही  कहना  चाहता  हू  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  जब  तक  इसे  शुरू  नहीं
 किया  जाता  तब  तक  उस  सवाल  को  हम  वास्तव  में  कारगर  ढंग  से  हल  नहीं  कर  सकते  जो  हमें
 बहुत  समय से  परेशान  कर  रहा  हैं  ।

 एक  श्रंह्यान  निकोबार  द्वीप  समूह  और  लक्षद्वीप  के  बारे  में  उठाया  गया  है|
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 नीय  सदस्पों  ने  वक्‍तञ्य  दिया  उनका  ऐपा  कहता  |  कि  केवल  अवांछित  अधिकारियों
 को  ही  वहां  भेजा  जाता  मैं  सदन  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूਂ  कि  अवांछित  अधिकारियों  के

 लिए  कोई  चिह्नित  क्षेत्र  नहीं  है  ।  वे  तो  सभी  जगह  हैं  ।

 क्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  अवांछित  जगहें  या  अवांछित  अधिकारी  ?

 श्री  वी०  पी०  नरसिह  राव  :  दूसरी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि  इन  स्थानों  को  भ्रधिक

 आकषंक  बनाया  जाए  ताकि  तेनाती  होने  पर  अधिकारी  वहां  आप  देखिए  केवल  दरी  की
 बात  है  !  बस  !  यह  पुराने  समय  का  काला  पानी  नहीं  हमारे  दिलो-दिमाम  में  यह
 बात  घर  कर  गई  है  कि  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  पुराने  काला-पानी  का  विस्तार  मात्र

 ऐसा  नहीं  है  ।  जो  लोग  बहां  गए  हैं  वे  इस  बात  का  प्रमाण  दे  सकते  हैं  कि  ऐसां  नहीं  बल्कि
 इसके  एकदम  बिपरीत

 एम  साननोय  सदस्य  :  अब  वह  पर्यटन  स्थल  बन  गया  है  ।

 श्री  वो०  पी०  नरसह  राब  :  जी  पर  हम  इसे  प्यंटन  स्थल  बनाने  के  अधिक  पक्षघर
 नहीं  सवाल  यह  है  कि  क्या  हम  इन  सभी  द्वीप-समूहों  में  से  दो-तीन  द्वीप-स  मूहों  का  विकास
 कर  सकते  हैं  क्योंकि  प्यंटन  को  सुरक्षा  से  अधिक  प्राथमिकता  नहीं  दे  सकते  |  इस  मामले  पर

 बिचार  किया  गया  है|  जब  मैं  रक्षा  मंत्रालय  में  था  तो  हमने  इस  पर  विस्तार  से  विचार  किया
 था  ।  एक-दो  द्वीप-समूहों  में  पयंटन  के  लिए  कुछ  किया  गया  होगा  लेकिन  जहां  तक  मुझे  माखूम  है
 इससे  अधिक  कुछ  नहीं  ।  वंसे  ये  द्वीप-समूह  सुन्दर  हैं  ।  ये  द्वीप-समूह  वंसे  प्रतिबंधित  क्षेत्र  नहीं  रह

 गए  जंसा  हम  सोचा  करते  थे  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  वे  धरती  पर  स्वर्ग  बन  गए  हैं  ।

 श्री  मनोरंजन  मक्त  और  निकोबार  द्वीप  :  इस  टिप्पणी  के  लिए

 बहुत  धन्यवाद  ।  पर  साथ-साथ  हमारी  सहायता  भी  करिए  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  अधिकारी  वहां  जाना  नहीं  चाहते  जिसका  एक  कारण  यह
 है  कि  वहां  शिक्षा  सुविधाएं  नहीं  हैं  ।

 श्री  बी०  पी०  नरसह  राव  :  यह  बात  मैं  समझता  हू  !  पर  उन्हें  अवांछित  अधिकारी
 मत  कहिये  ।  इन  अधिकारियों  को  चुना  जाता

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  दूसरे  वे  महसूस  करते  हैं  कि  वहां  शहरी  जीवन  नहीं  है  ।

 श्री  पी०एम०  सईद  :  15-20%  आबंटित  घनराशि  का  उपयोग  नहीं
 किया  जा  रहा  और  उसे  लौटाया  जा  रहा  कृपया  इस  पर  विचार

 श्री  नरसह  ऐसा  उन  स्थानों  पर  हो  रहा  है  जो  दिल्ली-हैदराबाव या
 नागपुर  के  पास  राज्य  में  शि  का  उपयोग  न  ऐसा  अंडमान  और  निकोबार  या

 लक्षद्वीप  में  ही  नहीं  हो  सकता  है  इस  मामले  में  कारण  कुछ  और  हों  ।  हम  घनराशि  व्ययगत  हो
 जाने  के  सवाल  पर  विचार  कर  सकते  हो  सकता  है  हमे  सारी  बात  की  अधिक  कारगर  ढंग  से
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 निगरानी  करनी  पड़े  ।  हमें  देखना  होगा  कि  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  जाए  ।

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  50  प्रतिशत  से  भ्रधिक  घनराशि  व्ययगत  हो  जाती  है  ।

 श्री  पी०  बी०  नरासह  राव  :  मैं  यह  समझता  है  ।  मं  मानता  ह  कि  धनराशि  का  उपयोग
 न  करने  के  मामले  पर  ज्यादा  विस्तार  से  चर्चा  करने  की  जरूरत  है  ।  पर  ऐसा  इसलिए  नहीं  क्योंकि

 वहां  भेजे  जाने  वाले  व्यक्ति  अच्छे  नहीं  हैं  ।  मैं  संक्षेय  में  यही  कहने  का  प्रयास  कर  रहा  ह्‌  ।

 श्री  पो०  एम०  सईद  :  ऐसा  सोचने  के  लिए  मेरे  पास  ठोस  कारण  पहले  1982-83  2-83
 और  1983-84  तीन  साल  तक  एक  पंसा  तक  वापिस  नहीं  किया  गया  ।  लेकिन  क्यों  ऐसा
 हो  रहा  है  ?

 श्री  पो०  बी०  नरसह  राव  :  उन्होंने  स्वयं  कहा  है  कि  दो  साल  पहले  कोई  घनराशि
 व्ययगत  नहीं  हुई  ओर  इस  साल  धनराशि  व्ययगत  हुई  अगले  साल  भी  कोई  घनराशि  व्ययगत  नहीं
 होगी  ।  उतार-चढ़ाव  आता  रहेगा  ।  हम  इस  तरह  के  मामले  को  तूल  क्‍यों  दें  ?

 कुछ  और  मुद्दे  उठाए  गए  हैं  ।  लेकिन  मैं  एक  दो  सामान्य  मुद्दों  को  उठाना  चाहू गा  जो  गृह
 मंत्रालय  के  संदर्म  में  महत्व  रखते  हैं  और  कुछ  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।.

 डा०  दत्ता  सामंत  दक्षिण  :  कानून  और  व्यवस्था  प्रशासन  एक  महत्वपूर्ण
 बात  पुलिस  को  शान्तिपूर्ण  तालाबंदियों  भौर  हड़तालों  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिए  ।

 श्री  पो०  बो०  नर्रासह  राव  :  हम  किसी  भी  तालाबंदी  या  हड़ताल  में  हस्तक्षेप  नहीं  कर
 रहे  कया  हम  हस्तक्षेप  कर  रहे  हैं  ?

 डा०  दत्ता  सामंत  :  मालिक  श्रमिकों  के  विरुद्ध  पलिस  का  प्रयोग  करते  आपके  राष्टीय
 स॒रक्षा  अधिनियम  के  कारण  म॒झे  स्वयं  दो  या  तीन  बार  गिरफ्तार  किया  गया  हमें  कंसे  पता
 चले  कि  इस  अधिनियम  का  कैसे  प्रयोग  किया  जाएगा  ?  मेरे  40  सक्रिय  लोगों  को  बपड़ा  मिल
 कमंचारियों  की  हडताल  के  दोरान  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  तहत  गिरफ्तार  कर  लिया  गया
 मैंने  इस  महत्वपूर्ण  बात  को  पहले  भी  उठाया  था  ।  इस  सभा  को  आश्वासन  दिया  गया  घा  कि  इस

 घनियम  कौ  श्रमिकों  के  विरुद्ध  इस्तेमाल  नहीं  किया  जाएगा  *'
 )

 ह्ली  पी०  बो०  नर्रासह  राव  :  अब  भुझे  शिकायत  मिली  परन्तु  मैं  नहीं  जानता  कि
 मेरा  इससे  क्‍या  सम्बन्ध  है  क्योंकि  यह  एक  स्थानीय  म।मला  पुलिस  को  किसी  खास  क्षेत्र  में

 किसी  खास  मामले  में  किसी  खास  स्थिति  को  देखते  हुए  क्या  करना  है  एक  ऐसा  मामला  है  जिस
 पर  वास्तव  में  हम  यहाँ  से  अन्तिम  '

 डा०  दत्ता  सामंत  :  सरकार  इन  सब  बातों  पर  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  दे  रही

 सला  नहीं  फर  सकते  ।
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 अकबर  होटल  में  लोग  अपनी  नौकरी  से  रहे  हैं  तथा  पुलिस  ने  उन  पर  लाठी-चार्ज  किया
 सरकार  इस  मामले  पर  कुछ  निर्देश

 शी  एस०  जबपाल  रेह्डो  :  वह  पुलिस  वर्ग  के  चरित्र  का  उल्लेख  कर

 रहे

 श्री  बो०  पी०  नरसह  राव  :  पुलिस  कोई  वर्ग  नहीं  है  ।

 माषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  एक  या  दो  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रश्नों  को  उठाना  चाहू गा
 जिन  पर  मैं  सदस्मों  से अपना  दिमाग  लगाने  के  लिए  कहू  ताकि  किसी  उपयुक्त  समय  पर  हम
 सभा  के  अन्दर  या  बाहर  उन  पर  विचार  सकें  ।  ये  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामले  हैं  ।

 ह

 40  वर्ष  एक  जो  मारत  का  नागरिक  शायद  आज  मारत  का  नागरिक
 नहीं  बह  पाकिस्तान  या  बंगला  देश  का  नागरिक  यह  विभाजन  का  परिणाम  बाउ

 हम  यह  बताने  की  स्थिति  में  नहों  हैं  कि  कौन  भारतीय  और  कौन  भारतीय  नहीं  हैं  क्योंकि  हमने
 अब  तक  महत्वपूर्ण  सांख्यिकी  नागरिकता  पंजीकरण  कार्यक्रम  में  सुधार  करने  के  लिए
 चित  कदम  नहीं  उठाए  हैं  और  जो  घसपंठ  हुई  और  जिस  स्तर  पर  यह  हुई  उससे  समस्‍यायें
 उत्पन्न  हुई  हैं  जो  विख्यात  हैं  ।  उस  पीढ़ी  के  उस  पीढ़ी  के  लिए  जो  1940  या  1946  या

 1945  में  भारतीय  थी  परन्तु  आज  भारतीय  नहाों  उनको  राष्ट्रीयता  भिन्‍न  है  ।  उनकी  समस्‍यायें
 भिन्‍न  थीं  ।  उनकी  भावनायें  भिन्‍न  थी  ।  और  उनका  दृष्टिकोण  भिन्‍न  उन  दृष्टिकोणों  को
 जारी  रखने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  चालीस  वर्षों  के  बाद  हमें  अपने  नागरिकता  प्रवन्धों  को
 पकक्‍का  करना  मैंने  एक  व्यापक  शब्द  प्रयोग  किया  है  क्योंकि  इसमें  बहुत  सी  बरतें  शामिल
 हैं  भारत  के  एक  गांव  महत्वपूर्ण  आंकड़ों  को  कौन  रखता  है  -  या  तो  अगर  उस  स्तर
 पर  कोई  व्यक्ति  ऐसा  है  जो  रजिस्टर  में  लिखने  में  रुचि  नहीं  चाहे  कोई  बच्चा  पंदा  हो  या

 कोई  व्यक्ति  उसे  किसी  बच्चे  के  जन्म  होने  में  या  किसी  व्यवित  के  मरने  से  कुछ  नहीं  प्राप्त

 होता  ।  उसकी  रुचि  नदीं  है  ।  हमारे  महत्वपूर्ण  आंकड़ं  विश्वास  योग्य  नहीं  हैं  और  इन

 आंकड़ों  के आधार  पर  हम  अपनी  कई  योजनायें  बना  रहे  मैं  माननीय  सदस्यों  से  कहना

 चाहू गा  कि  हमें  एक  संसद  सदस्य  के  जन  नेता  के  जनता  के  कार्यकर्त्ता  के  नाते  इस

 महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  कार्य क्रम  को  शुरू  करना  चाहिए  ।  केन्द्रीय  गृह  मंत्रालय  कार्य  कर  रहा

 हमें  उपबंधों  को  पक्का  बनाना  न  केवल  कानूनी  उपबंधों  बल्कि  आप  सभी  कानुनी
 को  पारित  कर  सकते  हमें  कहना  चाहिए  कि  नागरिकता  कानून  को  फिर  से  बनाया

 परन्तु  कहानी  यहीं  समाप्त  नहीं  हो  क्‍योंकि  यह  कहानी  की  शुरूआत  इसे  कंसे  लागू
 किया  अगर  आप  इसे  निश्चित  रूप  से  तथा  ठीक  से  सबसे  निचले  स्तर  से  लागू  नहीं  करते  तो

 कुछ  भी  नहीं  होने  वाला  है  ।

 दा

 असम  समस्या  ।  मुके  उन  सभी  समस्याओं  का  उल्लेख  करने  की  जरूरत  नहीं  है  जिन  पर

 पहले  ही  चर्चा  हो  चुको  हैं  या  होने  वाली  है  ।  अतः  महत्वपूर्ण  सांख्यिकी  कार्य  क्रम  को  पक्का  बनाने
 की  जरूरत  उसे  नया  रूप  प्रदान  करने  की  जरूरत  इसी  पर  हम  विचार  कर  रहे  यह

 एक  महत्वपूर्ण  पहलू  है  ।  दूसरा  पहलू  दंड़  प्रक्रिया  संहिता  के  बन्तयंत  जांच-पड़ताल तथा  अभियोजन
 की  अ्रवस्थाओं  से  संबंधित  है  ।  हम  देखते  हैं  कि मारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  के  क्षनुसार  कतिपय
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 श्री  पी०  वी०  नरसिह

 अन्तर  जिसे  प्रमाणक  शक्ति  माना  जाता  है  वह  मिन्‍न  हो  सकता  है  अगर  आप  एक  भिन्‍न
 दंड  कानून  के  अनुसार  चलें  तो  प्रमाजक  शक्ति  भिन्‍न  हम  भारतीय  दंड  प्रक्रिया
 संहिता  तथा  साक्ष्य  अधिनियम  में  निर्धारित  मानकों  के  अनुसार  कार्य  कर  रहे  अब  कठिनाई
 यह  है  कि  कार्य  और  मामलों  की  संख्या  इतनी  बढ़  गई  हैं  कि  जांच  पंड़ताल  की  गरुणवन्ता  को  गत

 कुछ  दछ्षकों  में  नुकसान  पहुंचा

 अपने  युवा  काल  में  हम  बहुत  ही  मशहूर  उप-अधीक्षकों  के
 बारे  में  जो  बहुत  कठिन  काय  करते  कठिन  जाँचों  को  सफलतापूंवंक  करते  सुना  करते

 आजकल  ऐसा  हो  रहा  परन्तु  सामान्य  तौर  पर  यह  ख्याल  है  कि  जांच-पड़ताल
 में  कार्य  कुशलता-स्तर  गिर  गया  हम  इन  मामलों  पर  विचार  कर  रहें  इन  मामलों
 पर  हमें  और  मी  अधिक  सावधानी  से  विचार  करना  क्‍योंकि  जब  तक  जांच-पड़ताल  का
 स्तर  ठीक  और  कार्य  कुशल  नहीं  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सकता  ।  हम  जानते  हैं  कि

 एक  व्यक्ति  ते  गांव  में  हत्या  की  आप  किसी  ग्रामीण  से  वह  आपको  परन्तु
 व्यक्ति  साफ-साफ  कानूनी  पंजे!से  बच  जाता  क्योंकि  भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  के  हम
 अदालत  के  सामने  साक्ष्य  प्रस्तुत  नहीं  कर  और  अदालत  जिसका  मागगे-दर्शन  मारतीय  साक्ष्य
 अधिनियम  के  अनुसार  होना  कहना  पड़ता  हैं  कि  यह  साबित  नहीं  किया  जा  सका  ।  यह  नहीं  कि
 हत्या  नहीं  हुई  है  ।  हत्या  हुई  है  यह  सिद्ध  नहीं  हो  सका  ।  यह  शरीफ  व्यक्ति  अथवा  इसके
 विपरीत  जिसने  ह॒त्या  का  जुम  किया  वापिस  गांव  आ  जाता  है  ।  हमारे  गांवों  में  प्रतिदिन  यह  हो
 रहा  वहां  पर  हत्याएं  बहुत  होती  है  ।  एक  व्यक्ति  जो  सजा  काट  रहा  पेरोल  पर  छूट  जाता

 कई  और  ह॒त्याएं  करता  और  वापस  चला  जाता  है--पूछठाछ  और  जांच-पड़ताल  की  इन
 सब  त्रुटियों  के  कारण  वास्तव  में  अभियोजन  में  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  रही  है  ।  हम  नहीं  चाहते  कि
 ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  किसी  निर्दोष$व्यक्ति  को  सजा  परन्तु
 ही  हमें  यह  भी  देखना  है  कि  कोई  दोषी  ज्यक्ति  भी  नबच  आसानी  से  बच
 कि  आजकल  देखने  में  आ  रहा  अत:******** *

 ***

 थ स
 जसा

 श्री  भ्रताउरंहमान  :  हस्तक्षेप  के  लिए  माफ  क्‍या  जांच-पड़ताल  को  कानून
 ओर  व्यवस्था  से  अलग  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाया  गया  है  ?  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण
 समस्या

 ओर  पी०  थो०  नरसह  राव  :  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  हमें  बहुत  सावधानीपवंक
 ध्यान  देना  होगा  ।  इसके  अच्छे  ओर  बुरे  दोनों  पहलू  हैं  ।  मैं  आपको  बताऊं  :  इसमें  अच्छे  और  बुरे
 दोनों  पहलू  परंतु  हमें  इस  पर  कोई  रुख  अपनाना

 सबसे  पहले  करने  वाला  मामले  का  अध्ययन  करना  यह  सिर्फ  मामला

 उठाने  या  उत्तर  देने  या  प्रश्न  पूछने  की  बात  नहीं  ऐसी  बात  नहीं  यह  ऐसी  बात  है  जो
 पर्दे  के  पीछे  करने  की  है  ।  कुछ  लोगों  को  इस  पर  लगाना  एक  मामले  का  अध्ययन
 किस  प्रकार  से  एक  खास  मामला  असफल  हों  किस  स्तर  पर  यह  असफल  किन
 कारणों  की  वजह  से  यह्‌  असफल  और  क्‍या  आप  इसका  सामान्यकरण  करके  इससे  निष्कर्ष
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 निकाल  सकते  जो  जांचकर्त्ताओं  के  लिए  लाभप्रद  जो  अभियोजकों  के  लिए  लामप्रद  हों
 ओऔर  जो  पुलिस  प्रशासन  के  लिए  लाभप्रद  इन  सब  बातों  पर  गौर  करना

 आधुनिक  जांच-पड़ताल  के  तरीकों  और  कानून  पर  निर्भर  करने  वाले  मुकहमे  जो
 दशकों  से  एकत्रित्र  हो  रहे  के  बारे  में  हमें  फील्ड  स्तर  पर  इन  मामलों  के  साथ  निपटने  वाले
 काभिकों  को  नयी  हिदायतें  देने  के  बारे  में  सोचना  पड़ेगा  ।  इन  सब  मामलों  पर  गौर  करना  होगा  ।
 यह  सिफं  ज॑से  ही  मामला  जैसे  ही  समस्या  पेदा  हो  उसे  अर्थात्‌  इंजिनਂ
 पहलू  का  प्रश्न  नहीं  यह  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  परन्तु  इसके  काफी  काम  है  जिसे
 करने  की  आवश्यकता  है  और  मैं  सभा  को  बताना  चाहूगा  कि  गृह  मंत्रालय  ने  इन  मामलों  को
 गंभीरता  से  लिया  और  कुछ  समय  में  हम  पुलिस  प्रशासन  के  इन  सब  पहलुओं  को  मजबूत

 और  हम  संपूर्ण  प्रशासन  प्रशासन  के  सभी  पहलुओं  में  वास्तव  में  काफी  सुधार  लायेंगे  ।
 यही  मैं  सभा  को  सूचित  करना  चाहता  था  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  :  यह  किस  चरण  में  है  ?

 श्री  पी०  बी०  नरसिह  राव  :  बात  यह  यह  एक  परियोजना  नहीं  यह  एक
 योजना  नहीं  हो  सकती  ।  यह  एक  सतत  प्रक्रिया  परन्तु  यह  शाशवत  नहीं  रह  सकती  ।  जब  हम
 इसे  एक  सतत  प्रक्रिया  कहते  तो  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  हम  इसे  हमेशा  करते  रहेंगे

 इसे  चरणों  में  करना  होगा  ।  आप  देखते  हैं  कि  इसे  शुरू  करना  विशेष
 रूप  व्यवस्थित  करने  की  दशा  में  ।  यदि  आप  जांच-पड़ताल  की  बात  करते  हैं  तो आप  भ्न्‍्य
 बातों  को  जांच  के  साथ  नहीं  मिला  सकते  ।  इसके  लिए  भिन्‍न  भिन्‍न  व्यक्ति  तथा  भिन्‍न

 कुशलता  की  आवश्यकता  होती  है  ।

 श्रो  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  आसूचना  विभागों  को  शक्तिशाली  बनाने  के  बारे
 में  क्या  स्थिति  है  ?

 श्री  पो०  वी०  नरसह  राब  :  मेरे  रछूयाल  से  राज्य  मंत्री  ने  यह  बता  दिया  होगा  |  फिर
 इसके  बारे  में  अधिक  नहीं  बोला  क्‍या  ऐसा  नहीं  है  ?  ये  ठोस  और

 शायद  स्थायी  पहलू  हैं  जिन  पर  हमें  विचार  करना  और  मैं  सभा  को  सूचित  करना  चाहू गा
 कि  हम  इन  मामलों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  हि

 मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूਂ  कि  इस  परियोजना  को  हम  इतने  समय  में  पूरा  परन्तु  बात

 है  :  जैसे-जैसे  हम  साथ  इस  पर  सावधानीपूर्वक  ध्यान  देना  होगा  ।  मैं  आशा  करता

 )

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  मेरा  एक  महत्वपूर्ण  प्रइन
 )**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  मैं  दूसरों  को  भ्रनुमति  नहीं  यह
 विवाद  नहीं  ह

 )
 **

 वृत्तान्त  में  सम्मिलत  नहीं  किया  गया  ।
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 अपने  स्थानों  पर  बेठ  जाइए  ।  आप  सभी  बैठ  जाइए  ।  बैठ  जाइये  ।

 )
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  इसे  कार्यवाहीं  वृतान्त  में  सम्मिलित  करने  की  स्वीकृति  नहीं  दूंगा  ।

 श्री  पो०  बो०  नरसिह  राव  :  मैंने  सोचा  कि  मिर्धा  जी  ने  इसके  बारे  में  पहले  ही  बता

 दिय  होगा  ।  )**

 1.00  म०  प०

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  हमगे  एक  बात  कही  थी  कि  असम  आन्दोलन  के  दौरान  केन्द्रीय
 तथा  अद्ध-केन्द्रीय  क्षेत्र  के  जिन  लगभग  75  कमंचारियों  को  परेशान  किया  गया  था  उन्हें  कोई
 राहत  नहीं  दी  गई  है  तथा  असमं  समभकोते  का  पालन  नहीं  किया  गया  जिससे  राज्य  में  कॉफी
 असन्‍न्तोष  है  ।  क्या  आप  इस  पर  कुछ  कहेंगे  ?

 श्री  पी०  वो०  मरासह  राव  :  इस  सभा  में  आपने  इस  बात  को  उठाया  हम  इस  पर
 गौर  करेंगे  और  अगर  कुछ  किया  जा  सकता  होगा  तो  किया  जाएगा  ।

 ह

 श्री  अब्दुल
 रज्षोद  काबुलो  :

 मैंने  जम्मूं  और  कश्मीर  में  चुनावों  के  बारे  में  बात
 है  क्‍योंकि  वहां  पर  राज्यपाल  का  शासन  लागू  कर  दिया  गया  लोगों  की  इच्छा  है  कि

 शीघ्र  ही  चुनाव  होने  लोग  जम्मू-कश्मीर
 राज्य  में  लोकतन्त्र  को  बहाल  करना

 चाहते  हैं  ।

 श्री  पो०  थो०  नर्रासह्‌  राव  :  हमें  आपके  विचारों  की  जानकारी  है

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  क्‍या  हमें  आपके  विचारों  को  जानकारी  नहीं  होनी  चाहिए  ?

 क्री  पी०  घो०  नरसिह  राव  :  हमारे  विचारों  का  हमारी  कार्यों  से  पता  चलता

 श्री  अव्चुल  रशोद  काबुलो  :  आपको  हमारे  मामले  का  समर्थन  करना  हम  वहां
 पर  लोकतम्त्र  को

 बहाल  करना  चाहते  हैं  और  चाहते  हैं  कि  वहां  चुनाव  जल्दी  से  जल्दी  कराए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  गृह  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदान  की  माँगों  से  सम्बन्धित  सभी
 कटौती  प्रस्ताव  समा  में  मतदान  के  लिए  रखता  जब  तक  कि  कोई  माननीय  सदस्य  अपने  कटौती
 प्रस्तावों  को अलग  से  रखने  के  लिए  आग्रह  नहीं  करता  ।

 समो  कटोती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखें  गए  ओर  अस्वोकृत  हुए  ।

 +*कायंवाहीं-वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किमरा  गया  ।
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 26  1908  अंनुदानों  की  भांग  1986-87  उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं गृह मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  गृह  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान  की  मांगें  मतदान  के  लिए
 रखता  हू  +  प्रइन  यह  है  :

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  गृह  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  संख्या  47  से  56  और
 के  सामने  दिखाए गए  भाग  श्षीर्षों  के  सम्बन्ध  में  31  1987  को  समाप्त  होने  वाले  ब्ष  में
 संदाय  के  दोरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदाएगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूसा  करने  के  लिए
 कार्यसूची  के  स्तम्भ 4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों में  अनधिक
 सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।



 16  1986 अनुदानों  की  मांगें  1986-87

 000'0/'५8/6८'८

 g00'ZE‘ZL‘SE

 402

 ४208 1५

 bbikt Bis
 a4

 [५ ॥ . ८8 000'06'0८'६५ "0५ 000'0५'८0'$ ६ ६४५ ५ 000 000'८५'67'& 22४८६ |४४ 8४ 000'८6'8५7*9 ध्च ६४ 9%3 9%५% 95% 45७ | 9 पर 4 ६ ट | 434 ४ ( 2५७४२ ४४२ ४2४७ ३७४ 40७७ ३७ एथडड 23]. है 3 2७) ९ 9७४ 24083



 अनुदानों  की  मांगे  1986-87 26  1908

 000'$

 69%
 000'८81.0'8६(६

 ८.
 ६९8

 .

 b's
 ५ 000*5६09

 000/9६%

 2080७

 ५-9५

 000/9८८४'६

 11811

 Os

 000 ८८८११ । 5 । ।: 2 28 2008 ५४७४. १५ | *६५



 अनुदानों  की  मांगें  1986-87  16  1986

 झनुदान  को

 खाद्य  ओर  नागरिक  परर्ति  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांय  संख्या
 42  और  43  पर  चर्चा  करेगी  और  इन  पर  मतदान  कराया  इस  कार्य  के  लिए  घंटे

 का  समय  निश्चित  किया  गया  है  ।

 सदन  में  उपस्थित  जिन  माननीय  सदस्यों  के  अनुदानों  की  मांगों  सम्बन्धी  कटौती  प्रस्ताव
 परिचालित  किए  जा  चुके  हैं  यदि  अपने  कटोती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  तो  15  मिनट
 के  भीतर  सभा-पटल  पर  भेज  दें  जिनमें  उन  कटौती  प्रस्तावों  की  संख्याएं  लिखी  हों  जिन्हें
 वे  प्रस्तुत  करना  चाहते  केवल  उन्हीं  कटौती  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  किया  गया  माना

 इस  प्रकार  प्रस्तुत  किए  गए  कटौती  प्रस्तावों  की  क्रम  सख्याओं  को  दर्शाने  वाली  एक  सूची
 तुरन्त  सूचना-पट्ट  प्र  लगा  दी  जाएगी  ।  यदि  किसी  सदस्य  को  इस  सूची  में  कोई  गलती  मिले  तो
 उसकी  सूचना  अविलम्ब  समा-पटल  पर  कायेरत  अधिकारी  को  देनी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कार्यंसूची  के  स्तम्भ  2  में  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या
 42  से  43  के  सामने  दिखांए  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध

 में
 3]  1987  को  समाप्त

 होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दोरान  होने  वाले  खर्चो  की  भ्रदायगी  करने  हेतु  आवश्यक
 राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्यंसूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा

 पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  अनधिक  संबंधित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  ।”
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 श्री  सी०  माधव  रेडडो  :  हमारे  सामने  पेश  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति
 मंत्रालय  को  अनुदान  की  मांगे  उनके  संबंध  में  मैं  कुछ  टिपणियां  करना  चाहता  हूं  । जब  हम  इस

 मंत्रालय  के  बारे  में  सोचते  तो  हम  सबके  दिमाग  मे  सबसे  पहले  मारतीय  खाद्य  निगम  की  याद

 आती  जोकि  अब  सफेद  हाथी  बन  गया  सुमे  इस  समा  में  इस  विषय  पर  उठाए  गए  प्रश्नों

 ओर  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  उत्तरों  की  याद  आ  रही  है  |  हाल  ही  जब  कई  आरोप

 लगाए  गये  थे  तो  कायंवाही  वृत्तांत  में  यह  बात  रिकार्ड  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  किवे

 खुद  मी  निगम  के  कार्य  से  खुश  नहीं  यह  खेद  का  विषय  है  कि  सरकार  ने  समा  में  निगम  को

 समर्थन  दिये  जाने  के  बाबजूद  निगम  ने  अच्छा  कार्य  नहीं  दिया  हाल  ही  में  हमने  इसकी

 अधिकृत  पूंजी  को  450  करोड़  रु०  से  बढ़ाकर  1000  करोड़  रु०  कर  दिया  है  ।  इसके  330  करोड़  रु०

 के  ऋण  को  शेयरों  में  बदल  दिया  ग़या  है  ।  हमने  निगम  को  बहुत  सी  रियायतें  दी  जिनमें  इसे
 बैंकों  और  भारतीय  रिजवं  बेंक  से  बाजार  भाव  173%  की  दर  की  बजाय  14%  की  दर  से
 सस्ती  दरों  पर  ऋण  उपलब्ध  हो  सकता  हाल  ही  में  हमने  इसके  भारक्षित  मंडार  को  घटाकर

 10  मिलियन  टन  कर  दिया  जिससे  इसकी  भंडारन  समस्या  हल  हो  गई  है  ।  इन  सब  रियायतों
 के  निगम  का  कार्यकरण  देश  में  खाद्यान्न  के  प्रबन्धक  के  रूप  में  उतना  अच्छा  नहीं  जितना

 होना

 माननीय  मंत्री  ने  एक  प्रशन  के  उत्तर  में  कहा  था  कि  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  यातायात
 और  मंडारण  के  कारण  इस  निगम  को  600  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई

 वाणिज्य  तथा  ख्षाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  पो०  शिव  शंकर  )  :  छः  सो  करोड़

 श्री  सी०  माधव  रेडडो  :  पांच  वर्षों  के दोरान  ।  1980-81  में  100  करोड़  रु०  का  घाटा
 1981-82  में  यह  घाटा  116  करोड़  रु०  198  2-83  के  दोरान  143  करोड़  1983-

 84  में  140  करोड़  रु०  और  1984-85  के  दोरान  यह  घाटा  122  करोड़  रु०  का

 इसी  प्रकार  खाद्यान्न  की  बरबादी  और  नुकसान  से  निगम  को  ]980-81  के  दौरान
 6.43  लाख  1981-82  के  दोरान  6.51  लाख  1982-81  में  7.40  लाख  टनः
 1983-84  के  दोरान  6.74  लाख  टन  और  1984-85  में  5.72  लाख  टन  खाद्यान्न  का  नुकसान
 हुआ  ।

 निगम  का  कार्य  इस  प्रकार  इस  निगम  को  देश  के  लोगों  की  सेवा  करने  की  जिम्मेदारी
 है  ।  इस  पर  पूरे  देश  में  सावंजनिक  वितरण  का  काये  करे  और  देश  में  खाद्यानों  को  खरीदने  और
 लोगों  में  उसके  वितरण  की  भारी  जिम्मेदारी  को

 जे  साई कि  हम  सब  जानते  इस  निगम  का  मुख्य  कार्य  खाद्यान्न  खरीद  कर  राज्य  सरकारों
 को  निर्गंम  मूल्य  पर  सप्लाई  करना  कुछ  मदों  का  निगम  मूल्य  खरीद  मूल्य  से  अधिक

 इस  प्रयोजनार्थ  भारत  सरकार  निगम  को  वित्तीय  सहायता  देती  इस  वर्ष  इस  राजसहायता
 की  राशि  1650  करोड़  रु०  है  जबकि  इस  मद  पर  अगले  वर्ष  के  लिए  1750  करोड़  रु०  का
 प्रावधान  किया  गया  निगम  की  अकुशलता  के  कारण  राजसत्  राशि  में  वृद्धि  होती

 जा  रही  मुझे  ढर  है  कि  शायद  सस्ती  दरों  पर  खाद्यान्न  पूर्ति  के  लिए  ही  राजसहायता  नहीं
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 जारी  रखनी  बल्कि  निगम  की  के  कारण  भी  अधिक  राज  सहायता  देनी

 इस  निगम  और  इस  मंत्रालय  का  अन्य  महत्वपूर्ण  सावंजनिक  वितरण

 प्रणाली  आज  देश  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  कार्य  निष्पादन  की  स्थिति
 क्या  है  ?  सावंजनिक  वितरण  व्यवस्था  जिसे  देश  में  20  से  35  साल  हो  गये  हैं  केवल  एक  वितरण
 व्यवस्था  तक  सीमित  रह  गई  यह  सोचा  गया  था  कि  यह  व्यवस्था  निर्घनता  उन्मूलन  में  बहुत
 प्रभावशाली  साधन  सिद्ध  होगी  ।  किस  सीमा  तक  इस  अभिष्ट  की  पूर्ति  की  गयी  है  ?  देश  में  खाद्य
 पदार्थों  की  खरीद  और  वितरण  में  इस  व्यवस्था  को  किस  सीमा  तक  नव  आयाम  प्रदान  किया
 गया  है  ?  इस  सावंजनिक  वितरण  व्यवस्था  के  लिए  क्‍या  किया  गया  है  ?  यह  एक  बड़ा  मनोरंजक
 अध्ययन  है  ।

 अपने  देश  की  तुलना  दूसरे  देशों  सावंजनिक  वितरण  की  लागत  क्‍या
 इस  विषय  पर  मैंने  उन  देशों  से  कुछ  आंकड़ों  का  अध्ययन  किया  था  ।  एक  प्रश्न  के  उत्तर
 माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  उनके  पास  दूसरे  देशों  के  कोई  आंकड़े  नहीं  हैं  और  सरकार  के

 लिए  यह  तुलना  करना  बहुत  कठिन  है  कि  हमारे  देश  में  सावंजनिक  वितरण  की  क्‍या  लागत  है
 भ्रोर  दूसरे  देशों  में  क्या  मैंने  आंकड़ों  की  जांच  पड़ताल  की  और  आश्चयंजनक  रूप  से  पाया
 कि  इस  देश  में  सावंजनिक  वितरण  व्यवस्था  की  लायत  बहुत  अधिक  वास्तव  में  सारे  विद्व  में
 सबसे  अधिक  एफ.सी  के  प्रबंध  निदेशक  ने  स्वयं  मुझे  इन  आंकड़ों  का विवरण  दिया  है  और
 वे  आंकड़े  सारा  भेद  खोलने  वाले  उन्होंने  कहा  कि  प्रशासनिक  लागत  6%  भाड़ा  25%,
 बोरों  की  लागत  10%,  कानूनी  शुल्क  9%,  तथा  मंडारण  क्षति  2%  यदि  हम  इन  आंकड़ों
 को  सही  मान  भी  मैं  जानता  हूं  कि  इनमें  से  कुछ  आंकड़े  गुमराह  करने  वाले  खासकर
 भंडारण  क्षति  संबंधी  आंकड़े  यह  सब  मिलाकर  71%  बनती  है  ।  71%  एक  बहुत  ऊँचा  आंकड़ा

 ऐसी  स्थिति  उन  वस्तुओं  के  मूल्य  जिन्हें  वितरण  करने  जा  रही  निश्चित
 तौर  पर  बढ़  जायेंगे  और  हमें  इस  पर  अधिक  सब्सिडी  देनी  उन्होंने  वक्‍तव्य  15-2-86
 को  दिया  पूर्व  वर्षों  की  तुलना  में  पिछले  तीन  सालों  से  लागत  बहुत  अधिक  बढ़  रही
 उस  दिन  उन्होंने  और  आंकड़े  दिए  कि  लदान-उतार  लागत  जो  कि  1981  में  9.54  रुपये  प्रति
 क्विटल  थी  1984-85  में  बढ़कर  17.57  करोड़  हो  गयी--यानी  76%  प्रतिशत  को

 1981-82  में  लागत  प्रति  क्विन्टल  37.87  रुपये  से  बढ़कर  1984-85
 में  प्रति  क्विटल  48.34  रुपये  हो  गग्री  अर्थात  28%  की  वृद्धि  |  दूसरे  प्रशासनिक
 व्यय  1984-85  में  11.33  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  15.31  करोड़  हो  गया  भर्थात

 36%  की  वेतन  बिल  92.58  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  150.75  करोड़  रुपये  हो
 अर्थात  63%  की  रेल  विलंब  शुल्क  6  करोड़  से  बढ़कर  7.5  करोड़  हो  गया  अर्थात

 26%  की  वृद्धि  हुयी  ।  मैं  नहीं  समकता  कि  इतने  अधिक  विलंब  शुल्क  का  कोई  औचित्य  है
 इस तथ्य  के  वावजद  कि  एफ०सी०आई०  और  रेलवे  दोनों  ही  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नियंत्रित  है
 सार्वजनिक  वितरण  की  इस  अधिक  लागत  के  कारण  हमें  प्रत्येक  उस  चीज  पर  सब्सिडी  देनी

 पड़ेगी जिसे  एफ०सी  ०आई०  भारी  कीमत  पर  राज्यों  को  आपूर्ति  करने  जा  रही

 सब्सिडी  देने  के  सावंजनिक  वितरण  व्यवस्था  कहां  तक  सफल  रही  है  ?  आज
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 सो०  माघव

 हम  कहां  है
 ?

 कुछ  वस्तुओं  को  छोड़कर  जंसे  चीनी  और  आयातित  खाद्य  क्योंकि  ऐसा  करना
 सरकार  के  लिए  आवश्यक  हो  गया  इस  व्यवस्था  में  कोई  ज्यादा  परिवर्तन  नहीं  हुआ  यह
 बताया  गया  था  कि  उसने  कुछ  साल  पहले  दुकानों  की  संख्या  2.75  लाख  से  बढ़ाकर  3.45  लाख
 कर  दी  निश्चित  तौर  पर  आपने  दुकानों  की  संख्या  बढ़ाई  है  ।

 श्री  पी०  शिवश्ंकर  :  यह  राज्यों  का  काये

 झो  सो०  माधव  रेड्डो  :  मैं  जानता  मैं  सामान्यतः  “  बितरण  व्यवस्था  की  बात  कर

 रहा  हूं  लेकिन  केवल  दुकानों  की  संख्या  बढ़ाना  ही  पर्याप्त  नहीं  आप  राज्यों  को  क्‍या  देने  जा

 रहे  आप  इन  दुकानों  के  माध्यम  से  क्या  वितरण  करने  जा  रहे  यह  दावा  किया  गया  है
 कि  वितरण  में  वृद्धि  हुई  है  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिक्री  की  राशि  में  बढ़ोत्तरी  हुई
 लेकिन  बिक्री  राशि  क्‍या  है  ?  इस  +  वद्धि  क्‍यों  हुई  है  किस  कारण  से  ?  यह  बिक्री  में  वद्धि
 नयी  उपभोग  वस्तुओं

 --  एक  या  दो  व  से  दिये  जा  रहे  आयातित  खाद्य  तेल  एवं  चीनी  के  कारण

 हुई  हैं  और  इस  तथ्य  के  कारण  भी  कि  आऋः्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  दो  रुपये  प्रति  किलो  ग्राम  चावल
 की  योजना  शुरू  की  उससे  कुल  बिक्री  में  एक  तिहाई  की  बद्धि  हुई  कुल  चावल  की  मात्रा
 जो  सारे  देश  में  वितरित  किया  जा  रहा  मोटे  अनुमान  के  अनुसार  लगभग  60  लाख  टन

 है ‘ हक

 क्री  के०  एस०  राव  :  आन्प्रप्रदेश  में  ?

 श्री  सी०  भाषव  रेड्डो  :  मारत  के  सभी  राज्यों  को  कुल॒  60  लाख  टन  चावल
 गया  है  जिसमें  20  लाख  टन  अकेले  आन्ध्र  प्रदेश  में  बांटा  गया

 शत  के०  एस०  राव  :  यह  कुल  आवशूति  का  एक  तिहाई  कंसे  हो  सकता  है
 ?

 इसमें न
 केघषल  चावल  बल्कि  अन्य  चोज़ें  भी  शामिल  हैं  ।

 थरो  स्रे०  माधव०  रेड्डो  :  में  आपको  बताऊंगा  ८  यह  इस  सत्य  के  कारण  है  कि  आंध्र  ही

 एक  ऐसा  राज्य  है  जहां  60  प्रतिश्चत  जनता  की  पूरी  जरूरत ऋवल  की  आपूर्ति  द्वास  पूरी  की  जा  रही
 सावंजनिक  वितरण  व्यवस्था  खाद्य  पदार्थों  के  बितरण  को  एक  नवीन  दिशा  प्रदान  करने  में

 असफल  हो  चुकी  विशेषकर  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  की  जरूरतें  पूरी  करने  में  ।  ऐसे  आंध्र  प्रदेश
 में  क्या  स्थिति  मु्के  उत्त  विवाद  के  लिए  खेद  है  जो  शुरू  किया  और  जो  प्रेस  में  छप  चुका  है  ।
 मैं  इस  मामले  में  वहीं  जाना  चाहता  क्‍योंकि  किसी  भी  प्रकार  के  विवाद  में  लिप्त  होना  न  इस्र
 सदन  की  नियति  है  और  न  राज्य  या  केन्द्र  सरकार  की  |  तथापि  हम  जो  भी  करें  जनता  की
 मलाई  के  लिए  कमजोर  लोगों  को  मदद  करने  के  लिए  अतएव  किसी  प्रकार  का
 क्वाद  क्‍यों  होना  चाहिए  ?  हमने  कमी  नहीं  कहा  कि  सरकार  खाद्य
 पर  सब्सिडी  नहीं  दे  रही

 श्री  शिवशंंकर  :
 मैं  हस  वक्तव्य  से  प्रसन्न  हूं  ।

 ओ  सो ०  माधव  रेड्डो  :  निश्चित  रूप  से  यह  तथ्य  हरेक  जानता

 ओर  पौ०  शिव  हांकर  :  नेता  कम  से  कम  इसे  अभी  कहा
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 श्री  पी०  शिवशंकर  :  लेकिन  किसी  ने  इंकार  तो  नहीं

 श्री  सो०  भाषव  रेडडो  :  हो  सकता  है  कि  आप  कहें  कि  आप  67  पैसे  प्रति  किलो  सब्सिडी
 दे  रहे  हैं  हमारा  भी  कहना  है  कि  हम  भी  79  पैसे  प्रति  किलो  सब्सिडी  दे  रहे  मैं  आँकड़ों

 पर  ऋगड़ना  नहीं  चाहता  |  आप  सही  हो  सकते  हैं  ।  यह  आपकी  गणना  पर  निर्भर  करता  है  ।

 लेकिन  मुद्दा  यह  है  कि  राज्य  और  केन्द्र  सरकार  दोनों  ही  सब्सिडी  दे  रही  हैं  |  केवल  यही  एक
 वस्तु  है  जिस  पर  दोनों  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  एक  साथ  भारी  सब्सिडी  दी  जा  रही
 इसी  कारण  राज्य  सरकार  के  लिए  बड़े  पेमाने  पर  योजना  शुरू  करना  और  गरीब  लोगों की

 पूर्ण  अवश्यकताओं  को  पूरा  करने  की  सीमा  तक  चावल  सप्लाई  करना  संभव  हो  पाया  है'*****
 )

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  मितट  व्यवधान  डालने  के  लिए  मैं  क्षमा  चाहता  हृं  ।  तेलगू
 देशम  के  नेता  को  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  यही  हमने  लोगों  को  बताया  है  और  ऐसा  हम
 करते  जब  यह  कहा  गया  क्रि  केन्द्र  इस  बारे  में  सौतेला  ज्यवहार  कर  रहा  तो  तथ्य
 बताना  आवश्यक  हो  गया  ।  वह  अपनी  जगह  ठीक  है  ।  मैं  बार  बार  बता  चुका  हूं  कि  राज्य
 और  केन्द्र  दोनों  घन  दे  रहे  राज्य  जो  गलती  कर  रहा  हैवह  यह  है  कि  वह  यह  सत्य
 उजागर  नहीं  कर  रहा  है  कि  केन्द्र  धन  दे  रहा  मैं  अब  तक  इसी  बात  की  स्पष्ट  करने  की
 कोशिश  कर  रहा  था  ।

 |

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  यह  सच  है  कि  राज्य  इस  तथ्य  को

 रहा  है  या  उजागर  कर  रहा  है  कि  केन्द्र  भी  सब्सिडी  दे  रहा  वास्तव  में  यह  बात
 सभी  को  विदित  है  कि  केन्द्र  रियायती  मूल्य  पर  चावल  दे  रहा  है  और  सभी  राज्यों  को  दे  रहा

 आंध्र  श्रदेत  के  मुख्य  मंत्री  ने  यही  कहा  था  कि  केवल  हमारे  राज्य  को  ही  यह  आभाथिक
 सहायता  नहीं  दे  रहे  बल्कि  सभी  राज्यों  को  दे  रहे  हैं  ।'  अपने  प्यारे  मानवीय  मंत्री  महोदय
 को  मैं  यह  याद  दिलाना  चाहता  हूं  यह  विवाद  उतके  दल  ने  आरम्भ  क्ििया  था  न  कि  मुख्य
 मंत्री  ने और  मुख्य  मंत्री  ने  वही  बात  कही  जो  आपने  उत्तर  में  कहा  था  ।  जो  भी  आप
 लोगों  को  यह  याद  दिलाना  चाहते  हैं  कि  मो  दे  रहे  मुझे  यह  जाबकर
 अत्यधिक  प्रसन्नता  हुई  कि  आपने  यह  महसूस  तो  किया  कि  यह  एक  अच्छी  योजना  है  और
 इसीलिये  आप  भी  इसका  श्रेय  लेना  चाहते  इसका  श्रेय  आपको  और  हमें  दोनों  को  ही
 मिलना  इस  बात  से  कोई  इनकर  नहीं  मुझे  इस  बात  की  बहुत  अधिक  प्रसन्नता

 है  मुझे  ऐसा  महसूस  हुआ  कि  कोई  इसका  श्रेय  लेना  चाहता  है  ।  इसका  बर्थ  है  कि  यह  योजना
 बहुत  अच्छी  पहली  बार  इस  बात  को  स्वीकार  किया  गया  है  कि  यह  योजना

 बहुत  अच्छी  किन्तु  गत  दो  वर्षों  तक  यह  विवाद  उठता  रहा  कि  यह  राज्य  सहायता  क्‍यों
 दी  जाती  है  ?  विकास  परियोजनाओं  में  घन  लगाने  कें  बजाये  रुपया  क्‍यों  बांटा  जा  रहा  है  ?

 आप  हर  वर्ष  170  करोड़  रुपया  क्‍यों  व्यय  करेंगे  और  यह  रुपया  है  कहां  ?  सातवीं  योजना  के

 प्श्त
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 वित्त  पोषण  के  लिये  राज्यों  के  पास  घन  नहीं  है  ।  इसी  प्रकार  को  अनेक  बातें  चल  रही  थीं  और
 अनेक  विवाद  उठ  खड़े  हुये  मुझे  इस  बात  की  वास्तव  में  अपार  प्रसन्‍नता  है  कि  भारत
 सरकार  ने  यह  महसूस  कर  लिया  है  कि  यह  बहुत  ही  क्रांतिकारी  योजना  है  ओर  इसे  अन्य
 राज्यों  में  भी  लागू  किया  जाये  ।  मुझे  इस  बात  की  भी  वास्तव  में  अत्यधिक  प्रसन्‍नता  है  कि  भारत
 सरकार  ने  इस  योजना  को  जनजाति  क्षेत्र  में  मो  लागू  करने  का  निर्णय  लिया

 इसके  जब  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  हम  गरोबों  को  राजसहायता  दे

 रहे  मूल्य  पर  चावल  दे  रहे  हैं  और  हम  170  करोड़  रुपया  व्यय  कर  रहे  तो  प्रश्न  यह

 है  कि  हम  किसका  रुपया  व्यय  कर  रहे  हैं  ?  आज  देश  में  सबसे  अधिक  कर  इस  देश  के  निर्घनतम
 लोगों  को  देने  पड़ते  हैं  ।  मैं  इस  बात  को  सिद्ध  कर  सकता  हूं  |  इस  देश  का  निर्घनतम  व्यक्ति
 राजस्व  में  सबसे  अधिक  घन  देता  है  चाहे  वह  भारत  की  निधि  में  जाता  हो  अथवा  राज्य  की
 समेकित  निधि  में  ।  इससे  कोई  विशेष  अंतर  नहीं  पड़ता  एक  श्रमिक  दिन  भर  काम  करने
 के  बाद  कुछ  पीता  अपने  वेतन  की  50  प्रतिशत  राशि  केवल  पीने  पर  खच  कर  देता
 वह  प्रतिदिन  जो  10  रुपये  कमाता  है  उसमें  से  5  रुपये  उस  पर  खर्च  कर  देता  क्‍या  वह  हमें
 कर  अदा  नहीं  कर  रहा  है  ?  इसमें  क्या  बुराई  यदि  हम  सस्ते  मूल्य  पर  खाद्यान्न  देकर  उस
 पर  कुछ  राशि  व्यय  कर  देते  जिसे  हम  उसे  लूट  कर  ले  रहे  हैं  ?

 श्री  के०  एस०  राव  :  ऐसा  कौन  कहता  हम  तो  नहीं  कहते  कि  यह  नहीं  दिया
 जाना

 )

 श्री  सी०  साघंव  रेड्डो  :  अब  राज्य  द्वारा  किये  गये  अनु  रोध  की  बात  ली  जाये  जिसके  बारे

 में  में  मंत्री  महोदय  को  पता  है  ।
 गत  तीन  वर्षों

 से  हम  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  करते  आ  रहे
 थे  किइस  अच्छी  योजना  को  कार्यान्वित  कर  रहे  जिसके  बारे  में  आपने  स्वयं  ही  कहा
 था******-*«

 श्री  पी०  शिवहांकर  :  यदि  आप  यहां  इस  भामले  को  उठायेंगे  तो  मुझे  इसका  उत्तर  भी
 देना  होगा  ।  मैं  उत्तर  देने  को  तंयार  किन्तु  हम  इसके  बारे  में  किसी  और  अलग  मंचों  पर
 चर्चा  कर  रहे  क्‍या  इस  प्रयोजन  के  लिये  आप  संसदीय  मंच  का  उपयोग  करना
 चाहते  हैं  ?  *

 श्री  सो०  भाधव  रेडडो  :  यह  मामला  वहां  पहले  से  हो  है

 श्री  पो०  शिवशंकर  :  जो  मी  मैं  इसे  आपके  निर्णय  पर  छोड़ता  हूं  ।

 थरो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  किन्तु  दूसरा  कौन  सा  मंच  है  ?

 ओ  पी०  शिवक्षंकर  :  इस  मामले  को  प्रशासनिक  ढंग  से  निपटाया  जाना  किन्तु
 यदि  आप  इसे  उठायेंगे  तो  मैं  उत्तर  दू

 ऐ

 ८
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 श्री  सो०  साधव  रेड्डो  :  मैं  अपनी  व्यक्तिगत राय  दे  रहा  हूँ  ।

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  आप  शुरूआत  आपकी  बातों  में  व्यवधान  डालने  का

 मुझे  खेद  है  ।

 श्री सी०  साधव  रेड्डो  :  आप  बहुत  ही  योग्य  वकील  आप तथ्यों  को  तोड़-मरोड़
 सकते  हैं  ।  )

 हि
 श्री पी०  शिवशंकर  :  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  वकीलों के  प्रति  यह  कपटपूर्ण  उक्ति

 है  कि  वे
 तथ्यों

 को
 तोड़-मरोड़  सकते  यह  एक  कपटू्ण

 उक्त  मुझे
 खेद

 है
 कि

 मेरे  मित्र ने  कैसा  गर  जिम्मेदाराना  वक्तव्य  दिया

 बसवराजेश्वरी  पोठासोन

 1.24  स०  प०

 श्री  सी०  साधव  रेड्डो  :  अप  एक  योग्य  वकील  हैं  ।  आप  किसी  भी  मामले  पर  अच्छी

 बहस  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  के०  एस०  राव  :  तोड़-मरोड़  नहीं  ।

 .-  श्री  सो०ਂ  माधव  रेड्डी  :  जब  कोई  मामला  ही  नहीं  है

 श्री  के०  एस  राव  :  वकील  के  व्यवसाय  का  अनादर  न

 श्री  सी०  माधव  रेडडो  :  आप  कोई  मामला  न  होने  पर  भी  किसी  मामले  पर  बहस  कर
 सकते  और  इसके  साथ  किसी  भी  जोरदार  मामले  को  आप  बेकार  सिद्ध  कर  सकते  फिर
 मी  यह  आपका  विशेषाधिकार  है  ।

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  यह  तो  ब्यास  स्तुति  है  ।

 श्री  सो०  माधव  रेडडो  :  जी  आप  बघाई  के  पात्र  )

 समापति  महोदया  :  श्री  माधव  कृपया  काम  की  बात  कीजिये  ।

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  इस  मेरा  मुह  यह  है  कि  राज्य  सरकार  केन्द्र  से  यह  कहकर

 अनुरोध  करता  रहा  है  कि  हम  लोग  इतनी  अच्छी  योजना  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  और  इस  योजना
 क्री  इसलिए  प्रशंसा  की  जाती  रहो  है  कि  इस  योजना  के  तीन  प्रमुख  लक्ष्य  रहे  हैं

 जिन्हें  इन  वर्षों
 के  दौरान  दर्शाया  जाता  रहा  है--एक  उद्देश्य  यह  है  कि  आप  किस  ग्रुप  को  लाम  पहुंचाना  चाहते

 साथ  ही  प्रमावी  वितरण  प्रणाली  हो  और  अन्तरीय  मूल्य  निर्धारण  किए  हमने  तीनों
 सिद्धांतों  को  मान  लिया  है  ओर  हम  उन्हें  कार्यान्यित  कर  रहे  हैं  तथा  हम  आप-से  केवल  इतना  ही
 चाहते  हैं  कि आप  हमें  उसी  मूल्य  पर  12  लाख  टन  चावल  खरीदने  की  अनुमति  दे  दें  जिस  मूल्य
 पर  भारत  सरकार  आःन्‍ध्र  प्रदेश  से  खरीद  रहा  हम  पंजाब  या  अन्य  किसी  स्थान  से  चावल  नहीं

 199
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 बाहते  हमारे  पास  फालतू  चावल  है  तथा  हमारे  राज्य  में  पर्याप्त  चावल  है  ।  हम  केवल  इतना
 ही  चाहते  हैं  कि  हमें  ।2  लाख  टन  चावल  खरीदने  की  अनुमति  दे  भारतीय  ब्ाद्य
 निगम  ने  जो  15  लाख  टन  की  खरीद  की  उसमें  से  10  लाख  टन  आप  हमें  दे  रहे  हैं  और

 5  लाख  टन  को  आप  केन्द्रीय  पूल  के  लिए  ले  जा  रहे  और  चूंकि  हमारी  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  लिए  इतना  चावल  पर्याप्त  नहीं  है  क्योंकि  हमें  22  लाख  टन  कौ  आवश्यकता  पड़ती

 इसलिए  हमें  मोल-तोल  के  भाव  पर  12  लाख  टन  और  खरीदना  पड़ेगा  ।

 बीत  a

 अब  मोल-तोल  के  भाव  पर  की  गई  खरीददारी  निश्चित  रूप  से  मारतीय  खाद्य  निगम
 के  खरीद  मूल्य  से  थोड़ो  मंहगी  होगी  ।  यदि  हमें  मारत  सरकार  की  ओर  से  खरीदने  की  अनुभति
 देदी  जाए  तो  हमें  लगभग  20  करोड़  रुपये  की  बचत  होगी  ।  अन्ततोगत्वा  किसके  रुपये  को  बचत

 होगी  ।  चाहे  हमारा  रुपया  बचे  अथवा  भारत  सरकार  इसमें  कोई  अन्तर  तो  नहीं  स्पष्ट
 रूप  से  हमें  जो  170  रुपये  व्यय  करने  पड़ते  उनमें  से  राजसहायता  के  रूप  में  लगमग  20
 करोड़  रुपए  की  बचत  हो  जाएगी  और  हमारा  यह  अनुरोध  बहुत  ही  उचित  है  तथा  इसके  बारे  में
 कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  किन्तु  इसके  बारे  में  मारत  सरकार  की  बोर  से  तीन  आपत्तियां
 उठाई  गई  मैंने  इन  आपत्तियों  का  सावधानीपूर्वक  अध्ययन  किया  है  कि  भारत  सरकार  इस
 बात  की  अनुमति  क्‍यों  नहीं  दे  रही  है  ।  एक  आपत्ति  यह  है  कि  यदि  आप  इसकी  खरीद  करेंगे  तो
 आपको  हमें  अतिरिक्त  राजसहायता  देनी  होगी  ।  हमने  कभी  भी  किसी  प्रकार  की  राज  सहायता
 नहीं  हम  इस  बारे  में  किसी  प्रकार  की  राजसहायता  चाहते  मी  नहीं  आप  हमें  10
 लाख  टन  सस्ते  मूल्य  पर  दे  रहे  हैं  ।  हम  संतुष्ट  इसके  अतिरिक्त  मात्रा  में  हमें  खरीद  करनी

 उस  पर  हम  कोई  राज  सहायता  नहीं  चाहते  ।  उसकी  ढुलाई  की  लागत  भी  हम  सहन  करने
 को  तेयार  इस  बात  को  इस  पर  भारत  सरकार  को  कुछ  भी  खर्च  नहीं  करना
 पड़गा  ।  आपको  केवल  हमें  खरीददारी  करने  की  अनुमति  देनी  है  और  कानून  ,  अथवा  विनियमन
 बनाना  होगा  ।  इसके  सम्बन्ध  में  हम  आप-से  यह  चाहते  हैं  कि  रिजव  बेंक  अथवा  कोन्सोटियम  बैंक
 हमें  नगद  राशि  उधार  दे  दे  जिससे  कि  हम  खरीददारी  कर  यह  ठीक  है  किं  हमें  ऋण  तो
 मिल  रहा  है  किन्तु  हमें  यह  ऋण  173  प्रतिशट  की  दर  से  ब्याज  पर  मिलता  मिल  वालों  से
 चावल  खरीदने  के  लिए  हमें  रिजवं  बैंक  से  172  प्रतिशत  के  ब्याज  पर  150  करोड़  मिला
 भारतीय  खाद्य  निगम  को  14  प्रतिशत  पर  ऋण  प्राप्त  करने  की  सुविधा  है  ।  हम  इतना  ही  चाहते
 है  कि  हमें  भी  यही  सुबिधा  दी

 भारत  सरकार  की  दूसरी  आपत्ति  यह  थी  कि  यदि  श्रान्श्र  प्रदेश  में  इतने  बड़े  पैमाने  पर
 खरीददारी  की  तो  अन्य  दक्षिणी  राज्यों  को  देने  के  लिए  अधिक  भण्डार  नहीं  बच्चेगा  ।
 महोदया  अब  खरीदारी  तो  की  ही  जा  रही  इसके  अतिरिक्त  और  अधिक  ख  रीददारी  हमें  करनो
 नहीं  हमारे  12  टन  की  अतिरिक्त  खरीददारी  करने  के  बाद  भी  दक्षिणी  राज्यों  में  भण्डार
 दिया  जा  रहा  है  |  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  दक्षिणी  राज्यों  के  लिए  किसी  प्रकार  की  कमी
 बल्कि  आँकड़ों  से  तो

 यही  पता  चलता  है  कि  2  रु०  प्रति  किलों  की  प्रणाली  लाग्रू  करने  के  बाद
 हाल  ही  में  दक्षिणी  राज्यों  को  आंध्र  प्रदेश  से  अधिक  भण्डार  प्राप्त  हो  रहा

 तोसरी  आपत्ति यह  है  कि  यदि  इतनी  मारी  मात्रा  में  खरीददारी  की  जाएगी  तो  कमी
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 भ््ि वाले  अपने  ही  जिलों  के  लिए  चावल  की  पर्याप्त  मात्रा  नहीं  पुनः  वही  दृश्ष
 चावल  तो  खरीद  ही  रहे  अतिरिक्त  या  फालतू  चावल  खरीदने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  तथा
 जो  चावल  खरीदा  जा  रहा  उसके  बाद  हमें  पता  चला  कि  उसके  मूल्य  बढ़  गए  इसलिए
 यें  तक॑  आज  तकंहीन  हो  गए  क्‍योंकि  देश  में  तथा  ग्रापके  मण्डारों  में  पर्याप्त  चाचल  भंरा  पड़ी

 उस  समय  भारत  सरकार  तथा  भारतीय  खाद्य  निगंम  की  यह  समस्या  है  कि  मंण्डार  किंसे
 प्रकार  खरीदा  जाएं  और  उसे  कहाँ  रखा  आपके  पास  गोदामों  कीं  सुविधा  नहीं  और  राज्य
 सरकारें  यदि  आज  भण्डार  खरीदने  को  तैयार  तथा  यदि  आप  उन्हें  अनुमति  दैंनें  का  विधार
 कर  रहें  तो  कृपा  करके  हमें  अनुमति  दे  दीजिए  ।  हम  इतना  ही  चाहतें  मेरा  अनुरोध  है
 कि  इस  बात  पर  आप  राजनैतिक  दृष्टि  कीण  से  विचार  न  बल्किं  ऑप  इस  दृष्टिकोण  से
 विंचार  करें  कि  आप  एक  अच्छे  प्रशासक  हैं  और  आप  हमारे  राज्य  से  ही  हैं  तथा  राज्य॑  को  आपकी
 जी  सेवायें  प्राप्त  हुई  वह  किसी  अन्य  नेता  की  सेवा  से  कम  नहीं  आप  इस  बांत  पर
 निश्चित  रूप  से  विचार  करें  तथा  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  हमें  न्याय  फ्रदान  किया  दसें

 बिशेष  योजना  का  बहुत  बड़ा  ओचित्य  है  और  यह  योजना  '  समाज  के  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  के

 सखिए  लामकारी  है  ।

 श्रौ  खिगवांग  कोनयाक  :  समापति  मैं  खाद्य  और  नागरिक  पुँडुते
 मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मैत्राल॑वै  एक  महत्वपूर्ण  मैत्रोलर्य

 है  गरीब  चाहे
 वे

 ग्र/मीम  हों  या  उन्हें  यह  चिता  रहती  है  कि  उन्हें  भश्रवश्यक्॒  वस्तुएं
 सस्ती  दर  पर  मिलें  ।  यदि  उन्हें  भ्रावश्यक  बस्तुएं  सस्ती  दर  पर  प्राप्त  द्वोती  हैं  तो  वे  प्रसन्‍न  रहते  हैं
 और  कहते  हैं  कि सरकार  अच्छा  काम  कर  रही  है  ।  किन्तु  उन्हें  ये  वस्तुएं  सस्ती  नहीं  मिलती

 तो  वे  सरकार  से  विद्रोह  करते  आन्दोलन  करके  हैं  और  सत्तारूढ़  कल  को  कोष  केते  मुझे
 प्रसन्‍नता  है  कि  भारत  सरकार  ने  जनजातीय  व्यक्तियों  तथा  पिछड़े  लोमों  के  लिए  खप्ती  वर  फुर

 गेहूं  और  चावल  देने  को  घोषणा  की  किन्तु  मुके  अफसोस  है  कि  मेरे  राज्य  नागालैंड  में  जहां
 90  से  99  प्रतिशत  जनजातीय  लोग  रहते  इस  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  नहीं  किया  कया  ।  हाल

 ही  में  मैं  अपने  जिला  मुख्यालय  मोन  में  गया  तो  वाया  कि  वहां  च।वल  की  आम  किस्म  2*50  प्रति

 किलो  और  बढ़िया  किस्म  2'85  प्रति  किलो  बिक  रही  सागालेंड  में  कहीं  भी  इस  कार्यक्रम  का
 कार्यान्वयन  नहीं  किया  गया  मैं  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  जी  से  अमुरोध  करता  हूं
 कि  वे  इस  मामलें  की  जांच  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  कार्यक्रम  जनजातीय  लोगों

 तथा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  बनाया  गया  है  !

 एक  जन्‍्य  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  य॑ह  है  कि  मेरे  राज्य  में  अभाष  यही  लौग

 जअभधिकंतर  एफ०  सी०  जाई०  से  प्राप्त  चावल  पर  निर्भर  करते  आप  जानते  हैं  हम  अधिकत्तर
 चावल  खाते  हैं  ।  बरसात  के  मौंसम  में  कभौ-कर्मी  पहाड़ी  क्षेत्रों  तथा  जनजात्तीय  क्षेतों  में  २हगे  वाजे
 लोगों  को  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता  है  क्योंकि  आवागमन  व्यवस्था  की  खराबो  के  कारण
 उन्हें  चावल  नहीं  मिलता  ।  अतः  मैं  यह  सुझाव  देता  हंं  कि  बरखतें  शुरू  होने  से  पहले  एफ०  सी०

 आई०  राज्य  में  उचित  स्टॉक  की  व्यवस्था  कर  ।

 मुझे इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  राज्य  की  जनसंख्या  को  देखते  हुएं  केंनर  सरकार  वहीं
 $0000  क्विटल  चावल  दे  रही  है  ।  कितु  इसमें  से  केवल  50  प्रतिशत  चावल  उचित  दर  की  दुकानों

 1
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 चिगवांग

 अथवा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  या  जिसे  हम  सी०  पी०  ओ०  केन्  हैं  उनके  माध्यम  से

 दिया  जाता  शेष  40  से  50  प्रतिशत  चावल  कुछ  व्यक्तियों  के  नाम  पर  दे  दिया  जाता  है

 जिसमें  500  1000  और  5000  क्विटल  आदि  मात्रा  होती  और  यह

 चावल  दीमापुर  रेल  हैड  से  अन्य  राज्यों  में  जाता  है  ।  आप  पूर्ति  निदेशालय  से  इन  लोगों  के  नाम  भी

 पता  लगा  सकते  हैं  ।  गांवों  में  रहने  वाले  लोग  मार्कट  से  4,5  या  6  रुपये  प्रति  किलो  खरीद  रहे  हैं
 जबकि  सरकार  द्वारा  दिया  गया  चावल  कुछ  न्ञोगों  द्वारा  अपने  स्वार्थों  की  पूर्ति  के  लिए  इस्तेमाल
 किया  जा  रहा  मैं  अनु रोध  करता  हूं  कि  अब  से  नागालैंड  के  लिए  आवंटित  चावल  किसी  व्यक्ति
 के  नाम  पर  न  दिया  उचित  दर  दुकानों  को  चावल  देना  एक  अलग  बात  है  किन्तु  किसी  ऐसे
 व्यक्ति  के  नाम  पर  500  या  1000  क्विटल  चाव्रल.देना  जो  उचित  दर  दुकान  का  मालिक  नहीं

 आगे  से  बन्द  कर  दिया

 दीमापुर  में  रेलहैड  है  ।  किन्तु  यदि  मेरी  जानकारी  सही  है  तो  कुछ  मात्रा  में  चावल  गोहाटी
 से  ही  उठाने  को  कहा  जाता  मैं  बताना  चा  कि  गोहाटी  से  चावल  कभी  भी  नागाल॑ंड  नहीं

 पहूँचेगा  ।  यह  बंगला  देश  या  कहीं  और  पहुंच  जाएगा  ।  इस  तरीके  को  रोका  जाना  चाहिए  ।
 नायालैंड  के  लिए  आवंटित  चावल  पूरी  मात्रा  में  दीमापुर  में  दिया  जाना  चाहिए  ।

 एक  और  बात  यह  है  कि  जब  तक  हमारे  सभी  जिला  मुख्यालयों  में  मारतीय  खाद्य  निगम
 के  गोदाम  नहीं  होंगे  मुझे  लोगों  तक  चावल  के  पहुंचने  में  संदेह  है और  लोग  कष्ट  सहते  रहेंगे  ।

 ये  बातें  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मेरे  राज्य  में  वास्तव  सें  यह  हो  रहा  मैं  खाद्य  और
 नागरिक  पूर्ति  मंत्री  जी  से  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  काययंवाही  करने  का  आग्रह  करता  हूं  ।

 20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  भारत  सरकार  की  नीति  अधिक  उचित  दर  दुकानें  खोलने  की
 हमारे  पास  न  केवल  जिला  मुख्यालय  है  बल्कि  जो  लोग  नागार्लंड  गए  हैं  उन्होंने  देखा  कि

 बड़े  गांव  भी  हैं  जिनमें  3000,  5000  आदि  तक  जनसंख्या  व  केवल  जिला  मुख्यालयों  में  बल्कि
 बड़े  गांवों  में  भी  उचित  दर  दुकानें  खोलने  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  आज  हमारे  यहां
 कुछ  उचित  दर  दुकानें  हैं  और  वहां  भी  आवश्यक  वस्तुएं  नहीं  मिलती  ।  मेरे  विचार  में  एक  कस्बे
 में  उचित  दर  दुकान  खोलने  के  लिए  2500  और  बड़े  गांव  में  5000  रुपये  जमा  कराने  पढ़ते
 यदि  ये  रुपये  जमा  कराने  के  बाद  उसे  सरकार  द्वारा  या  सी०  पी०  Alo  केन्द्र  द्वारा  चावल  अथवा
 गेहूं  ओर  खाद्य  तेल  या  अन्य  आवश्यक  वस्तुएं  उपत्रब्ब  नहीं  कराई  जाती  तो  उचित  दर  दृकान
 चलाने  में  उसकी  रुचि  समाप्त  हो  जाती  है  ।  जमा  रुपया  अवरुद्ध  हो  जाता  है  |  यह  चाहे  2  500  हो
 या  5000,  एक  छोटे  व्यापारी  के  लिए  यह  बड़ी  राशि  है  और  वे  सरकार  से  आवश्यक  वस्त॒ओं  की
 पूति  न  मिलने  पर  उचित  दर  दुकान  नहीं  चलाना  इसलिए  आप  देखेंगे  कि  नागालैंड
 अधिक  व्यक्ति  उचित  दर  दुकान  चलाने  के  लिए  उत्साह  नहीं  दिखाते  ।

 इसलिए  नागालैंड  सरकार  तथा  पति  विभाग  को  यह  निदेश  दिए  जाने  चाहिएं  कि  वे  आवश्यक
 मात्रा  में  चावल  या  गेहूं  उचित  दर  दुकानों  पर  बिक्री  के  लिए  नियमित  रूप  से  सप्लाई

 जैसा  कि  मैंने  कहा  हम  लोग  र  चावल खाते  हालांकि हमें  गेहूं  और
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 खाद्य  तेल  का  कोटा  भी  मिलता  किन्तु  इसमें  लोगों  की  कम  रुचि  शहरों  को  छोड़कर  अधिकांश
 लोग  खाद्य  तेलों  का  इस्तेमाल  नहीं  करते  ।  मैं  इन  बातों  पर  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।

 मैंने  कुछ  ऐसी  बातें  कहीं  हैं  जो  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  जो  मैंने  अपनी  भांखों  से  देखी

 हैं  और  मेरे  राज्य  में  हो  रही  मैं  ये  बातें  आपकी  जानकारी  में  ला  रहा  हूं  और  आश्या  करता

 हूं  कि आप  निश्चित  ही  इनके  सम्बन्ध.में  कार्यवाही  करेंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अनुदान  मांगों  का
 समथन  करता  हू  ।

 डा०  डो०  एन०  रेडडो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 खाद्य  विभाग  शीर्षक  के  झंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम्र  किए

 भारतीय  खाद्य  खाद्य  पोषाहार  बोर्ड  और  मिलटन  ओर  राष्ट्रीय  चीनी  संस्थान  के रा
 प्रशासन  को  सक्रिय  बनाने  की  आवश्यकता  ।]  (2)

 खाद्य  विभाग  शीर्षक  के  भ्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  1”

 उत्पादन  नियंत्रण  आदेश  को  प्रभावी  रूप  से  लागू  करने  की  आवश्यकता  1}  (3)

 खाद्य  विभाग  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 भंडारण  कायंक्रमों  की  विफलता  ।]  (4)

 खाद्य  विभाग  शीर्षक  के  झंतगंत  मांग  में  100  दपये  कम  किए

 मिलों  विशेषरूप  से  चावल  की  भूसी  के  खाद्य  तेल  मिलों  का  आधुनिकीकरण  करने
 की  आवश्यकता  ।]  (5)

 नागरिक  पूर्ति  विभाग  शोषंक  के  श्रंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 को  संरक्षण  देने  और  उन्हें  वस्तुओं  की  सप्लाई  बनाए  र  खने  के  लिए  कदम
 उठाने  की  आवश्यकता  |]  (10)  )

 नागरिक  पूर्ति  विभाग  झ्ीषंक  के  पभ्रंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 सहकारी  सुपर  बाजारों  आदि  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  व्यवहारिक
 अनुदान  ग्राही  दृष्टिकोण  अपनाने  की  आवश्यकता  |]  (11)

 नागरिक  पूति  बिमाग  शोक  के  भ्रंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  1”

 ल  और  माप  निदेशालय  का  अकुशल  प्रशासन  |]  (12)

 नागरिक  पूर्ति  विभाग  शीर्षक  के  झंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 तेलों  की  कम  कीमत  पर  पेकिंग  हाइड्रोजिनीकरण  निरन्तर  आश्यय  लेने  की
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 आवश्यकता और  उपभोक्ताओं  तथा  राष्ट्रीय  हित  की  रक्षा  करने  में  भारतीय  मानक

 संस्थान  कौ  ०  सफ  नतेी  ।]  ं  ]  3

 आओ  भीषाल  कृष्ण  थोष्टा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 कि  ख़ाश्न  बिसाग  शीयंक  के  पंत्रगंत  सांग  में  100  रुपये  कस  किए

 गगोदामों  ने  भण्डारण  सम्बन्धी  सुविधाओं  में  सुधार  लाने  की  आवश्यकता  ।]  (6)

 खाद्य  विभाग  शीर्षक  के  अंतर्गत  सांत  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।'

 खा  जिगंण  कौ  बन्द  करने  की  आवश्यकता  ।]  (7)

 +मकी  साल  विभाग  दोर्षक  के  अंतर्गत  भांग  में  100  रुपये  कम  किए

 खाद्य  निगम  को  दी  रही  राज  सहायता  बन्द  करने  की  आवश्यकता  ।]  (8)

 खाद्य  विभाग  शोष॑क  के  झ्ंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 की  कटाई  के  समय  किसानों  की  उपज  खरीदने  की  आवश्यकता  |]  (9)

 नागरिक  पूर्ति  बिमाग  शोष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 को  वितरण  करने  हेतु  व्यापारियों  को  सप्लाई  किए  जा  रहे  माल  की  किस्म
 में  सुधार  लाने  की  आवश्यकता  |]  (14)

 मागरिक  पूर्ति  विभाग  शीर्षक  के  अंतर्गत  सांग  भें  100  रुपये  कम  किए

 व्यापार  करने  वाले  व्यवहारी  एजेंसियों  केवल  शिक्षित  बेरोजगारों  को  आबंटित  करने  की
 आक्रैंपंकला  ।]  (15)

 झी  कै०  राभचम्द्र  रेडडी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 खाद्य  विभाग  शोर्षक  के  अंतर्गत  मांग  को  घटाकर  ]  रुपया  किया

 का  बफर  स्टाक  रखने  की  नीति  की  समीक्षा  की  आवश्यकता  1]  (16)

 खाद्य  विभाग  शोर्षक्ष  के  क्षंतगंत  भांध  क्रो  घटाकर  ]  रुपया  किया

 रपास्‍्तें  में  भ्रणशरुण  के  कारण  धारतोम  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  लाचास्मों  का  सड़ना
 तथा  उनकी  बरबादी  |]  (17)

 खाद्य  विभाग  शोष॑क  के  अ्ंतग्गंत  मांग  को  घटाकर  |  रुपया  किया
 wae
 खाद्य  निगम  के  कार्यकरण  की  जांच  करने  तथा  बफर  स्टाक  के  बारे  में  निर्णय :  “  कृसनेके लिए  एक  तकतीकी  संदिति  नियुक्त  करने  में  असफभता  ।]  (18)
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 खाद्य  विभाग  ज्ञीषक  के  झ्ंतगंत  मांग  को  घटाकर  |  रुपया  किया  न्ञाए  |ਂ

 खाद्य  निगम  को  [960  करोड़  रुपये  के  आवंटन  को  50  कम  करने  के
 उपाय  करने  में  अक्षफलता  ।]  (19)

 खाद्य  विभाग  शीषक  के  प्रंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 ब्ाद्य  निगम  द्वारा  किए  जाने  वाले  भारी  उपरि  व्यय  को  कम  करने  की
 आवश्यकता  ।]  (20)

 खाद्य  विभाग  शो्षक  के  अ्रंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।”

 खाद्य  निगम  द्वारा  खाद्यान्नों  की  खरीद  के  मूल्यों  तथा  उनकी  बिक्री  के  मूल्यों  में
 भारी  अन्तर  को  कम  करने  की  आवश्यकता  |]  (21)

 *  कि  खाद्य  विमाग  ज्ञोष॑क  के  श्रंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।

 खाद्य  निगम  द्वारा  खाद्याननों  की  खरीद  के  समय  उनकी  किस्म  का  निर्धारण  करने
 तथा  ढुलाई  आदि  में  की  जाने  वाली  को  रोकने  की  आवश्यकता  |]  (22)

 खाद्य  विमाग  ज्ञीथंक  के  प्ंलगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 खाद्य  निमब  में  होते  बाली  खाद्यान्मों  की  भारी  क्षति  के  लिए  जिम्मेदार
 चारियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  करने  की  आवद्यकता  ।]  (23  )

 खाद्य  विभाग  शीर्षक  के  अंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 खाद्य  निगम  को  लापरवाही  के  कारण  भारी  माक्ा  में  खाशद्चान्नों  को  सड़ने  से
 बचाने  के  उपाय  करने  की  आवश्यकता  ।]  (24)

 खाद्य  विभ्वाग  शीर्षक  के  प्रंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 खाद्य  निगम  द्वारा  खाद्याननों  की  खरीद  भण्डारण  ओर  वितरण  के  लिए  निर्धारित
 माप-दण्डों  में  संसोधन  की  आवश्यकता  ।]  (25)

 खाद्य  विधान  जो्थंक  के  भ्रंलगंत  सांग  में  100  रपये  कम  किए  जायें  ।'

 प्रदेश  के  लिए  कभ  गेहूं  तथा  अधिक  चाबल  आ  वंटित  करने  की  आवश्यकता  ॥]  (26)

 खाद्य  विमान  ज्ञौर्थक  के  अंतर्गत  सांग  में  100  रूपये  कस  किए  जायें  1”

 खाद्य  मिगम  द्वारा  खाय्यास्तों  के  रख-रखावय  आदि  पर  किए  जामे  वाले  अत्यधिक
 खच  को  कम  करने  की  आवश्यकता  ।]  (27)
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 को  भारी  मात्रा  में  मोटे  अनाज  वितरित  करने  तथा  खरीदने  की  आवद्यकता  ।]

 (28)

 खाद्य  विभाग  शीर्षक  के  अंतगगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।'

 चीनी  और  मूंगफली  के  खरीद  मूल्य  को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  |]  (29  )

 ह

 खाद्य  विभाग  शोक  के  झंतगंत  सांग  में  रुपये  कम  किए

 ग्रामीण  नियोजन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  खाद्यान्नों  क ेअनियमित  वितरण  को  रोकने
 की  आवश्यकता  ।]  (30)

 खाद्य  विभाग  शोक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।/'

 आनश्न  प्रदेश  में  किसानों  द्वारा  खाद्यान्नों  को  मजबूरन  सस्ती  दरों  पर  बेचे  जाने  को  रोकने
 को  आवश्यकता  |]  (31)

 खाद्य  विभाग  शोषक  के  झंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 अनाजों  का  उत्पादन  बढ़ाने  की आवश्यकता  ।]  (32)

 क्ाद्य  विभाग  शीर्षक  के  श्रंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।”'

 खाद्य  निगम  द्वारा  खाद्यान्नों  के  मण्डारण  के  लिए  आनध्र  प्रदेश  में  गुटकल  और
 गोदाम  बनाने  की  आवश्यकता  ।]  (33)

 क्ाद्य  विभाग  शोषक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 प्रदेश  के लिए  और  चावल  तथा  खाद्य  तेल  आवंटित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (34)

 खाद्य  विभाग  शीर्षक  के  भंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 बान्ध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  चावल  की  खरीद  पर  लगाए  गए  प्रतिबन्ध  हटाने  की
 आवद्यकता  |]  (35  )

 खाद्य  विभाग  शीषंक  के  प्रंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।''

 खाद्य  तेल  और  चीनी  का  आयात  पूर्णतः  बन्द  करने  की  आवश्यकता  1]  (36)

 खाद्य  विमाग  शोर्षक  के  झंतगंत  सांग  में  100  रुपये  कम  किए

 तथा  मूंगफली  को  एक-दूसरे  राज्य  में  जाने  पर  लगे  प्रतिबंध  को  हटाने  की
 आवध्यकता  |}  (37)
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 नस  न  कस  सक्‍़  ऋलजजजा  जज  प८

 खाद्य  विभाग  शीर्षक  क॑  श्रंतगंत  मांग  में  रुपये  कम  किए

 स्थानों  में  खाद्यान्नों  के  भंडारण  से  होने  वाली  मारी  क्षति  से  बचने  के  लिए  मारतीय

 खाद्य  निगम  द्वारा  और  गोदाम  बनाने  की  आवश्यकता  ।]  (38)

 खाद्य  विभाग  शीर्षक  के  श्रंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 खाद्य  निगम  द्वारा  रखे  जाने  वाले  भारी  बफर  सस्‍्टाक  को  कम  करने  की
 इयकता  ।]  (39)

 .  खाद्य  विभाग  शी्षक  के  प्रंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 खाद्य  निगम  में  खाद्यान्नों  में  मिलावट  को  रोकने  की  आवश्यकता  ।]  (40)

 खाद्य  विभाग  शोष॑क  के  श्रंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।'”

 खाद्य  निगम  द्वारा  रेलवे  को  भारी  मात्रा  में  डेमरेज  देने  स ेबचाने  क ेलिए  कदम
 उठाने  की  आवश्यकता  ।]  (41)

 खाद्य  विमाग  शी्षंक  के  भ्रंतगंत  मांग  में  102  रुपये  कम  किए  जायें  ।”'

 खाद्य  निगम  द्वारा  भंडारण  तथा  खाद्यान्नों  के  परिवहन  के  दौरान  होने  वालो
 -  क्षति  को  रोकने  की  आवश्यकता  ।]  (42

 का
 खाद्य  विभाग  शीर्षक  के  प्रंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।''

 रतीय  खाद्य  निगम  क्रो  क्षति-पूर्ति  करने  के  लिए  -1900  करोड़  रुपये  की  भारी

 सहायता  को  कम  करने  को  (43)

 खाद्य  विभाग  शोक  के  ग्रंतर्गंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 खाद्य  निगम  द्वारा  राज्यों  को  घटिया  किस्म  का  खाद्यान्म  देने  की.जांच  करने  की
 आवद्यकता  ।]  (44)

 नागरिक  पूर्ति  विमाग  शोर्षक  के  अंतर्गत  मांग  को  राशि  में  से  100  रुपये  कम  किए
 | जायें  ।'

 वितरण  प्रणाली  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  को  रोकने  की  आवश्यकता  ।]  (45)

 +श्री  वी०  एस०  विजयराधवन  :  मैं  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति
 मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  रखी  गई  मांगों  का  समर्थन  करता  इस  मंत्रालय  का  काम  पूरे  देश

 मंलयालम  में  दिए  गए  माषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तरण
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 ---  --..हतहतन-.>ेते  —

 प्री  बी  विजय

 में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  द्वारा  जितरित  करने  के  लिए  खाद्यान्नों  की  सप्लाई  करना
 मंत्रालय  ने  इस  सम्बन्ध  में  .  प्रंशसनीय  कार्य  किया  मैं  इंसके  लिए  माननीय  मंत्री

 महोदय  श्री  शिव  शंकर  और  श्री  अजीत  पांजा  को  बधाई  देता  यहे  नीति  सरंकार  द्वारा
 जनिक  वितरण  फ्र्णाली  को  सुटढ़  करने  के  लिए  अपनाई  मई  स्वर्गीय  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने

 इसे  अपने  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  एक  महत्वपूर्ण  सूत्र  के  रूप  में  माना  यह  सुनिव्चित  करने
 के  लिए  भी  कदम  उठाए  गए  कि  लाखों  गरीब  लोगों  को  विशेष  रूप  अनुसूचित  जालियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  उचित  मूल्यों  पर  खाद्यान्नों  की  सप्लाई  की  जिन  क्षेत्रों
 में  ये  लोग  रहते  हैं  वहां  भी  बड़ी  संख्या  में  उचित  दर  की  दुकानें  खोलने  क ेलिए  कदम  उठाए  गए  ।
 इनके  परिणामस्वरूप  गरोबी  रेंखा  से  नीथें  जीवन  यापन  करनें  वालें  लोगों  को  उचित  भूल्यों  पर
 खाद्यान्न  मिलने  इस  तरह  सावंजनिक  वितरण  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अंग  के  रूप
 में  शुरू  की  मैं  इसके  लिए  सरकार  को  बघाई  देता  तथापि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के
 बारे  में  शिकायतें  मिली  हैं  ।  कई  ब।र  ऐसी  शिकायतें  मिलती  हैं  कि  उक्षित  दर  की  दुकानों  पर
 खाद्यान्न  उपलब्ध  नहीं  होते  ।  ऐसी  भी  शिकायतें  मिली  हैं  कि  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से
 क्तिरित  की  जाने  बाली  सभी  वस्तुएं  एक  ही  समय  पर  उफ्लब्ध  नहीं  इस  स्थिति  का  मुख्य
 कारण  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कमंचारियों  की  अकुशलता  इसी  १रचन  विक्रेत्ता  भी  ये
 शिकायत  करते  हैं  क्रि  जब  तक  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अधिकारियों  को  घत  नहीं  मिलती  बढ़िया
 किस्म  का  चावल  या  गेंह॑  सप्लाई  नहीं  किया  यह  इस  तथ्य  का  प्रतीक  है  कि  सार्वजनिक
 क्तिरण  प्रणाली  के  कार्यकरण  में  कुछ  गंभीर  कमियां  हैं  ।  यह  प्रणाली  मूल्य  नियन्‍क्रण  और  खाद्यान्नों
 को  सुगमता  से  उपलब्ध  कराने  के  दोहरे  उद्ृश्य  से  शुरू  की  गई  मेरा  मंत्री  महोदय  से
 अनरोघ  है  कि  वह  इन  कमियों  को  दूर  कर  और  इस  प्रणाली  के  का्यकरण  को  सरल  और  का  रगर
 बनाए  ।

 इतना  कहने  के  बाद  मैं  अपने  राज्य  केरल  की  कुँछ  समस्याओं  के  वारे  में  कहेंगा  ।  केरल  में
 सांवधिक  रूप  से  राशन  की  ब्यवस्था  है  ।  इस  राज्य  के  कोने-कोने  में  उचित  दर  की  दुकानें  वहां
 मवेली  भण्डार  भी  मंत्री  महोदय  ने  कुछ  समय  पूर्व  सदन  में  कहा  था  कि  केरल  की  सार्वजनिक
 वितरण  प्रणाली  भारत  में  संब  से  अच्छी  यह  कहना  अतिशीक्ति  नहीं  हींगीं  कि  केरल
 की  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  पूर्णतया  केन्द्र  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  चावल  पर  निर्भर  करती  है  ।
 केरल  में  अनाज  की  हमेशा  कमी  रही  है  ओर  केन्द्र  की  यह  जिम्मेदारी  है  कि  वह  हमें  पर्याप्त  मात्रा
 में  चावल  उपलब्ध  लेकिन  वास्तविकता  यह  है  कि  हमें  हमेशा  कैन्द्र  सरकार  से  अपेक्षित
 मात्रा  में  चावल  नहीं  मिलता  ।  केरल  में  प्रतिदिन  प्रतिव्यक्ति  के  320  ग्राम  के  चावल  के  हिसाब  से
 प्रतिमाह  2.10  लाख  टन  चावल  की  जदूरत  होती  लेकिन  केवल  1:25  लाख  टन  चावल  मिल
 रहा  प्रति  व्यक्ति  को  प्रतिदिन  220  ग्राम  चावल  भी  नहीं  मिलते  |  इसके  अलावा  केरल  में  राशन
 कार्डों  की  कुल  संख्या  43  लाख  से  बढ़कर  48  लाख  हो  गई  है  ।  सेकिन॑  केन्द्र  द्वारा  उतनी  ही  मात्रा
 में  चावल  की  सप्लाई  को  जा  रही  है  ।  अतः  के  रल  में  अधिक  मात्रा  में  चावल  सप्लाई  किया  जाना

 चाहिए  ।  केरल  सरकार  ने  इस  बारे  में  कई  बार॑  अम्यावेदन  दिए  केरल  सरकार  ने  यह  मांग
 कीं  हैं  कि  प्रतिमाह  1:50  लांख  टन  चावल  सप्लाई  किए  मेरा  केन्द्र  सरकारं  से  अनुरोध  है

 कि  केरल  की  जरूरतों
 के

 प्रति  और  संहौन  भूतिंपूर्ण  रवैया  अपेनायों  मैं  इस  मांग  को  दोहराता
 हूं  कि  केरल  को  प्रतिमाह  1:50  लाख  टन  चावल  सप्लाई  किया
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 दूसरा  मुद्दा  मारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  केरल  को  सप्लाई  किए  जांने  वाले  चावैलीं  की
 किस्म  के  बारे  में  इस  बारे  में  कई  शिकायतें  केरल  सरकार  के  अधिकारियों  ने  भारतीय
 खाद्य  निगम  के  अधिकारियों  के  समक्ष  यह  मामला  रखा  किन्तु  इस  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  ।
 अच्छी  किस्म  के  चावल  प्राप्त  करने  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अधिकारियों  को  घूस  देनी

 पड़ती  इस  स्थिति  को  बदला  जाना  केरल  की  जनता  अच्छी  किस्म  के  चावल  खाने
 की  आदी  इसलिए  केरल  को  आंध्र  प्रदेश  से  अच्छी  किस्म  के  विशेष  से  सेला  चावल
 सप्लाई  किंत्रा  जाना  चाहिए  ।  अथ  मैं  केरल  को  संप्लाई  की  जाने  वाली  चीनी  के  बारे  में  कहूंगा  ।

 इस  राज्य  में  450  ग्राम  चीनी  प्रति  ब्यस्क  की  दर  से  15  लांख  मीट्रिक  टन  चीनी  की  आवश्यकता

 होती  है  ।  केन्द्र  से  हमें  केवल  11  लाख  मीट्रिक  टन  चीनी  मिलती  इस  तरह  4  लाख  मीटिक  टन

 चीनी  फम  मिलती  है  ।  इसे  पूरा  किया  जाना  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वहां

 15  लाख  मीट्रिक  टन  चीनी  सप्लाई  की  जानी  इसी  तरह  मेरा  यह  भो  अनुशोध  है  कि  चीनी

 की  ढुलाई  के  भाड़े  में  भी  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।  हु

 केरल  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  मिट्टी  के  तेल  की  मात्रा  भी  घटा  दी  गई  है  जिसके  कारण

 बाजार  में  इसकी  कमी  हो  गई  है  ।  केरल  को  17250  मीट्रिक  टन  मिट्टी  का  का  तेल  सप्लाई  किया
 जाता  था  जिसे  कम  करके  14250  मीट्रिक  टन  कर  दिया  गया  घरेलू  वस्तुओं  के  अलावा  मछली

 पालन  क्षेत्र  में  इसकी  क्रमी  महसूस  की  गई  है  ।  अतः  सरकार  को  केरल  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले

 मिट्टी  में  तेल  की  मात्रा  बढ़ानी  चाहिए  ।

 मैं  केरल  सिधिल  सप्लाई  कारपोरेशन  की  एक  समस्या  का  जिक्र  करना  चाहता  हूं  ।  यह्‌
 निगम  केरल  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सफल  बनाने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  रहा
 राज्य  के  सभी  ताल्लुकों  में  इसके  कार्यालय  हैं  ।  कुछ  वर्ष  पूर्व  निमम  ने  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए

 एक  योजना  प्रस्तुत  की  थी  और  इसे  वित्तीय  सहायता  के  लिए  केन्द्र  सरकार  के  पास  भेजा
 लेकिन  केन्द्र  सरकार  ने  उस  योजना  को  स्वीईति  नहीं  दी  खाद्यान्नों  के  मंडारण  के  लिए  गोदाम
 का  निर्माण  करना  महत्वपूर्ण  राज्य  क  कोने-कोने  में  खाद्यान्नों  की  सप्लाई  करने  की
 जिम्मेदारी  निगम  पर  प्रत्येक  ताल्लुक  मुख्यालय  में  गोदाम  बनाने  की  योजना  स्वागत  योग्य

 अतः  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  लें  ।

 दिल्ली  में  मार्डन  फूड  निगम  लिमिटेड  के  नाम  से  एक  संयंत्र  है  जो  नामक

 फलों  का  रस  तंयार  करता  कई  वर्षों  से  यह  फलों  का  रस  बेहुत  लोकप्रिय  हो  गया  है  किन्तु
 इसके  प्रबन्धकों  फी  अक्षमता  के  कारण  इस  लोकप्रिय  पेय  की  बिक्री  में  अधिक  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 इसका  प्रचार  करने  वाला  बिग  बहुत  कमजोर  यह  कम्पनी  रेडियो  जोर  टेलियिजन  में  अपने
 प्रचार  विज्ञापन  देती  थी  ।  लेकिन  अब  इसे  बन्द  कर  दिया  गया  मुझे  समझ  नहीं  आता  कि  इसका

 क्यां  कौरण  है  ।  इसी  तरह  वितरकों  को  दिए  जाने  वाले  कमीशन  की  दर  और  अन्य  सुविधाएं  भी

 बहुत  कम  इसके  लिए  उपयुक्त  विपणन  नीति  बनाई  जानी  चाहिए  ताकि  यह  कम्पनी  पेय  जल
 तैआार  करेने  वाली  अन्य  कम्पनियों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  कर  सके  ।  कतंमान  स्थिति  का  कारण  यह  है
 कि  ईस  कम्पनी  की  त्रिपणनं  नीति  ठीक  नहीं  मेरा  सुकाव  है  कि  सरकार  इस  सम्धन्ध  में  इस
 कंभ्पनी  को  उचित  दिशा-निर्देश  देश  के  विभिन्‍न  मागों  में  ऐसे  श्रौर  संयस्त्र  खोले

 जाने  चाहिए  ।
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 वी०एस०

 विशेष  रूप  से  मैं  सुकाव  दूगा  कि  इस  प्रकार  का  एक  संयन्त्र  केरल  में  लगाया  जाना
 गहिए  ।  केरल  में  विभिन्‍न  किस्मों  के  फल  काफो  मात्रा  में  मिलते  यदि  इस  प्रकार  का  एक्

 संयन्त्र  लगाया  जाता  है  तो  हम  फलों  के  रस  का  उत्पादन  कर  पायेंगे  जो  कि  विदेशों  को  भी  निया
 किया  जा  सकता  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  कुछ  विचार  व  रेगी  ।

 मैंने  अपने  राज्य  की  कुछ  समस्‍यायें  माननीय  मन्त्री  महोदय  के  समक्ष  रखी  और
 मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  उन  पर  सहानुभूति  पूर्वक  विचार  करेगी  ।  खाद्य  पदार्थों  के  मामले
 में  केरल  की  सहायता  करना  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मंदारी  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार
 उस  जिम्मंदारी  को  निभायेगी  |  मैं  एक  बार  फिर  मांगों  का  समर्थन  करता  हृं
 समाप्त  करता

 J

 क्रो  अमूपचन्द  शाह  :  सभापति  फूड  एवं  सिविल  सप्लाईज  की
 डिमांड्ज  सदन  के  सामने  रखी  गई  उनका  समर्थन  करने  के  लिए

 मैं  खड़ा  हुआ

 सबसे  पहले  मैं  इस  देश  के  फामंस  और  जिन्होंने  इस  देश  को  फड के  बारे  में
 सैल्फ  सफीशिएंट  बनाया  उनको  घन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।  हमारा  देश  जिस  ढंग  से  फूड  के  बारे
 में  सैल्फ  सफीशिएंट  यह  हमारी  सरकार  की  फूड  के  बारे  में  जो  पालिसी  रही  और  फाम्स
 और  कल्टीवेटर्स  को  जिस  ढंग  से  हमने  वाटम  के  माव  उसकी  वजह  से  उन्होंने  प्रोडक्सन
 बढ़ाया  और  देश  को  इस  बारे  में  सेलफ  सफीशिएंट  बनाया  ।

 हैं

 इन  डिमांडज  के  बारे  में  और  आगे  जाने  से  पहले  मैं  फड  कार्पोरेशन  आफ  इ  डियां  के  बारे
 में  दो  शब्द  कहना  चाहूंगा  ।  मैंने  देखा  है  कि  जो  कट  मोशन्ज  वगेरह  दिए  गए  उनके  द्वारा  अगर
 सबसे  ज्यादा  किसी  को  क्रिटीसांइज  किया  गया  है  तो  वह  फड  कार्पोरोेशन  आफ  इंडिया  के  बारे  में
 कहा  गया  है  ।  हु

 हमने  इस  देश  में  फूड  कार्पोरेशन  आफ  इ  डिया  की  स्थापना  1960  में  इसलिए  की  थी
 हमारे  यहां  फूड  के  डिस्ट्रीब्यूबन  और  स्टोरेज  तथा  उसके  एक्सपोर्ट  और  इम्पोर्ट  की
 जो  पालिसी  वह  उसको  इम्पलीमैंट  कर  सके  ।  इस  तरह  एफ०सी०आई०  सरकार  की  पालिसी

 के  अनुसार  काम  करने  लगी  ।

 आज  हो  सकता  है  कि  फूड  कार्पोरेशन  का  मेनीफोल्ड  वर्क  उनका  नाम  बहुत  बढ़ा
 उनके  फिगसं  देखने  से  मालूम  पड़ता  है  कि  फूड  कार्पोरेशन  का  टर्ने  ओवर  आज  करीब-करीब
 8,000  करोड़  रुपये  से  भी  ज्यादा  हो  गया  है

 और  उनका  फूड  का  हैंडलिग  शायद  400  मिलियन
 टन  से  भी  ज्यादा  हो  गया  इतना  बड़ा  काम  संभालने  के  लिए  फूड  कार्पोरेशन  का  जो  विशाल
 क्षेत्र  उसमें  जहां-जहाँ  दिक्‍्कतें  आती  कम्पलेंट्स  आती  उसको  दूर  करने  के  लिए  सरकार
 को  सही  कदम  उठाने

 210
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 न  जप्रपपफतफ७ौॉौ१७-+

 आज  इस  देश  में  पी०डी०एस०  का  सिस्टम  चल  रहा  इसमें  सैंट्रल  गवर्नमेंट  फड  एल
 करती  2,  4  दिन  पहले  हमारे  सम्मानीय  मंत्री  जी  ने  बताया  था  कि  इस  में  दो  पालिसी  हैं  ।
 केरल  और  वेस्ट  बंगाल  के  लिए  कुछ  सैपरेट  पालिसी  यहां  से इनको  डायरेक्ट  माल  सप्लाई
 होता  है  और  बाकी  स्टेट्स  में  स्टेट  गवर्नंमेंट्स  के  धर  पी०डो  ०एस०  हैंडिल  किया  जाता  इस
 देश  में  जब  एक  ही  पालिप्ती  नहीं  हो  सकती  है  तो  कुछ  न  कुछ  कम्पलेंट्स  कुछ  स्टेट्स  से  आने  लगी

 एफ०सी  ०आई०  जैसे  बाकी  स्टेट्स  को  माल  देती  स्टेट  गवनंमैंट्स  के  था  पी०डी०एस०
 हैंडिल  करती  उसी  तरह  से  हमारे  देश  के  जितने  प्रान्त  सभी  के  लिए  एक  पालिसी
 होनी  चाहिए  ओर  सभी  को  स्टेट  गवनंमैंट  के  थ्रू  पी०डी०एस०  में  माल  दिया  जाना

 मारी  यह  मी  पालिसी  रही  है  कि  हर  स्टेट  मैं  स्टेट  फूड  कार्पोरोश  क्रीएट  करना  ।  अगर
 यह  हो  गया  तो  हमारी  बहत  सी  दिक्कत  हल  हो  सकती  कुछ  स्टेट  में  स्टेट  फड  कार्पोरेशन  बने

 ओर  कुछ  में  अभी  तक  नहीं  बने  उनके  बारे  में  भी  हमें  सोचना  चाहिए  ।

 फूड  कार्पोरेशन  का  एक  प्राबलम  यह  भी  है  कि  जितना  फूड  प्रोक्योर  करते  उसके
 स्टोरेज  के  लिए  उस  हिसाब  से  गोदाम  कम  हैं  ।  हमने  एक  नई  पालिसी  एडाप्ट  की  है  कि  प्राइवेट
 सेक्टर  को  प्रोत्साहन  देकर  उनको  बैंकों  से  कुछ  लोन  दिलाकर  कुछ  ग्रोदाम  बनाना  चाहते  हम
 उनको  5  साल  की  गारन्‍्टो  ओर  कुछ  रेंट  देना  चाहते  मैं  समझता  हूं  कि  5  साल  की  गारन्टी
 और  कुछ  रेट  से  प्राइवेट  सेक्टर  आगे  नहीं  आयेंगे  ।

 साथ  ही  साथ  आज  पूरी  दुनिया  के  अन्दर  जो  एक  नया  सिस्टम  आ  गया  है  और  जिसे  सभी
 देशों  ने  स्वीकार  किया  है  वह  है  स्टील  सेलो  सिस्टम  ।  इस  सिस्टम  से  बहुत  कम  समय  में  गोदाम
 हो  सकता  इतना  जरूर  है  कि  इनीशियल  स्टेज  में  काफी  एक्सपेसिव  होती  लेकिन  उसके
 अन्दर  फूड  का  प्रिजवेंशन  भी  अच्छी  तरह  से  होता  इसके  ऊपर  सरकार  को  अवश्य  सोचना
 चाहिए  ।

 जहां  तक  पी०  डी०  एस०  का  सवाल  वह  हमारे  20  सूत्री  कार्यक्रम  का  सबसे  बड़ां
 प्रोग्राम  रहा  इसके  द्वारा  चीजों  का  प्राइस  कन्ट्रोल  और  उनकी  रेग्रुलर  सप्लाई  होती  मेरा

 निवेदन  है  कि  कुछ  और  असेंशल  गुड्स  को  पी०  डी०  एस०  में  कवर  करना  हम  इस
 सिस्टम  के  द्वारा  फेयर  प्राइस  शॉप्स  में  भी  अर्सेशल  आइटम्स  रखते  हैं  ।  इसमें  में  मेरा  एक  सुझाव
 है  कि  अगर  इनकम  ग्रंप  के  हिसाब  से  राशन  गरीबों  तक  पहुंचायेंगे  तो  इसका  बेनिफिट

 सबको  मिल  पाएगा  ।  आज  जो  राशन  काडं  इश्‌  होते  हैं  अगर  वह  इनकम  ग्रूप  के  आधार  पर

 इश्  होंगे  तो  सामान्य  और  गरीब  आदमी  को  उसका  पूरा  बेनिफिट  मिल  मेरे  छ्याल  में

 गजरात  और  बंगाल  में  यह  सिस्टम  शुरू  किया  जा  चुका  अगर  यह  सिस्टम  सभी  जगह  पर

 शुरू  हो  जायेगा  तो  काफी  अच्छा  होगा  ।

 मारे  पी०  डी०  एस०  अच्छी  तरह  से  चलें  उसके  लिए  हर  जगह  पर  विजिलेंस  कमेटियाँ  बनी
 इन  कमेटीज  में  तरह-तरह  के  लोगों  को  एपॉयेंट  किया  हुआ  लेकिन  वह  कमेटियाँ

 उनका  इफेकक्‍्टीव  वर्किंग  इसलिए  सक्सेजफल  नहीं  हो  क्योंबि
 ॥यी  जाती  हैं  और  उस  कर

 सि  फे  पेपर  मे
 कमेटियाँ  स्टेट  द्वारा
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 श्री  अनूपचन्द  श्वाह|

 भआाज  शगर  डिस्ट्री्यशन  सारी  स्टेट्स  के  अन्दर  किस  तरह  से  यह  तो  मुझे

 मालम  लेकिन  जहां  तक  महाराष्ट  का  सवाल  वहाँ  रिटेलस  का  शगर  डिस्ट्रीब्यश्न  का
 माजिन  है  वह  )970  में  5  रुपए  एक  कोरे  के  ऊपर  फ़िकक  2/  एकड़  हड़र  क्ोरे  87  ता

 [50  रुपये  थी  ।  आज  जब  उसकी  कीमत  440  रुपय  हो  गयी  है  तब  भी  उत्तको  5  रुपये  का  मार्जिक

 देते  हमने  कई  बार  फूड  और  सिविल  सप्लाई  डिपार्टमेंट  और  मारजिन  कमेटी  के  सामने  इस

 मटर  को  मव  किया  लेकिन  जवाब  मिलता  है  कि  महाराष्ट  में  सबसे  ज्यादा  माजिन  देते  हैं  ।

 5  रुपये  के  माजिन  के  साथ  ही  आपके  डिपार्टमेंट  ने  एम्पटी  गनी  बंग  की  जो  कास्ट  लगाई  मैं
 उसके  विवाद  में  नहीं  ज़ाना  चाहता  लेकिन  इतना  जरूर  कहूंगा  कि  वह  कास्ट  सही  नहीं  हैं  ।

 अगर  आप  यह  तय  कर  लें  कि  जिनके  द्वारा  शक्कर  सप्लाई  करते  हैं  और  जो  गन्‍नी  बंग  की  कास्ट
 फिक्स  करते  हैं  अगर  वही  कीमत  गन्‍नी  बेंग  रिटेलर्स  ले  लेंतो  हमें  कोई  एतराज  नहीं
 प्रापने  12  रुपये  गन्‍नी  बंग  के  लिए  तय  किये  लेकिन  देखने  पर  पता  चलता  है  कि  6-7  रुपये

 गन्‍नी  बंग  की  कास्ट  है  ।  जो  टोटल  कास्ट  जो  प्राफीट  होता  है  वह  ]2  रुपये  ही  होता  है
 12  रुपये  का  ग्रॉस  प्राफीट  होने  के  बाद  इनका  440  रुपये  का  टनंजरोवर  है  और  बह  100  किलो
 शक्कर  30-40  कस्टमर्स  को  दो  किलो  आदि  के  हिसाब  से  बेचता  है  जिसमें  उसकी
 शार्टज  भी  होती  उसको  मिलाने  के  बाद  उसका  एवरेज  माजजिन  2%

 से
 ज्यादा  नहीं  बंठता

 है  ।

 2.00  म०  प०

 आप  कहेंगे  कि  फेयर  प्राइस  झ्ञाप  शक्कर  बेचता  मैं  कहना  चाहता  हंं  कि  आज
 भी  फ्री०  डी०  एस०  के  रिटेलर्स  शक्कर  बेचना  नहीं  चाहते  पिछले  15-16  स
 होल-सेल्स  का  माजिन  तीन  बार  बढ़ा  है  क्योंकि  उनकी  काफी  बड़ी  लॉबी  है  और  उनके
 है  ।  जबकि  रिटेलसं  का  माजिन  1970  में  जो.था  उतना  ही  आज  इसके  बारे  में  भी  आपको
 सोचना  चाहिए  ।

 आज  एन०  सी०  सी०  एफ०  एपेक्स  बाडी  उसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हं  कि
 इसकी  स्थापना  इसलिए

 को
 गई  थी  कि  इस  देश  के  अन्दर  जितनी  भी  कोआपरेदिब  सोसाइटीज  हैं

 सब  को  उसका  फायदा  लेकिन  आज  इस  देश  प्रें  और  नई-नई  सोसाइटियां  बन  रही  हैं  और
 सिस्टम  बन  रहे  एन०७  सो०  सी०  एफ०  ने  अपनी  म्रेम्बरशिप  दिसम्बर  1985  में  बंद

 कर  दीं  भी  क्सोंकि  उनका  कहना  है  कि  इससे  अधिक  मंम्बरों  कीं  सेवा  करने  की  उनकी  क॑प्रेसिटीं
 नहीं  है  ।.  मैं  इस  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  कि  मंम्ब्ररशिप  बंद  करनी  ही  है  तो  फिर  नई  सोसाइटी
 बनाने  की  परमिश्नन  क्यों  देते  एन०  सी०  सी०  एफ०  के  अन्दर  आज  बहुत  ही  मानोपलीਂ

 आज  आप  कांस्फोक्टिड  सब-गुड्त  आप  इस  सोसाइटी  को  दे  रहे  एन०  सी०
 ग्री०  एफ०  वह  गुडस  अपनी  सोसाइटी  को  नहीं  देती  वह  सोसायटी  सिर्फ  पेषरः  में  हल  रहती

 है  ।  सब  माल  एन०  सी०  सी०  एफ०  के  चेयरमंन  और  आफिसर  मिलकर  ब्लंक  में  द्वारा  सात
 बेच  रहे  हैं  ।

 शूगर  प।लिसी के  बारे  में  मैं  कहना  चाहुगा  आप  इस  बारे  में  कुछ  महीनों  से  नई
 पालिसी  बनाने  की  कोशिश  कर  रहे  अगर  आप  इस  पालिसी को  भौर  अच्छे  ढंग  से  बनाये तो

 212.
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 गिीो्ोटणण

 होगा  ।  जिस  जगह
 जिस  राज्य  जिस  प्रान्त  में  ज्यादा  गन्ना  होता  है  वहां  नई  फंक्ट्री

 बनाने के  लाइसेंस  दें  ।  ऐसा  करने  से  ही  इस  देझ्य  में  शूयर  समस्या  हल  हो  सकती

 स्थान  में  गन्ने  की  पंदावार  नहीं  है  तो  वहां  शक्कर  की  फंक्ट्री  केसे  सफल  हो  सकती  इस  पर  भी

 जे  अवश्य  विच

 आज  हम  देखते  हैं  कि  एंड  स्वविल  सप्लाई  डिपार्टमेंट  के  अन्दर  जो  कारपोरेशन  बने

 उसमें  नॉन-आफिशियल  डायरेक्टर्स  पिछले  कई  सालों  से  एपायन्ट  नहीं  हुए  हैं  ।  इसमें  एम०  पी०
 और  एम०  एल०  मी  आंते  हैं  ।  साथ  ही  साथ  नॉन-आफिसियल  डायरेक्टर्स  वही  होने  चाहिए  जिस
 को  उस  विभाग  का  नालेज  हो  ।  अ/ज  हम  देखते  हैं

 कि  जहां-जहां  पर  हमारे  बोर्ड  आफ
 रेक्ट्स  हैं  वह  ब्यूरोक्रेट्स  के  हाथों  चल  रहे  इसको  भी  आपको  देखना  होगा  ।

 |  शब्दों  क॑  साथ  मैं  इन  डिमांड्स  का  समर्थन  करता  हे

 श्री  सेयद  मसूदल  हुसेन  :  मैं  मिनिस्ट्री  ऑफ  फूड  एंड  सिविल  सप्लाई  की

 डिमांड्स  का  विरोध  करता  हूं  ।  आप  ने  रिपोर्ट  में  काफी  अच्छी-अच्छी  बाते  लिखी  हैं  लेकिन  हकोकत
 में  वह  बात  सही  नहीं  चंप्टर  5  में  आप  ने  कहा  है  कि  :

 आपने  वार्षिक  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  16  में  कहा  है  कि  :

 मुख्य  आबवयक  वस्तुष्ों  अर्थात्‌  आयातित  खाद्यਂ  मिट्टी  के
 .  साफ्ट  कोक  तथा  नि  कपड़े  की  तथा  आपूर्ति  बा  दायित्व  केन्द्रीय

 चेप्टर  |  में  आपने  कहा

 ह
 आपने  पृष्ठ  |  में  कहा  नीति  में  मुख्य  बल  विभिन्न  आवष्यक  वस्तुओं

 का  उत्पादन  बढ़ाने  ओर
 उनके

 आपूर्ति  प्रबन्ध  में  सुधार  लाने  पर  देना  जारी रहा  ।
 आवश्यक  बस्तुओं  का  उत्पादन  उनकी  उपलम्यता  में  सुधार  उनके

 आपूर्ति  प्रबन्ध  को  मजबूत  करने  तथा  उनके  मूल्यों  को  नियन्त्रण  में  रखने  के  लिए  कई
 उपाय  किए  गए  ।

 लेकिन  हकीकत  में  क्या  हो  रहा  है  ?  भ्रोडक्‍्शन  के  बारे  में  मैं  कह  तो  का  प्रोडक्शन
 82-83  में  रेकार्ड  प्रोडक्शन  हुआ  था  152.87  मिलियन  मेंट्रिक  टन  और  84-85  में  वह
 4.  परसेंट  लेस  हो  गया  । प्रोडक्शन  जब  बढ़ता  है  तो  आप  के  उस  तरफ  के  मेम्बरान  कहते  हैं  कि  जो

 लीडर  की  लीडरशिप  है  उसकी  बजह  सेਂ  प्रोडक्शनਂ बढ़ा  है  ओर  जध  घटता  है  तो  कहते  हैं

 2435



 अनुदानों  की  मांग  1986-87  16  1986

 सेयद  मसूदल  ह

 मानसून  की  वजह  से  घटा
 ...  प्रोडक्शन  आफ  सीरियल्स  83-84  में  139.47

 मिलियन  मैट्रिक  टन  था  ओर  84-85  में  134  मिलियन  मैट्रिक  टन  रह  गया  ।  यह  भी  घट
 पलसँज  का  प्रोडक्शन  भी  घट  शुगर  का  प्रोडक्शन  81-82  में  84.83  लाख  मेट्रिक  टन  था

 यह  घट  कर  83-84  में  59.16  लाख  मैट्रिक  हो  84-85  में  61.44  लाख  मेद्रिक  टन  हो
 «

 इसी  तरह  एडिवल  आय॑ल  की  क्‍या  पौजीशन  है  ?  आप  की  रिपोर्ट  में  इसके  बारे  में  तो  आप
 ने  दिया  ही  नहीं  सिर्फ  इतना  ही  कहा  है  कि  इम्पोंटेड  एडिवल  आयल  पहले  से  कम  ला  रहे

 एडिवल  आयल  का  इम्पोर्ट  कुछ  घटा  यानी  इसमें  कुछ  पोजीशन  वेटर  हुई  होगी  ।  लेकिन
 आप  की  रिपोर्ट  में  एडिवल  आयल  का  इ डिजिनस  प्रोडक्शन  क्‍या  है  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं
 कहां  है  ।

 भ्रापका  20  सूत्री  कार्यक्रम  जो  है  उसमें  आपने  लिखा  है  कि  गांव-गांव  में  सस्ते  गल्ले  की

 दुकान  खोलेंगे  ।  मैं  मानता  हूं  कि  आपने  फेयर  प्राइस  शाप्स  कुछ  बढ़ाई  हैं  लेकिन  वह  सस्ता
 तो  नहीं  है  ।  सस्ता  इसलिए  नहीं  है  कि  तीन  मतंवा  इसकी  कीमत  आपने  बढ़ाई  और प्रोक्‍यो  रमेंट
 प्राइस  आपने  बढ़ाई  हैं  सिर्फ  5  रुपये  ।  84-85  में  कामन  वेराइटी  राइस  का  प्रोक्‍्योरमेंट  प्राइस

 137  था  जो  142  हो  गया  ।  फाइन  वेराइटी  141  से  146  हो  गया  ओर  शुगर  में  145  से  150

 हो  गया  ।  व्हीट  में  सिर्फ  5  रुपये  बढ़ाए  ।  लेकिन  ईस्यू  प्राइस  की  फिगर  जरा  16-1-84
 को  आप  की  ईस्यू  प्राइस  208  रुपये  10-10-85  को  217  रुपये  हो  गई  और  1-2-86  को

 23  हो  गई  कामन  वेराइटी  की  ।  इसी  तरह  से  सुपर  फाइन  सबका  बढ़ाया  इश्यू
 प्राइस  बढ़ा  देते  हैं  18-20  और  किसान  को  जो  मिनियम  सपोर्ट  प्राइस  देते  हैं  वह  पांच  रुपया
 बढ़ाते  उस  तरफ  आप  किसान  का  शोषण  करते  हैं  और  दूसरी  तरफ  कन्ज्यूमस  का  |  शुगर  की
 फर्स्ट  अप्रैल  85  को  प्राइस  थी  सिर्फ  4  रुपये  और  आज  है  4  रुपये  80  पंसे  ।

 केरोसिन  आयल  की  कीमत  भी  आपने  बढ़ाई  है  ।  आपने  11  परसेन्ट  प्राइस  रेज  करने  की
 कोशिश  की  उसका  एनाउन्समेंट  भी  कर  दिया  था  लेकिन  जब  चारों  तरफ  से  बहुत  हल्ला
 मचा  तो  आपने  उसको  घटाया  और  सिर्फ  15  पैसे  पर-लीटर  कीमत  आपने  बढ़ाई  ।  नतीजा  यह
 हो  रहा  है  कि  प्राइस  इंडेक्स  दिनों  दिन  बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 आपने  सात  एसेंशियल  कमाडिटीज  सप्टाई  करने  का  जिम्मा  लिया  दूसरी  स्टेट्स  के
 बारे  में  तो  मुके  नहीं  मालूम  है  लेकिन  मैं  अपनी  स्टेट  के  बारे  में  आपको  जरूर  बताना  चाहूंगा  ।
 वेस्ट  बंगाल  में  हर  महीने  राइस  की  डिमाण्ड  है  डेढ़  लाख  मी०  टन  ओर  गेहू  की  डिमाण्ड  है  दो
 लाख  मी०  टन  लेकिन  जो  आप  सप्लाई  करते  हैं  वह  जरूरत  से  बहुत  कम  आप  कहेंगे  कि

 दूसरी  स्टेट्स  के  मुकाबले  में  वेस्ट  बंगाल  की  डिमाण्ड  बहुत  यह  बात  सही  मी  है  कि  वेस्ट
 बंगाल  की  डिमाण्ड  दूसरी  स्टेट्स  के  मुकाबले  में  ज्यादा  आपको  मालूम  है  कि  देश
 का  बंटवारा  होने  के  बाद  जट-ग्रोइंग  एरिया  पूर्वी  पाकिस्तान  अब  बंगला  देश  में  चला
 गया  लेकिन  जितनी  जूट  मिलें  थीं  वह  वेस्ट  बंगाल  में  ही  रह  गईं  |  उन  जूट  मिलों
 की  जरूरत  को  पूरा  करने  के  लिए  वेस्ट  बंगाल  की  पेडी  लैण्ड  को  जूट  लैण्ड  में  कन्वर्ट
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 करना  उस  वक्‍त  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  एश्योरेन्स  दिया  था  कि  वेस्ट  बंगाल

 जितना  जूट  देगा  उससे  डबल  पंडी  उसको  दी  जायेगी  ।  वेस्ट  बंगाल  जूट  और  टी  में  सबसे  ज्यादा
 फारेन  एकक्‍्सचज  देता  है  ।  इसके  कारण  चावल  और  गेहूਂ  की  जो  वहां  पर  कमी  हो  जाती  है  उसके
 बारे  में  भ्रापको  ध्यान  देना  ही  पड़ेगा  ।  कि

 इसी  तरह  से  शुगर  की  ईयरली  डिमाण्ड  4,80  लाख  मी०  टन  की  है  लेकिन  यह  भी  आप

 नहीं  देते  हैं  ।  जो  आप  एलाट  करते  हैं  शुगर  वह  एलाटेड  माल  भी  पूरा  नहीं  पहुंचता  1983
 में  आपका  एलोकेशन  था  2.88  लाख  मी०  टन  लेकिन  मिला  सिर्फ  2.85  लाख  मी ०  टन  ।  1984
 में  जो एलोकेशन  था  2.95  लाख  मी०  टन  वह  तो  पूरा  मिल  गया  ।  सन  1985  में  आपका
 केशन  था  3.14  लाख  मी०  टन  लेकिन  उसकी  जगह  पर  मिला  3.03  लाख  मी०  टन  ।

 इसी  तरह  से  एडिवल  आयल  की  हमारी  डिमाण्ड  भी  1.80  लाख  मी०  टन  पर  ईयर  है
 लेकिन  आपका  जो  एलोकेशन  होता  है  उससे  भी  कम  हमको  मिल  रहा  आपकी  सप्लाई  को
 पोजीशन  ठीक  नहीं  है  ।  केरोसीन  आयल  की  डिमाण्ड  तो  हर  रोज  बढ़ती  ही  जा  रही  1983
 में  आपका  एलोकेशन  6  लाख  मी०  टन  था  लेकिन  मिला  सिर्फ  4.76  लाख  मी०  टन  ।  1984  में

 एलोकेशन  था  8.40  लाख  मी०  टन  और  मिला  सिर्फ  5.27  लाख  मी०  टन  |  1985  में

 केशन  था  9.60  लाख  मी०  टन  लेकिन  आपने  दिया  स्निफ  5.60  लाख  मी०  टन  |  दू
 टीज़  के  बारे  में  भी  यही  हालत  अगर  आप  चाहें  तो  उनकी  फीगर्स  भी  मैं  दे  सकता  ह  ।
 आपका  बीस-न्सूत्री  कार्यक्रम  गांव-गांव  में  चल  रहा  है  ।  रूरल  डवेलपमेंट  का  काम  तो
 आपके  पास  नहीं  लेकिन  आपकी  रिपोर्ट  से  मालूम  होता  है  कि  एन०आर  ०ई०पी०  और

 ई०जी०एस०  व  आर०एल०ई०जी०पी०  आदि  कायंक्रमों  में आपकी  सप्लाई  जरूरत  से  बहुत  कम
 गांव-गांव  में  बेकारी  है  ।  मंहगाई  बढ़  रही  इस  बारे  में  आप  सोचें  ।

 सरी

 एफ०सी०आई०  सरकार  को  तरफ  से  काम  कर  रहा  एफ०सी०आई०  का  सिस्टम
 अजीब  सा  सिस्टम  है  ।  एफ०सी  ०आई०  वाले  जो  माल  प्रोक्योर  करते  उनको  सरकारी  गोडा
 उनस  में  रखना  ज्यादा  पसन्द  नहीं  सरकारी  गोडाउन्स  में  रखने  से  ज्यादा  मजा  उनको  कवर

 एण्ड  प्लिन्थ  में  आता  है  और  इससे  ज्यादा  मजा  उनको  प्राइवेट  गोडाउनस  में  रखने  में  आता

 कुछ  दिन  पहले  अखबार  में  पढ़ा  था  कि  पचास  आफिसर  को  सस्पेंड  कर  दिया  गया  ।  यह  सिलसिला
 चलता  रहेगा  ।  रिश्वत  लेते  हुए  यदि  कोई  अधिकारी  पकड़ा  जाता  तो  रिश्वत  देकर  वह
 कारी  छूट  जाता  इससे  कुछ  होने  वाला  नहीं  माल  स्टोर  में  सड़ाते  बर्बाद  करते

 नुकसान  करते  उससे  उन्हें  फायदा  मिलता  कुछ  दिन  पहले  अखबार  में  खबर  आई  थी  कि
 623  करोड़  रुपए  का  फूटग्रन्स  बर्बाद  हो  दूसरी  धांघलेबाजी  हैंडलिग  शार्टज  के  कारण
 होती  है  ।  इसको  हर  कोई  व्यक्ति  जातता  पश्चिम  बंगाल  में  अगर  प्रोक्योर  तो  उसको
 पंजाब  भेजेंगे  और  पंजाब  का  माल  आन्ध्र  प्रदेश  में  और  आन्ध्र  प्रदेश  का  माल  असम  जितनी
 दफा  गोडाउन  बदली  कर  उतनी  दफा  उनको  हैंडलिग  शाटज  मिलेगा  ।  उससे  उनको  भीं
 फायदा  है  और  कान्ट्रेक्टर  को  भी  फायदा  ।  इसके  बारे  में  आपको  ध्यान  देता  इसके  साथ
 साथ  जितना  माल  आप  एलॉट  करते  उतना  माल  डंस्टिनेशन  पर  नहीं  पहुंचता  जब  इस  बारे

 में  कहा  जाता  तो  कह  दिया  जाता
 रेल

 से
 वंगन

 नहीं  मिल  रहे  हैं  ओर  रेल  विभाग  वाले

 कहते  हैं  हमें  कोयला  नहीं  मिल  रहा  प्रापर  टाइम  पर  प्रापर  जगह  पर  माल  नहीं  पहुंचा
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 लक  ु
 इस  ऑतलरे  में  भी  आपकी  ध्याज  देना  झऋन्‍कंछ  ड  बरस  हें  झ॑  ९  जप  श्ज्ड्ल्ले  ँ  शरण  एफ

 बुहंवीन  हीता  हैँ

 आपने  कन्ज्युमर  को-आपरेटिव  सिस्टम  के  ऊपर  ज्यादा  से  ज्यादा  जोर  देने  की  कोशिश
 की  कन्ज्यमर  की-आपैरेंटिव  सिस्टम  होना  चाहिए  केण्ज्येभ्नर  प्रोडक्शन  कै  इसे  बारे  में

 मुंके  अपने  स्टेट  वेस्ट  बंगाल  के  बारे  में  जानकारी  है  ।  वहां  पर  टॉप  में  ऐन०  सीं०सी
 उसके  बाद  स्टेट  उसके  बाद  होलसेल  कंन्ज्युमरं  को-आपरेटिघ  सोसायटीज़  और  उस्वके
 बाद  प्राइमरी  को-आप  रेटिव  इसे  प्रकार  पर  चार॑ं  टाथर  सिस्टम  जिनकी  अपनी-अपनी

 एस्टीमेटेड  कॉस्ट  इसको  मीट  करने  के  लिए  कुछ-न-]छ  मुनाफा  तो  खुद  रखते

 सी०आई०  पर  बहुत  मारी  दवाब  है  ।  एन०सी>आअई०  कान्फित्तकेटेड  जहां  जिसका
 डिमाण्ड  नहीं  ऐसी-ऐधी  चीज़ें  होलसैल  में  ज्यादा  से  कान्फिसकेटेड  गुड्स  को  लाद
 देते  हैं  ।

 आप  दिल्‍लो  के  सुपर  मार्केट  में  चले  जाइए  ।  कई  साल  पहले  यहां  जो  इलेक्ट्रोनिक्स  गुड्स
 दिया  था  एन०  सी०  सी०  एफ०  वह  अमी  तएफ़  पैड़ाी  हुआ  है  और  उसको  कीई  खरीदने  वाला

 नहीं  मैं  येह  भी  कदता  चाहूंगा  कि  यहां  का  जो  कर्मचारी  उसके  बारे  में  आप  को  सोचना
 काओऑपरेटिव  सोसौइटीज  का  जो  कर्मचारी  उसे  के  बारे  में  लोग  कह  संकेते  हैं  कि  सब  चोर

 मैं  ऐंला  नहीं  कहता  कि  सब  दूं  के  धुले  हैं  लेंकित  उनकी  जो  सँविस  कैंडिशन्स  उनको  भ्रौर
 आप  इम्प्रव  नहीं  तो  आपका  सिस्टम  बिलकुल  बरबाद  हो  यहाँ  का  जो  एम्पंलाई

 उसकी  न  स्टेट  गवर्नं  मेंट  की  जिम्मेदारी  है  और  न  सेन्ट्रेल  गवर्नमेंट  की  और  को  आपरेटिव  सोसाइटी
 से  जो  पंसा  मिलता  उसे  में  ही  उसकों  गुआरा  करंना  पड़ता  उसको  आफ्टर  रिटायरमेंट

 कोई  वेनीफिट  नहीं  मिलता  है  और  इसका  पे-स्केल  बहुत  कम  मेरे  अपने  प्रान्त  मालदा  जिले  में

 वहां  के  कमंचारी  को  200,  250  रुपये  तन्ख्वाह  मिलती  है  और  उंसी  में  उसे  संबह  10  बजे  से
 शाम  के  7  बजे  तक  काम  करना  पड़ता  इस  वारे  में  आपको  सोचनां  मैं  यह  भी  कहना
 चाहता  हं  कि  कोआपंरेटिव  सिस्टम  में  कर्मचारियों  का  रेप्रेजेन्टे।टव  मैंनेजमेंट  में  होना
 कर्मचारियों  की  तरफ़  से  रेप्रेजेन्टेटिव  न  हीने  के  उनेका  हाल  और  हकीकत  बैताने  का  मौका
 उनको  नहीं  मिल  रहा  है  ।  इस  तरह  से  जो  आप  का  कोआर्परेंटिव  सिस्टम  वहूँ  खत्म  हो  जाएगा  ।

 यह  जो  4  टियेर  सिस्टम  इसे  पर  आपको  घ्यान  देना  पड़ेंगे  ।

 एक  चीज़  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  में  ऐस०  टी०  सी०  जो  माल  सप्लाई
 करता  उसके  माल  का  अगर  पेकेट  फट  तो  वेह  रिप्लैस  नहीं  करता  हैं  जबंकि  बाहर
 से  बनिया  से  अगर  माल  खरीदें  ओर  माल  को  किसी  तरह  का  नुकसान  पंर्हुच  जाएँ  या  पंकेट  फेट

 तो  वह  रिप्लेस  कर  देता  हैं  लेकिन  एस०  टी०  ती०  रिंप्लेस  नहीं  करता  है  और  उंसंकी  सारी
 उसकी  पूरी  लाइबिलिटी  वहां  का  जो  कमंचारी  होता  उसके  कन्धे  पर  रहंती

 इसके  बारे  में  आपको  सोचना  चाहिए  ।  आप  उनकी  सर्विस  कंडीशर्न्स  के  बारे  में  सोचिए  ।  एफ०सी ०
 आई  के  अन्दर  जो  क  रप्दन  उसको  जाप  रोकिए  |  अगर  आप  ने  ।  नहीं  ती  आप  का
 सिविल  सप्लाईज  डिपार्टमेंट  बिलकुल  खंत्म  हो  जाएगा  और  सिविल  सिविल  सँप्लोईज

 नहीं  रेहेगां  ।



 ऐ  मांगें  1986-87

 उनका  मैं  विरोध *..  इतना  कहते  यह  जो  सिविल  सप्लाईज
 करता  और  अपनी  बात  खत्म  करता  *

 श्री  हाफिज  मौहम्मद  सिहोक  माननीय  समापति  मैं  आप  का
 आभारी  हूं  कि  आप  ने  मुझे  इस  विभाग  की  अनुदान  की  मांगों  पर  बोलने  का  अवसर  दिया  ।  जैसा
 कि  मुझ  से  पूव  साथी  ने  कहा  कि  यह  विभाग  देश  के  खाद्य  व  पूर्ति  पर  अपना  नियन्त्रण  रखता

 है  और  उसको  सप्लाई  करने  का  कार्य  करता  इस  में  शक  नहीं  है  कि  इसने  बहुत  ही  सराहनीय
 काम  किया  हमारे  देश  के  किसानों  ने  हमको  अनाज  देकर  आत्म-निर्भर  बनाया  लेकिन  मैं
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  विमाग  में  कुछ  सुधार  की  आवश्यकता  है  ।  आज  हम  यह  देखते  हैं  कि
 इस  देश  के  ग़रीब  लोग  अपनी  खाद्य  की  वस्तुओं  के  बार  में  दूर-दूर  गांवों  में  गल्ले  की  दुकानों  से
 उनको  लेने  के  लिए  परशान  रहते  हैं  ।

 हमारी  जो  सिविल  सप्लाई  की  वस्तुएं  होती  उनके  लिए  .  उन्हें  कठिनाई  होती  है  ।  जैसे
 कि  मिट्टी  का  तेल  वह  उनको  उनकी  जरूरत  के  मुताबिक  नहीं  मिलता  इसी  तरह  से  हमारे
 गरीब  लोगों  को  गंहूं  भी  समय  पर  नहीं  मिलता  है  |  इसकी  सब  से  बड़ी  वजह  यह  है  कि  ये  जो  सस्ते
 गल्ले  की  दुकानें  हैं  वे  जञार-च।र  किलोमीटर  दूर  होती  हैं  और  बिचारे  मजदूर  अपनी

 मजदूरी  छोड़कर  सुबह  से  शाम  तक  इन  दुकानों  के  चक्कर  लगांया  करते  हैं  ।  सुबह  तो  उन्हें  दुकान
 बन्द  मिलती  हैं  और  और  वे  होकर  लौट  आते  मैं  मानतीय  मंत्री  जी  से  अनु  रोध  करू  गा
 कि  इन  दुकानों  कें  लिए  कोई  ऐसा  तरीका  अयवाया  जाए  जिप्से  कि  गरीब  लोगों  को  उनकी
 ज्हूरत  की  वस्तुएं  उतकी  जरूरत  के  मुताबिक  उतके  वक्‍त  पर  मित्र  सकें  ।

 इसी  के  साथ-साथ  हमारा  एफ०  सी०  आई०  खाद्य  वस्तुओं  का  करता  हम  यह
 देखते  हैं  कि एफ०  सी०  आई  के  पास  काफो  गोदाम  नहीं  हैं  जिनकी  वजह  से  हमारा  बहुत  सा  अनाज
 खराब  हो  जाता  इसके  कारण  हमें  जो  हानि  होती  है  वह  देश  के  गरीब  लोगों  पर  भी  पड़ती

 मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूगा  कि  जहां  जहां  भी  हमारे  भण्डारों  और  गोदामों  वी  कमियां  है
 उनको  श्षीघ्र  से  शीघ्र  दूर  किया

 हमारे  यहां  सीमेंट  के  बितरण  के  दो  तरीके  हैं  ।  एक  फ्रो  सेल  में  सीमेंट  बिकती  उसके
 साथ-साथ  कण्ट्रोल  वाली  सीमेंट  भी  मिलती  लेकिन  जो  कण्ट्रोल  वाली  सीमेंट  होती  है  वह  उन
 लोगों  को  मिलने  में  परेशानी  होती  है  जिन  लोगों  के  लिए  कन्‍्ट्रोल  वाली  सीमेंट  को  स्कीम  बनाग्ी
 गयी  जिस  सीमा  तक  गरीब  लोगों  को  कण्ट्रोल  वाली  सीमेंट  चाहिए  उस  सीमा  तक॑  तो  वह
 मिलती  ही  नहीं  ।  कण्टोल  वाली  सीमेंट  छोटे  और  गरीब  लोगों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  मिलनी  चाहिए
 क्योंकि  उनके  लिए  ही  इसका  बन्दोबस्त  किया  गया  इस  पर  भी  आप  ध्यान  देने  की  कृपा

 हमारी  जो  सस्ते  गल्ले  की  दुकानें  इनको  जो  लोग  लेते  हैं  उनके  लिए  हमने  जो  कमीशन
 रखा  है  वह  तीन  रुपये  या  साढ़े  तीने  रुपये  बोरी  रखा  यह  कमीशन  आज  के  जमाने  में  बहुत
 कम  इसकी  बजह  से  हो  खाद्य  वस्तुओं  का  घोटाला  होता  ब्लेंक  होता  इस  कमीशन  में
 भी  वृद्धि  करने  की  ज़रूरत  है

 जिससे  कि  हमारा  वह  मकसद  पूरा  हो  सके  जिस  मकसद  के  लिए

 हमने  सस्ते गल्ले  की  दुकानें  खोली  इन  दुकानों  को  खोलने  का  हमारा
 मकसद  यही  है  कि  गरीब

 ओर  छोटे  लोगों  को  सस्ते  दाम  पर  उनकी  ज़रूरत  की  चीज़ें  मिल  सस्ते  गल्‍्ले  की  दुकानों के
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 दुकानदार  आजकल  क्‍या  करते  हैं  कि  जहां  पर  हमारे  सहते  ग॑ल्ले  के  गोदाम  होते  हैं  वहीँ
 पर  वे  गल्‍्ले  को  ब्लंक  में  बेच  देते  अगर  हम  इन  दुकानदारों  का  कमीशन  बढ़ा  तो  हम  इस
 घीज  से  बच  सकते  हैं  ।

 इसके  साथ॑-सैथे  गेहूं  की  जो  कषसूली  की  जाती  उसमें  भी  हमारे  गरीब  किंसान  भाइयों  को

 बहुत॑  परेशान  किया  जाता  चूंकि  ल॑रीदांरी  का  काम  शुरू  होने  वाला  है  इसलिए  मैं  माननीय
 मंत्री  सें  अनुरोध  कंरू गा  वें  इस  चीज़  को  अभी  से  देखें  ।  हमारे  किसामों  को  बिचौलियों  से  बचाने  के

 लिए  हमने  एफ०  सी०  अई०  द्वारा  गल्‍्ले  की  खरीदारी  का  कांम  शुरू  किया  किया  है  जिससे  कि

 किसानों  की  उनकी  उपंज  को  सही  दाम  मिल  सके  ।  हमारी  एफं०  सी०  आई०  या  उसके  मातहत
 जो  बोडीज  है  उनमें  जो  घांघलियां  होती  जिस  तरह  से  वहां  किसानों  को  परेजश्ञान  किया  जाता

 वह  न  किया  इस  पर  मंत्री  जी  ध्यान  दें  और  ऐसी  हिदायतें  सम्बन्धित  भ्रधिकारियों  को
 इससे  भो  हमारे  किसानों  को  सहेलियतें  मिलने  में  मंदंद  मिलेगी  ।

 जो  हंम॑  गैल्ले  का  रैट  तंये  करतैं  चाहे  वह  अनाज  का  तय  करें  या  चावल  का  तय  करें
 उसकी  खरौंदारी  शुरू  करने  से  पहले  हीं  तय  करें  ।  जिससे  उसका  सही  फायदा  कास्तकारों  को

 पहुँच  सके  ।  उससे  फायदा  यह  होगा  कि  कांस्तकारों  में  एक  तरक्की  की  एक  जजबा
 वें  अच्छा  काम  अगर  उनको  मालूम  होगा  कि  उनको  श्रच्छा  रेट  मिलने  वाला  है

 तौ  किंसान॑  अच्छे  ढंग  से  कांये  करेंगे  और  अच्छा  उत्पादन  जैसा  कि  पिछले  दिनों  गम्ने  का
 मामला  सामने  आया  ।  गनन्‍्से  की  क॑मी  के  बावजूद  रेट  कमं  था  ओर  रेट  कम  होने  की  वजह  से

 हमारे  यहां  की  मिलें  बन्द  हुई  ।  बाद  में  रेट  बढ़ाया  गया  और  बाद  में  क्रेशर  वालों  ने  40  रुपये
 प्रात  क्विंटल  के  हिसाब  से  गन्ना  खरीद  कर  लाम  उठाया  ओर  सरकार  को  नुकसान  हुआ  ।
 मैं  चाहूंगग  कि  किसानों  को  पहले  पता  लग  जाता  चाहिए  कि  क्‍या  कीमत  तब  की  जा  रही

 उससे यह  फयदा  होगा  कि  किप्ान  अच्छी  पेदावार  शक्कर  का  जहां  तक  मामला  आज

 हमे  शक्कर  इंयोर्ट  करते  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  इंपोर्ट  न  करें  और  ज्यादा  कीमत  किसानों  को
 दें  और  खाद  आदि  के  रूप  से  किसानों  को  सहायता  दें  ।  इससे  किसानों  को  भी  फायदा  होगा  और
 वे  गल्‍ने  की  फसल  अच्छी  पंदा  कर  गन्ना  अधिक  आएगा  तो  शक्कर  का  उत्पादन  भी  अधिक

 होगा  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  ऑपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  से  अनुरोघ  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे

 यहाँ  सस्ते  गँल्ले  की  दुकानों  से  लोगों  को  सहौ  स॑मंथ  पर  सामान  उपलब्ध  नहीं  होता  और  उनकी
 परैश्ञानियाँ  होती  जब  ब्याह-शादी  होती  है  तो  वहां  पर  शक्कर  नहीं  तेल  भहीं
 इसलिए  आऑप  फूड  एण्ड  सिविल  सप्लाई  विभाग  की  हिदाय॑त  दें  कि  वे  तमाम  वंस्तुएं  सही  संमय॑  पर

 जिससे  लोगों  को  परेशानी  ब  हो  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  आपका  आभार  प्रकट  करता  हृं
 और  विभाग  की  मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ह

 को०  के०  बगे०  बामस  :  समापति  मैं  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति
 मंत्रासय  की  अनुदानों  की  मांयों  का  समर्थन  कस्ता  यह  प्रत्येक  नागरिक  का  बेधानिक  अधिकार
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 है  कि  उसे  आवश्यक  वस्तुयें  उचित  मूल्य  पर  जब  हमने  .  स्वतन्त्रता  प्राप्ठ  की  तब  हमारौ
 सावंजनिक  वितरण  व्यवस्था  बहुत  खराब  थी  ।  इससे  केवल  विचौलियों  को  ही  फ्रायदा  मिलता
 था  ।  अब  हमारी  सावंजनिक  वितरण  व्यवस्था  बहुत  सुधर  गयी  परन्तु  अभी  भी  कुछ  राज्य

 जहां  हमारी  सावंजनिक  वितरण  व्यवस्था  ठीक  नहीं  हम  आवश्यक  वस्तुओं  ज॑से
 वनस्पति  तेल  और  अन्य  वस्तुओं  के  वितरण  के  लिए  उचित  दर  की  दुकानों  का  प्रयोग  कर

 रहे  हैं  ।  परनन्‍्लु  ऐसी  कोन  सी  व्यवस्था  है  जिसके  अन्तमंत  इन  उचित  द्वर  की  दुकानों  के  कार्य  करने
 के  तरीकों  पर  निगरानी  की  जाती  है  ?  उपभोक्ताओं  द्वारा  इन  उचित  दर  की  दुकानों  के  कार्य  क्रो
 निम्रंत्रित  करने  में  क्या  भूमिका  निभायी  जाती  है  ?  ण्हां  बांटे  गये  पर्चों  में  यह  कहा  गया  है  कि
 विभिन्‍न  राज्यों  में  सलाहकार  और  सत्तकंता  स्रमितियां  स्थापित  की  गयीं  परन्तु  जब  मैं  अपने
 राज्य  केरल  की  बात  करता  हुं  तो  यह  कहा  जाता  है  कि  सतकंता  समितिग्रां  तालुक
 ओर  पंचायत  स्तर  पर  बनाई  गयी  हैं  ।  परन्तु  मैं  जानता  हूं  कि  कम-से-कम  जिला  स्तर  या
 तालुक  स्‍तर  पर  ओर  पंचायत  स्तर  पर  ऐसी  कोई  प्रभावी  सतकंता  समिति  नहीं  यह  ब्रिस्कुल
 भी  प्रभावी  रूप  से  कार्य  नहीं  कर  रही  यदि  केरल  राज्य  जहां  हमारी  एक  भ्र्छी  और
 प्रभावी  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  इस  प्रकार  की  स्थिति  है  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  अन्य
 राज्यों  में  क्या  स्थिति  होगी  ।

 इसी  यदि  आप  यह  देखें  कि  क्या-क्या  वस्तुएं  वितरित  की  जाद़ी  हैं  तो  आप  यह
 पायेंगे  कि  ये  अलग-अलग  राज्यों  में  भिन्‍न-मिन्‍्न  एद्टियम  बंगाल  में  18  मर्दे  केरल  में  6
 मद्दे  हिमाचल  प्रदेश  में  50  मर्द  इसलिए  मेरी  यह  प्रार्भना  है  कि  सभी  आधक्ष्यक  बस्सुयें
 जिनकी  आम  जादमी  को  जरूरत  है  ।  इन  उचित  दर  की  दुकानों  द्वारा  वितरित  की  जानी

 बाडिए  ।

 इसी  तरह  से  यह  कहा  गया.है  कि  1979  में  वहां  2.39  लाख  उचित  दर  की  दुकानें  थी  ।
 अब  इनकी  संख्या  बढ़कर  3.2  लाख  हो  उचित  दर  की  दुकानों  में  हुई  यह  बढ़ोत्तरी
 वास्तव  में  कहां  गयी  है  ?  मैं  समझता  हूं  कि  ज्यादा  उचित  दर  की  दुकानें  शहरी  क्षेत्रीं  में  घुलीं  है
 न  क्ि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  । मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  मछुआरों  के  गांवों  में  हरिजनों  और
 जन  क्षेत्रों  मे ंउचित  दर  की  दुकानें  खोली

 दूसरा  महत्वपूर्ण  मुह  किस  पर  विचार  किया  जाना  बह  उप्रभोक्ता  सहकारी
 समितियों  की  मूृमिका  से  सम्बन्धित  है  ।  बहुत  ही  कम  उचित  दर  की  दुकानें  उपभोक्‍ता  श्रहछारी
 समितियों  तारा  नियंत्रित  की  जाती  जब  तक  कम  से  कम  5०५९;  तक  उचित  दर  की  दुकानें
 उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  द्वारा  नियंज्िस  नहीं  को  जातीं  तब  तक  विचोलियों  द्वारा  सोयों  को
 घोखा  दिया  जाता  रहेगा  ।  विभिन्‍न  एजेन्सियां  जो  कि  आवश्यक  वस्तुओं  की  भंडाश्त्र
 ओर  वितरण  करती  के  मध्य  प्रभावी  रूप  से  समन्वय  होना  चाहिए  ।

 दसरी  बात  यह  है  कि  विभिन्न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  हमारे  प्रहाँ  नागरिक  श्वापू््ति
 निचम  हैं  |  परन्त  यह  कहते  हए  मे  बहत  खंद  है  कि  समस्त्र  देश  के  केवल  2  राज्यों  भ्ौर  संघ
 राज्य  क्षेत्रों  में  केवल  दिल्‍ली  ही  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  प्रमावी  नागरिक  आपूर्ति  निगम  हमें
 वासियों  को  आवद्यक  अस्सुभों  की  सप्लाई  करने  के  लिएं  गाड़ियों  में  चलती-फिरती  दुकानों  का
 प्रयोग  करना

 a
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 हम  देः  ते  के  लगभग  सभी  विज्ञापन  भ्रामक  उदाहरण  के  लिए  शिशु  आहार  के
 विज्ञापनों  को  ही  देखिए  ।  ये  विज्ञापन  बच्चे  को  मां  के  दूध  से  वंचित  रखने  के  कारणों  में  से  एक

 हैं  आपको  इन  भ्रामक  विज्ञापनों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  कुछ  नियम  बनाने  चाहिए  ।

 समुचित  तौल  और  माप  को  सुनिश्चित  करने  से  सम्बन्धित  क्षेत्र  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  हमें
 अधिक  ध्यान  देना  चाहिए  |  यह  कहा  गया  है  कि  माप-तौल  में  एक  प्रतिशत  की  चूक  से  किसानों
 और  उपभोक्ताओं  को  पांच  सालों  में  1500  रुपये  का  नुकसान  होता  है  ।  यदि  हम  इन  माप  और
 तौल  की  अनियमितताओं  को  रोकने  का  प्रयास  करंगे  तो  हमें  बहुत  आश्चर्यजनक  आंकड़े  मिलेंगे  ।

 बहुत  सी  चीजों  का  भार  उनके  तले  को  घिस  कर  या  बाटों  के  नीचे  छेद  करके  कम  किया  जाता
 है  ।  इसी  प्रकार  कुछ  रद्दी  माल  के  व्यापारी  जो  पुराने  अखबार  और  अन्य  वस्तुयें  खरीदते  बाटों
 में

 शीशा  मरकर  भार  बढ़ा  देते  हैं  और  उपभोक्‍ता  को  धोखा  देते  हमारे  यहां  तौल  और  माष
 की  इन  अनियमितताओं  रो  रोकने  के  कोई  कारगर  उपाय  नहीं  कुछ  निरीक्षक  हैं  परन्तु  उनका
 कार्य  प्रभावी  नहीं  है  ।  )।

 जहां  तक  मिलावट  का  सम्बन्ध  है  यह  हमारे  देश  में  एक  आम  कला  और  उन्मत  विज्ञान
 के  रूप  में  यदि  आप  एक  किलो  चावल  खरीदते  हैं  तो  इसमें  निश्चित  रूप  से  100  ग्राम
 पत्थर  होंगे  ।  यदि  आप  चीनी  चरोदें  तो  इसमें  रवा  मिला  होता  यदि  आप  काली  मिर्च
 खरीदें  तो  इसमें  लकड़ी  की  कतरनें  मिली  होंगी  ।  यदि  आप  हल्दी  खरीदें  तो  इसमें  एक  क्रोमेट  नाम
 का  खराब  जहरीला  पदार्थ  मिला  होता  है  ।  इसलिए  यह  एक  कला  बन  गयी  है  ।  और  क्‍या  प्रभावी
 उपाय  किये  गये  हैं  ?  निरीक्षक  को  जो  कि'खाद्य  पदार्थों  का  निरीक्षण  करने  जा  रहा  दकानदारों
 को  कहना  चाहिए  कि  आपकी  दुकान  और  खाद्य  पदार्थों  का  निरीक्षण  करने  आ  रहा  मैं

 अमुक  समय  पर  आऊंगा  ।”  क्‍या  ऐसा  कोई  दुकानदार  है  जो  इस  प्रकार  से  निरीक्षक  का  इन्तजार
 करेगा  ?  मुर्के  बताया  गया  है  कि  दिल्‍ली  में  दुकानदार  निरीक्षक  की  गड़ी  को  जिसमें  वह  आता  है
 पहचानते  इन  सभी  पदार्थों  के  विश्लेषण  का  कार्य  स्वयंसेवी  संगठनों  को  दे  दिया  जाना
 नि:संदेह  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  उनकी  जांच  ही  अन्तिम  होनी  परन्तु  स्वयंसेवी
 संगठनों  को  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाने  के  लिए  कहा  जा  सकता  अब  इससे  किसका  नुकसान
 होता  है  ?  इसमें  उपभोक्ता  का  नुकसान  इसके  लिए  एक  कानून  बनाया  जाना  चाहिए  ताकि
 उपभोक्ता  को  या  तो  निर्माता  या  व्यापारी  द्वारा  मुआवजा  दिया  आखिरं  उपभोक्ता  ही
 ऐसा  आदमी  है  नुकसान  उठाता  इसलिए  जिसे  खाद्य  पदार्थों  में  मिलावट  या
 आवध्यक  वस्तुओं  में  मिलावट  से  नुकसान  उठाना  पड़ता  को  ही  मुआवजा  दिया  जाना
 चाहिए  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  आवश्यक  शिक्षा  और  प्रचार  के  बारे  में  आम  आदमी  को  यह
 पता  नहीं  होता  कि  इसके  लिए  उसे  कहां  जाना  है|  गांवों  जब  आवश्यक  बस्तुयें  मापी  जाती  हैं

 तो  उसमें  शिकायत  हो  सकतो  है  ।  पर  न्‍्त्‌  आम  आदमी  कहां  किसान  कहां  जाये यैगा  !
 ओऔर

 वह  कौन  व्यक्ति  है  जो  इतन  कत्र  करता  है
 ?

 जो
 व्यापारी  मिठाई  बेचते  उन्हें ही  देखिए  ।

 हम  क्या  देखते  हैं  कि  ये  मिठाइयां  किसी  गत्ते  के  डिब्जे  में  रखी  जाती  हैं  भर  डिब्बे  सहित  ही
 तोली  जाती  हैं  जिसका  वजन  कम-से-कम  100  ग्राम  होगा  ।  इसका  अर्थ  यह  है  कि  यदि  मिठाइयों
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 की  कीमत  10  रुपये  है  तो  यह  व्यक्ति  कम-से-कम  350  से  40  रुपये  प्राप्त  करता  इसलिए
 प्ठाई  बेचने  वाले  लोग  जो  कि  50  से  100  किलो  ग्राम  के  लंगभग  बेच  ते  कम-से-कम  100

 रुपये  से  150  रुपये  तक  कुल  मुनाफा  कमाते  यह  बड़ी  धनराशि  है  ।  आप  उन्हें  क्‍या  दण्ड  देंगे  ?
 आप  उन्हें  पहली  बार  पकड़े  जाने  पर  भ्रधिकतम  5000  रुपये  का  जुर्माना  दण्ड  स्वरूप  देंगे  ।  और  यदि
 आप  उसे  दूसरी  वार  पकड़ते  हैं  तो  5000  रुयये  के  जुमति  का  दण्ड  और  5  वर्ष  की  कंद  की  सजा

 मैं  कंद  के  बारे  में  नहीं  कह  रहा  हंं  ।  यह  दण्ड  कभो  कभी  दिया  जाता  न्यायिक  प्रक्रिया
 में  कई  वर्ष  लग  जाते  हैं  ।  जो  मामले  हो  थुके  उन्हें  ही  देखिए  ।  इसलिए  लोगों  को  जो  कानून  को
 नजरों  से  बचाना  चाहते  हैं  आसानी  हो  जाती  क्योकि  बचने  के  बहुत  से  रास्ते  इसलिए
 मेरा  अनु  रोध  है  कि  कानूनी  प्रक्रिया  को  सख्त  किया  जाना  चाहिए  और  विशेष  अदालतों  की
 स्थापना  की  जानी  चाहिए  जिससे  कि  मिलावट  करने  वालों  से  सख्ती  से  निपटा  जा  सके  और  तुरंत
 पकड़ा  जा  सके  । आम  आदमी  तथा  हमारे  सामाजिक  संगठनों  को  मिलावट  के  मामलों  से  अच्छी

 ।  रह  निपटने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।

 श्री  गिरघारों  लाल  ध्यास  :  माननीय  सभापति  मैं  फूड  एण्ड
 सिविल  सप्लाइज  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं
 और  इस  से  सम्बन्धित  कुछ  मुख्य  बातों  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकषित  कराना  चाहता
 अभी  कुछ  समय  पहले  हमारे  माक्सिस्ट  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  एक  भाई  बोल  रहे  उन्होंने  कहा  कि
 हमारे  यहां  जिस  साल  फूडग्रेन्स  का  प्रोडक्शन  ज्यादा  हो  जाता  है  तो  उसका  श्रेय  सरकार  लेना

 चाहती  है  और  कहती  है  कि  यह  हमने  किया  परन्तु  जिस  वर्ष  फूडग्रेन्स  का  प्रोडक्शन  कम  होता
 हैत्तो  कह  जाता  है  कि  मौसम  प्रतिकूल  था  ओर  इसीलिए  प्रोडक्शन  कम  हुआ  ।  दरअसल

 यह  बात  सहो  नहीं  है  ।  हमारे  एग्रीकल्चर  डिपाटंमैंट  ने  कुछ  इस  तरीके  की  कारगुजारी  की  है
 जिसकी  वजह  से  हमारे  देश  में  उत्पादन  बढ़ा  यदि  आप  आजादी  के  बाद  उत्पादन  में  हुई
 वृद्धि  को  देखें  तो  उस  समय  के  मुकाबले  आज  हम  तिगुना  उत्पादन  कर  रहे  यह  ग्रीन

 रिवोल्यूशन  यूਂ  ही  नहीं  श्रा  गया  या  हमारे  माक्सिस्ट  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  बयानों  की  वजह  से  ग्रीन

 रिवौल्यूशन  नहीं  आ  गया  बल्कि  कृषि  विभाग  की  कारगुजारियों  की  वजह  से  उसमें  वृद्धि
 हुई  है  ।

 श्रो  सोमनाय  चटर्जो  )  :  राजस्थान  में  क्‍या

 क्रो  गिरधारी  लाल  व्यास  :  राजस्थान  में  भी  प्रोडक्शन  बढ़ा  यदि  वहां  राजस्थान
 कंनाल  का  काम  पूरा  हो  जाए  तो  निश्चित  रूप  से  राजस्थान  में  ग्रीन  रिवोल्यूशन  आ
 किसी  एक  अनाज  का  ही  उत्पादन  हमारे  देश  में  नहीं  बढ़ा  बल्कि  चावल  या  जितने  दूसरे
 अनाज  सब  की  पंदावार  बढ़ो  है  परन्तु  यह  बात  सही  है  कि  जितना  हमारे  यहां  गेहूं  का

 त्पादन  उस  अनुपात  में  चावल  का  उत्पादन  नहीं  बढ़ा  और  उसके  लिए  आवश्यकता  है
 कोशिश  करने  ताकि  चावल  का  उत्पादन  भी  हम  उसी  तरह  बढ़ा  सके  ।  यहां  हमारे  कई  नेता

 बैठे  हुए  उनके  साथ  कई  दूसरे  माइयों  ने  भी  कहा  कि  हमने  श्रपने  यहां  पटसन  का  उत्पादन  बढ़ाया

 टी  का  उसादनवढाया  है  ।  चूंकि  हम  फौरेन  एक्प्रचेंज  कमाते  हैं  इसलिए  हमें  अनाज  की  पेदाव
 को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  नहीं  लेकिन  यह  उनकी  गलत-बयानी  है  ।

 पूरे  बंगाल  में  कितने  करोड़
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 गिरघारीमाल  व्यास  ]  हु गैग  रह
 यदि  वे  केवल  पटसन  और  टी  के  उत्  देंगे  तो  वहां  के  लोगों  को

 क्या  खिलायेंगे  |  यह  जिम्मेदारी  सारे  देश  के  लोगों  की  है  कि  हर  चीज़  का  उत्पादन  बढ़े  ओर

 इसमें  वेस्ट  बगाल  के  लोगों  की  मी  उतनी  ही  जिम्मेदारी  है  जितनी  दूसरे  प्रान्तों  की  है  या  हरियाणा

 और  पंजाब  की  उनको  भी  इसी  तरीके  से  कोशिश  करनी  चाहिए  जंसे  दूसरे  करते  हैं  यह  नहीं
 कि  बदनामी  का  ठोकरा  भारत  सरकार  के  माथे  पर  कस  दिया  और  अपने  आप  फ्री  हो

 फिर  मांग  बहुत  करते  हैं  जब  क्रि  कमाते  कुछ  भरी  न  राइस  का  प्रोडक्शन  करते  हैं  ओर  न

 व्हीट  का  प्रोडक्शन  करते  हैं  बल्कि  कहते  हैं  कि  हमें  इतना  गेहूं  दो  और  इतना  चावल  इतनी

 शुगर  मिलनी  चाहिए  |  यदि  नहीं  मिलता  है  तो  सरकार  को  कोसते  हैं  |  अभी  कुछ  समय  पहले

 हमारे  तत्कालीन  कृषि  राव  बीरेन्द्र  सिंह  ने  बताया  था  कि  पह्दिचमी  बंगाल  संरकार  को
 हालत  कया  हम  उनको  जितनी  एलॉटमैंट  करते  हैं  उसको  वे  उठाते  तक  नहीं  ।  वह  सारा  अनाज
 पड़ा  रहता  जब  आपकी  सरकार  की  यह  हालत  है  तो  आप  केन्द्रीय  सरकार  किसलिए  दोष

 देते  हो  ।  ऐसी  बातें  नहीं  होनी

 पादन  पर  ही  जोर

 रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  जब  गलत  बातें  उन्होंने  बोलीं  तभी  तो  हट  गए  ।

 भी  गिरधारो  लाल  व्यास  :  मिनिस्टंर  लोग  तो  आते-जाते  रहते  इसमें  कोई  बुराई  की

 नहीं  यह  कोई  परमानेंट  जगह  नहीं  है  बल्कि  जो  व्यक्ति  प्रधान  मंत्रीं  जी  को  ठीक  जंचता
 उसको  रख  लेते  जो  ठोक  नहीं  जंचता  है  उसको  नहीं  रखते  हैं  श्रौर  मिनिस्टरों  का

 वो  बदलते  रहना  ही  अच्छा  रहता  उसमें  कोई  खराबी  नहीं  है  ।

 इसलिए  समापति  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मोटे  तौर  से  इसमें  हमारे
 एफ०सी०आई०  का  नुकसान  हो  रहा  मैं  यहां  केवल  एक  ही  प्वाइंट  मेरे  पास  ज्यादा
 ब्रकत  नहीं  है  और  मुझे  पता  है  कि  आप  भी  जल्दी  से  घण्टी  बजा  क्योंकि  यह  बहुत  बड़ा
 मामला  है  जिस  को  आप  हज़ारों  करोड़  रुपया  सब्सिडी  देते  हैं  ।  कन्ज्युमसं  से  कितना  पंसा  किस

 तरह  से  लेते  इस  बात  को  भी  ब्रापको  ध्यान  में  रखना  आपने  अब  की  बार  5  रु०

 गेहूं  की  कीमत  बढ़ा  दी  ।  चावल  का  भी  थोड़ा  सा  बढ़ा  दिया  लेकिन  जो  बेचने  की  इृद्यू
 प्राइस  वह  आपने  कितनी  बढ़ाई  है  ?  क्‍या  एफ०सी०आर्०  का  जितना  लॉस  वह  इन्हीं  के
 मत्ये  है  ?  उसके  बाद  भी  आप  द्वो  हजार  क्ररोड़  रुपया  सबप्चिवी  देते  हैं  ।  मगर  जो  कै  घोटाले
 एफ०सी०आई०  के  अंदर  चल  रहे  उनकी  तरफ  तवज्जुह  देने  की  बहुत  जरूरत

 आप  डिपार्टमेंट  और  कांट्रेक्ट  वर्कंस  ओर  लेखसं  में  फर्क  देस्किएत  ।  आपकी  एक  कल्याणी
 बेस्ट  बंगाल  में  है  ।  बहां  पर  डिपा्टमेंटल  लोग  क्वाम  करते  वहां  पर  ट्रांजिट  स्टोरेज  में  और
 बेम्रेंट  में  कितने  लोसेस  हैं  ओर  कितना  प्रॉफिट  यह  देखिए  और  जहां  पर  आपकी  कांट्रेक्ट  लेबर
 काम  कर  रही  वहां  पर  देखिए  कि  कितना  ज्यादा  लॉस  स्टोरेज  और  वेमेंट  के
 अन्दर  अमर  इम  दोनों  को  आप  तुलना  लो  आप  पायेंगे  कि  जहां  आपके  डिप  टेमेंट
 वर्क्त  क्राम  करते  है  बहा  लॉस  बहुल  कम  है  और  जहां  पर  आपके  कांट्रेक्ट्स  हैं  वहां  पर

 वेह ग॒  में  श्रहुल  ज्यादा  लॉस  होता  है  फ्राडुलेण्ट  केसेस  भी  बहुत  ज्यादा  बेईमानी
 भी  बहुत  होतो  है  ।  इसलिये  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  आप  सबसे  पहला  काम  तो  करिये  कि
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 कांट्रेक्ट  लेबर  सिस्टम  को  समाप्त  करिए  और  सब  जगह  डिपार्टमेंटल  यकर्स  की  व्यवस्था
 क्‍योंकि  कांट्रेक्टर  जहां  मी  फसेगा  वह  बेईमानी  करेगा  और  अफसरों  को  भी  बेइमान

 बनाएगा  ।  उनको  परसेंटेज  उनको  कमीशंत  देगा  और  इस  प्रकार  से  घांधली  और  चोरी
 करेगा  जिससे  लॉस  ही  होगा  ।  इसलिए  इस  व्यवस्था  को  आप  माकुल  बनाइए  ।  आज  सरकार  को
 दो  हजार  करोड़  रुपये  की  सबसिडी  देनी  पड़  रही  यदि  यह  व्यवस्था  माकुल  हो  तो  वह
 संबंसिडी  मी  नहीं  देनी  पड़ेगी  भ्रौर  लोगों  को  काम  उनका  लाभ  वे  आपको  दुआएं

 जो  मजदूर  आज  मारे-मारे  फिर  रहे  उनको  इससे  काम  मिलेमा  ।  इस  प्रकार  से  बेकारी
 की  समस्या  को  समाप्त  करने  में  भी  थोड़ा  प्रयास  हो  क्‍योंकि  आज  कांदट्रेक्टर  लेबर  को  पूरा
 पैसा  नहीं  देता  वह  उसके  पंसे  को  खा  जाता  है  और  बेइमानी  लेबर  को  करनी  पड़ती  इस
 हालत  से  उसको  भक्त  वह  गरीब  मजदूर  आपको  दुआएं  देगा  ।  इस  व्यवस्था  को  आप
 अबदय  बनाहए  ताकि  देश  का  और  आपका  ज्यादा  से  ज्यादा  लाम  हो  सके  ।

 ]

 माना  गया  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  प्रत्येक  वर्ष  मंडारण  तथा  ढलाई  धाटों  के

 कारण  भारी  वित्तीय  नुकसान  दिखा  रहा  है  और  इसे  एक  साधारण  घाटे  के  रूप  में

 स्वीकार  किया  गया  है  ।  किस्तु  दुर्भाग्ववश्  वास्तव  में  ऐसा  नहीं  है  ।  भौर  ढुलाई  घाटे  तथा
 भंडास्ण  घाटे  की  शब्दावली  नकली  सच्चाई  यह  है  कि  ढुलाई  और  मंडारण  घाटे  के

 बहाने  विभिन्‍न  राज्यों  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  भिन्‍न-भिन्‍न  भंडारों  से  इसके  अ्रष्ट

 कर्मचारियों  द्वारा  भारी  मात्रा  में  खाद्यान्न  खुले  बाजार  में  बेचा  जा  रहा  है  ।””

 इस  प्रकार  के  हालात  हैं।जो  एफ०सी०अःई०  के  कर्मचारी  ओर  अधिकारो  वे  एन
 स्टोरेज  के  लॉसेस  में  दिखाए  गए  माल  को  इस  प्रकार  से  बेच  करके  लाखों  रुपये  का

 घोटाला  अलग-अलग  तरीके  से  कर  रहे  कोई  कांट्रेक्टर  के  जरिए  से  ट्रक  के  अंदर  कम  माल

 भरकर  और  पूरा  दिखाकर  बेच  रहा  तो  कोई  और  किसी  जरिए  से  बेच  रहा  इस  प्रकार
 मु

 से  आपको  पता  लग  जाएगा  कि  कितना  घोटाला  ये  लोग  इस  एफ०सी  ०आई०  के  अंदर  कर  रहे  हैं  ।

 आप  अब  तक  नहीं  रोक  पाए  हैं  ।  पिछले  मंत्री  महोदय  जिनके  लिए  ये  कह  रहे  हैं
 किवे  चले  उन्होंने  भी  हमारे  निवेदन  करने  के  उपरान्त  यह  बहा  था  कि  नहीं  ऐसा
 एफ०्सी०आई०  में  नहीं  एफण्सी०आई०  के  अफसर  तो  बहुत  ईमानदार  और  दूध  के  घुले
 हुए  उन्होंने  कहा  था  कि  इस  प्रकार  की  कोई  गड़बड़ी  नहीं  हो  रही  है  ।

 श्री  पी०  शिवशांकर  :  हम  एक्शन  ले  रहे  अमर  कोई  स्पेसिफिक  केस  तो  आप  हमें
 बताइए  ?

 श्रो  गिरघारी  लाल  व्यास  :  बहुत  सारे  स्पेसिफिक  केसेस

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  विशेष  मामला  ।

 सभापत्ति  भहोसय  :  कृपया  कागजात  आगे  बढ़ायें

 ।
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  दस  पृष्ठ  ।

 ओ  पो०  शिवशंकर  :  उन्होंने  आपसे  परामर्श  किया  है  ।

 श्री  गिरधारी  लाख  ब्यास  :  दूसरा  मेरा  निवेदन  वेमेंट  के  बारे  में  जो  वेमेंट  की  जाती

 ट्रक  लोड  किया  जाता  उसके  बारे  भी  आपको  खास  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 -  **“भारतीय  खाद्य  निगम  के  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  द्वारा  दुलाई  तथा  भण्डारण
 में  इस  हृद  तक  हुए  नुकसान  को  तथा  उसके  बांद  खाद्यान्न  बोरियों  को  प्राप्त  करते
 समय  उनके  तोल  में  10%  की  चली  आ  रही  प्रथा  की  बिल्कुल  उपेक्षा की
 गई

 यानी  आपके  यहां  कायदा  है  कि  10  पंरसेंट  वैग्ज़  को  वे  करके  मालूम  करते  हैं
 कि  वेमैंट  पूरा  है  या  नहीं  है  ।  श्राजकल  जहां  कांट्रेक्ट  लेबर  काम  करता  वहां  वेमैंट  ही  नहीं
 होता  ।  उनको  भी  साथ  में  मिला  लिया  जाता  है  और  उनकी  मर्जी  पर  छोड़  दिया  जाता
 सारा  का  सारा  वेमैंट  के  100  की  जगह  200  रख  500  रख  इसकी  किसी  को
 चिता  नहीं  क्योंकि  अरवों  खरबों  का  माल  अगर  थोड़ा  बहुत  चला  भी  जाये  तो  किसी  को  इस
 बात  की  चिन्ता  नहीं  ।  इस  बात  का  ख्याल  रखना

 आपके  यहां  कायदा  है  कि  2  परसेंट  कमी  होती  लासेज  होते  हैं  ।  यह  एक  मामूली  बात
 रोजमर्रा  की  बात  लेकिन  अगर  आप  जांच  करायेंगे  को  3  परसेंट  का  लास  हुआ  इसमें

 एक  परसेंट  ज्यादा  लासं  हुआ  है  ।  आप  जांच  करायें  कि  यह  3  परसेंट  लास  क्यों  हुआ  ओर  किस
 की  वजह  से  हुआ  ?  इस  पर  खास  ध्यान  रखने  की  आवश्यकता  है  ।

 आपने  मंत्री  महोदय  कहा  इस  लिए  मैं  स्पसेफिक  बात  बताता  हूं  बिहार  में

 में  वालुई  गुलबाग  में  भारतीय  खाद्य  निंगम  के  सहायक  अधीक्षक  खाद्याननों  की

 बिक्री  करत  रहा  है  १०००००००००००

 ओर  पी०  शिवशंकर  :  व्यास  मेरी  गुजारिश  है  कि  आप  यह  इंस्टासेज़  मेरे  पास

 पहुंचा  दीजिए  |  मैं  इन्वेस्टीगेज  कराऊंगा  भौर  ईन्क्वायरी  कराकर  आपको  जबाव  भी  दे

 ह॒
 *

 झ्ो  गिरधारी  लाल  व्यास  :  ठीक  लेकिन  क्या  इसको  यहां  नहीं  बताना  है  ?

 224
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 पी०  झिवशंकर  :  वह  आदमी  यहां है  नहीं  ।

 ह

 समापति  महोदया  :  कृपया  वो  कागजात  आप  इल्हें  दे  वे  इन्हें  देखेंगे  ।

 ओरी  गिरषारी  लाल  एक  तो  बिहार  क ेडिपो  में  गड़बड़  है  और  वहां  70  ट्रक

 फूडग्रेन्स  के  कांट्रेक्टर  के  ज़रिये  यों
 ही भरवा  दिये  गये  ।

 मु  गेर  बिहार  में  वहां  पर

 सुना  गया  है  कि  कथित  डिपो के  सहायक  डिपो  अधीक्षक  ने  खुद  के  फायदे  के  लिये

 25-2-86  को  डिपो  से  चीौनी  की  130  बोरियां  बाहरी  पार्टियों  को  बेच  दी  हैं  ।””

 गोपालगंज  में  एफ०सी०भाई०  के  डिपो  के  अन्दर  फूडग्रेन्‍्स  को  बेच  दिया  ।

 का
 पर  यह  बताया  जा  सकता  है  कि  गोपाल  गंज  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  सहायक

 डिपो  अधीक्षक  द्वारा  जारी  किये  गये  आदेशों  के  बाबजूद*********

 इस  अधिकारी  का  4  बार  ट्रांसफर  हुआ  लेकिन  उसके  बाबजूद  मी  कुछ  न  कुछ
 दे-लेकर  वापिस  आ  जाता  इस  आदमी  ने  लाखों  रुपये  की  जमीन-जायदाद  और  बंगले
 वहां  पर  बना  लिये  हैं  जो  कि  उसके  हिसाब  से  बहुत  ज्यादा  क्‍या  श्राप  इसकी  जाँच  करायेंगे
 कि  इस  अधिकारी  ने  कहाँ  से  पंसा  इस  तरह  के  अधिकारी  के  खिलाफ  जब  तक  कायंवाही
 नहीं  कुछ  नहीं  होगा  ।  हालांकि  कुछ  कार्यवाही  मारत  सरकार  ने  की  बहुत  से  अधिकारियों
 के  यहां  छापे  मारे  लेकिन  इन  एफ०सी०आई०  के  अधिकारियों  के  यहां  छापे  नहीं  मारे
 गये  हैं  ।

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  हाल  में  ही  आपने  पढ़ा

 .  श्रो  गिरधारो  साल  व्यास  :  अगर  छापे  पड़े  हैं  तो  अच्छो  बात  मेरा  कहना  यह  है
 कि  इन  तमाम  अधिकारियों  के  खिलाफ  कायंवाही  की  जाये  ताकि  फूडग्रेन  में  जो  बेईमानी  कर  रहे

 उसमें  गड़गड़  ठीक  हो  जाये  ।

 इसी  तरीके  से  जहां  जहां  आपका  स्टाफ  10-10,  12-12  और  15-15  साल  से  बैठा  हुआ
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 गिरधारी  लाल

 उन  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  को  मी  आपको  तबदील  करना  चाहिये  ।  क्योंकि  ये  छोगः

 वहां  के  व्यापारियों  से  मिक्‍्स-अप  हो  जाते  उनसे  कमीशन  लेते  कांट्रेक्ट्स  से  कमीछन  लेते  हैं

 और  इस  तरह  से  बहुब्र  बढ़ा  मुनाफा  ये  कमाते  जहां  जहां  12--12  राल  से  अधिकारी  और

 कर्मचारी  बैठे  हुए  हैं  उनकी  प्रापर्टी  की  आप  जांच  करायें  तो  आपको  मालूम  पड़ेगा  कि  उनकी

 प्रापर्टी  कितनी  बढ़  गई  इससे  आपको  पता  लगेगा  कि  एफ०सी०आई०  में  किस  तरह  से  घुन

 लगा  हुआ  है  और  किस्र  तरह  से  ये  लोम  एफ०सी०अआई०  को  खा  रहे  इनके  फिल्किफ  सख्ती  से

 कार्यवाही  करने  की  ज़रूरत

 हमारे  साथी  कह  रहे  हैं  कि जितना  अन्न  का  उत्पादन  हुआ  उससे  कह्दीं  ज्यादा  इनकी

 आय  बढ़ी  उत्पादन  तो  3  ग्रुना  ही  बढ़ा  लेकिन  इन  लोगों  की  आमदनी  100  ग्रुना  से  भी

 ज्यादा  बढ़  गई

 आस  स्कोर  सिह  :  मंत्री  स्पेसेफिक  केसेज़  आपके  पास  बहुत  पहुंच  चुके  और  केसेज़
 भेजने  से  क्या  होगा  ।

 श्री  गिरधारी  साल  व्यास  :  एक  हीराकुड  का  डिपो  वहां  पर  क्‍या  होता  है  ?  वहाँ  पर
 घटिया  टाइप  का  चावल  अच्छे  चावल  में  मिला  दिया  जाता  जो  थोड़े  के  बाद  बर्वाद  हो

 जाता  उसका  केंट  भीਂ  ज्यादा  ह्ोंता  अच्छे  चावल  में  उसको  मिलाकर  लोग  उसका
 नाजायज़  फ़ायदा  उठाते  बाद  में  वह  चूरा-चूरा  हो  जाता  है  और  सारा  चावल  बेकार  हो
 जाता  है  ।

 हीराकुड  में  इस  तरह  से  मिक्सिग  होता  है  ओर  लाखों  रुपये  की  वहां  पर  काँट्रेक्टर्स
 ओर  आफिसर्स  की  कमाई  उनके  खिलाफ  आप  जांच  करा  के  कायंवाही  करेंगे  तो  निश्चिचत
 तरीके  से  आपको  मालूम  पड़ेगा  कि  एफ०सी०आई०  में  किस  प्रकार  से  लोग  गड़बड़  कर रत

 रहे  हैं  ।

 3.06  सण्प०

 इस  तरह  से  बहुत  से  मामले  हैं  जिनको  भ्रापको  देखना  चाहिए  ।  मैं  आफ्को  एक  उदाहरण
 देता  हूं  ।  बेस्ट  बंगाल  में  सामान  रखने  का  होकर  बरकाद  इस  कारण
 उसको  हटाने  की  बात  वहाँ  फए  करीब  ॥4  लाख  रुपये  का  सामान  था  जो  कि  केक्ल  4  लाख
 रुपये  में  बेच  दिया  ।

 श्री  संफुददोन  चोघरो  :  किसने  कह  साम्तक  बेचा  ।

 अरे  गिरकारो  लाख  स्याक्त  :  एफ०सों०आई०  वालों  ने  बेच  दिया  |  भी  यह  केंस्ट  बंगाल
 का  मामला  इस्  कारण  अप  इसे  ऋच्छी  तरह  से  जानते  होंगे  ।

 सभापति  इस  तरीके  का  गड़बड़  घोटाला  किया  जाता  आप  इसको  जरूर
 देखें  ।

 विक्की
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 ]
 मारतीय  खाद्य  निगम  रेलवे  साइंडिग  में  ठेकेदार  संबंधित  ट्रक  की

 पूर्ण  मात्रा  की  प्राप्ति  को  रसीद  लेकर  प्रत  क  खाद्यान्न  से  भरे  हुए  ट्रक
 से

 50  खाद्यान्न

 उतार  लेता  यह  मामला  भारतीय  खाद्य  निगम  कलकत्ता  के  वरिष्ठ  क्षेत्रीय  प्रबन्धक के  ध्यान
 में  लाया  गबा  था  किन्तु  जबी  तक  इसका  क्रोई  मी  परिभाजत्र  सामने  नहीं  बाका

 इससे  आपको  पता  चल  सकता  है  कि  कितनी  भ्रधिक  मात्रा  में  माल  निकाल  किस  ज्सता
 इस  पर  भी  आपको  गम्भीरता  से  विचार  करना  मैं  आपको  एक  ओर  उदाहरण

 ]

 सूचना  दी  गई  है  कि  मारतीय  खाद्य  निगम  डिक्काम  से

 28-2-1986  को  किसी  बाहरी  व्यक्ति  को  खाद्यान्न  का  एक  ट्रक  बेच  दिग्य  ग्रया  था  ।  किन्तु
 डिपो  के  श्रमिकों  ने  इस  ट्रक  को  पकड़  लिया  और  फिर  पुलिस  के  हवाले  कर

 पुलिस  क्षंत्रिका  सरका सी  अफसर  और  एकण्सी  ण्थ्राई०  के  लोगों  स ेमिज॒कर  वह  वड़बड़
 की,“लेकिन  फिर  भी  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  नहीं  हुई  ।  इस  तरह  के  हालात  हों  तो आपको  उस
 पर  अवद्य  गंभीरता  से  विचार  करना  चाहिए  ।

 पता  चला  है  कि  हाल  ही  में  मारतोय  खाद्य  निगम  के  स्थानीय  कर्मचारियों  का  एक दल  उड़ीसा  में  इसके  खरदा  एफ०एस०डी०  डिपो  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  गया  किन्तु
 कथित्त  दल  ने  इस  डिपो  के  उम  कमेंचांरियों  से  अनुचित  लाभ  स्वीकार  कियः  है  जी  इस  डिपो  के
 खाद्यान्नों  को  हड़पने  के  संलिप्त  हैं  और  जिन्होंने  स्टाफ  का  वास्तविक  निरीक्षण  किए  बगर  नाममात्र
 ओपचारिक  निरीक्षण  पूरा  कर  दिया  है  ।''

 इस  प्रकार  से  वेरिफिकेशन  के  मममले  में  गड़बड़  जो  भ्रधिकारी  लोग  बाते  हैं  वह
 सामान  को  वेरिफिकेशन  नहीं  करते  फूठ-सच  लिखकर  भेज  दंते  ऊपर  से  नीचे

 तक  सभ्य  श्लोग
 उसमें  मिले  हुए  हैं  और  सब  उसका  नाजायज  फायदा  उठा  रहे  हैं  ।

 जब  कोई  सामान  बंगाल  यय्र
 कहीं  ओर  जाता  है  तो  वेदर  के  हिसाब  से

 उसका  वजन  बढ़  जाता  आपके  डिपार्टमेंट  के  अधिकारी  लोग कह  देते  हैं  कि  लॉस हो  गया
 वह  लॉस  नहीं  होता है  ऋल्कि  सामान  एनसेस  हो  जाता  फिर  उस  एक्सेस  साभान  को
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 वह  अलग  से  बेच  देते  हैं  और  वह  पंसा  खुद  खा  जाते  इस  पर  भी  आपका  ध्यांन  जाना

 आप  यह  सब  जानकारी  नहीं  कर  पाते  मगर  हमारे  ट्रेड  यूनियन  के  लोगों  ने  हमको

 यह  जानकारी  दी  है  ।

 आपको  यह  भी  पता  होगा  कि  कांट्रेक्ट  लेबर  को  रखने  का  क्या  फायदा  है  और  डिपार्टमेंट
 लोगों  को  रखने  का  क्‍या  फायदा  है  ।  आपके  अधिकारी  लोग  बताते  हैं  कि  सरका  रीकरण  करने  में

 बहुत  नुकसान  होगा  और  कांट्रं  कट  लेबर  रखने  से  सरकार  को  फायदा  नहीं  होगा  ।

 खाद्य  निगम  का  प्रशासन  यह  प्रचार  करता  रहा  है  कि  खाद्यान्नों  को

 विभाग  द्वारा  संमालने  का  खर्च  ठेकेदारी  श्रम  के  तहत  हो  रहे  खं  की  तुलना  में  अधिक  होगा  ।

 किन्तु  हमारे  अनुसार  स्थिति  बिल्कुल  इसके  उल्ट  मैं  यहां  पश्चिमी  बंगाल  में  एफ०सी०डी०
 गोदामों  से  सम्बन्धित  एक  विवरण  पेश  कर  रहा  हू  जो  स्थिति  को  स्पष्ट  करेगा  :  ठेकेदारी  श्रम

 खाद्याननों  को  संमालने  की  लागत  प्रति  100  बोरियों  पर  50  रुपए  है  जबकि  ठेकेदारी  श्रम  के

 गोदामों  में  यह  लागत  प्रति  100  बोरी  70  रुपए  80  पंसे  है  ।  इस  प्रकार  वह  देखा  गया  है  कि
 विभागीय  गोदामों  में  खाद्यान्नों  के  भंडारण  एवं  ढुलाई  और  सं  माल  के  नुकसान  पर  प्रति

 मीट्रिक  टन  20  रुपए  80  पंसे  ओर  प्रति  100  बोरियों  पर  34  रुपए  61  पैसे  शुद्ध  बचत  है  ।”'

 ]
 इस  तरीके  से  आप  सारे  लेवर  को  डिपार्टमेंटलाइज़  कर  दीजिए  तो  एफण्सी०आई  का  यह

 सारा  काम  ठीक  हो  जायगा  और  सारी  चोरियां  बन्द  हो  आपका  हजारों  करोड़  रुपया
 जो  नुकसान  हो  रहा  है  वह  नुकसान  नहीं  होगा  और  ये  जो  आप  के  अधिकारी  बंठकर  यह
 सारा  रुपया  खा  रहे  हैं  वह  बन्द  हो  माननीय  मंत्री  जी  ने  आश्वासन  दिया  है  कि  वह
 जांच  कराएंगे  तो  ये  पेपर्स  उनके  पास  भेज  रहा  हूं  ताकि  वह  ठीक  तरंह  से

 इस  की  जांच
 कराए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  आप  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हू  ।

 श्री  थो०  एस०  कृष्ण  प्रय्यर  :  समापति  मैं  खाद्य  और  नागरिक
 पूर्ति  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  के  बारे  में  कुछ  टिप्पणी  करना  चाहता  हृ  ।  जो  रिपोर्ट
 हमें  मिली  उसमें  यह  कहा  गया  है  कि  हमारी  खाद्यान्न  भण्डारण  की  स्थिति  बहुत
 जनक

 3.08  म०  प०

 वक्‍्कम  पुरुषोत्तमन  पीठासोन

 मैं  माननीय  मंत्री से  हमारे  देश  में  खाद्याननों  की  मांग  के  बारे  में  जानना  चाहता
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 हूं  ।  इस  सदन  में  7  मार्च  1978  को  एक  तारांकित  भ्रइन  का  ड्त्तर  दिया  गया  यह  भारत
 में  खाद्याननों  के  कुल  वाधिक  उत्पादन  तथा  कुल  वार्षिक  मांग  से  सम्बन्धित  उत्तर  इस
 प्रकार  |

 में  खाद्यान्नों  की  मांग  भिन्‍न-भिन्‍न  तत्वों  पर  निर्भर  करती  है  ज॑से  जनसंख्या  में

 शहरीकरण  की  झापके  वकल्पिक  ख़ाद्यान्नों  को  कीम  यादि  ।  देश

 में  खाद्यान्नों  के  कुल  उपभोग  ओर  मांग  के  बार  में  निश्चित  अनुमान  उपलब्ध

 नहीं  है  ।'  हु

 आत्म-निर्भर  जहां  तक  खाद्यान्नों  का  सम्बन्ध  हैं  हमारी  स्थिति  संतोषजनक  है  और  हम  निर्यात

 करने  की  स्थिति  में  भी  मैं  मानता  हू  कि  यह  सच  है  कि  आपके  सारे  गोदाम  खाद्यान्‍्नों  से  भरे
 हुए  कित्‌  असलीयत  कया  है  ?  यह  बात  जरूरी  यह  सभी  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  लगभग
 40  प्रतिशत  जनता  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  और  सरकार  के  द्वारा  दिया  गया  आंकड़ा  भी

 40  प्रतिशत  का  ही  माननीय  मंत्री  इसका  जवाब  द॑  कि  हमारे  देश  में  कितने  लोगों  को  दो
 वक्‍त  का  भोजन  मिलता  क्‍या  आप  सोचते  हैं  कि  यदि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  मेरी  तरह  या  श्री  शिव
 शंकर  या  श्री  पांजा  की  तरह  भोजन  करना  पड़े  तो  जो  उत्पादन  हम  रहे  हैं  वह  सम्पूर्ण
 संख्या  के  लिए  पर्याप्त  संसद  के  दिन  में  दो  बार  मोजन  करते  लेकिन  कितने
 लोगों  को  यह  नहीं  मिलता  है  ?  मेरे  से  श्री  शिव  शंकर  इस  बारे  में  बहुत  अच्छी  तरह
 जानते  ऐसी  स्थिति  है  तो  आपने  इसके  लिए  क्‍या  किया  है  ?  आपके  पास  खाद्यान्नों  का

 भंडार  क्‍यों  है  ?  यह  इसलिए  है  क्योंकि  लोगों  क॑  पास  क्रय-शक्ति  नहीं  अगर  आए  उनको
 शक्ति  प्रदान  करते  हैं  तो  आपके  पास  भंडारित  अनाज  का  एक  भी  दाना  नहीं

 आप  हमारी  मांग  के  बार  में  नहीं  किन्तु  इसके  साथ-साथ  यह  कहते  हैं  कि  हम्

 अब  जनसंख्या  80  करोड़  है  और  यह  परिवार  नियोजन  प्रचार  के  बावजद  बढ़  रही
 इसलिए  यह  कहना  गलत  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  मंडार  में  वद्धि  हो  रही

 आंकड़े  यह  दर्शाते  हैं  कि  खाद्याननों  का  उत्पादन  बढ़  रहा  पिछले  10-15  सालों  से  खाद्यान्न
 उत्पादन  में  200  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  किन्तु  इसके  साथ-साथ  जनसंख्या  भी  बढ़  रही  है  और
 लोगों  की  क्रय  शक्ति  कम  हुई  सरकारी  आंकड़ों  के  अनुसार  भी  यह  कम  हुई  है

 आप  आग  में  घी  डालने  वाला  काय॑  कर  रहे  आपने  इसके  लिए  क्‍या  किया  है  ?
 बजट  वाले  दिन  आपमे  क्‍या  किया  है  ?  खाद्यान्नों  की  सरकारी  कीमतें  बढ़ाना  सरकार  के  लिए
 शर्मनाक  खरीद  मूल्य  देने  के  नाम  पर  आपने  चावल  की  ]4  रुपए  तथा  गेह  की  10
 रुपए  प्रति  क्विटल  निगम  कीमतें  बढ़ा  दी  हैं  ।  उत्पादकों  को  आपने  क्‍या  दिया  आप
 सिर्फ  5  रुपए  दे  रहे  मुझे  कहना  चाहिए  कि  आपने  लोगों  के  साथ  धोखा
 किया

 संशोघन  से  पहल  कीमतों  पर  भी  वे  खाद्यान्न  खरीदने  के  योग्य  नहीं  आप
 कंसे  यह  अपेक्षा  करते  हैं  कि  निगम  कीमतों  की  बढ़ौतरी  के  बाद  वे  इन  |  को  खरीद  सकेंगे  ?

 यह  उन  गरीब  लोगों  क॑  लिए  और  भी  अधिक  मुदिकल  है  जिनकी  आमदनी  सीमित  होती  मैंने

 कई  बार  इस  सदन  में  यह  कहा  है  और  कई  माननीय  सदस्य उससे  अवगत  हैं  कि  इस  बजट  के
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 त्री  बी०  एस०  हर्ण
 ह

 विशेषतया  पेट्रोलियम  पदार्थों  तथा  खाद्यान्नों  की  कीमतों  में  वृद्धि  के  एक  मध्यम
 वर्गीय  परिवार  के  बजट  में  खासतौर  पर  बंगलौर  जैसी  जगह  प्रति  मास  का  खर्चा  कम  से  कम
 एक  सौ  रुपए  बढ़  गया  ओर  वह  भी  हल्के  स्तर  पर  ।  दिल्लीं  में  यह  और  भी  ज्यादा  है  क्‍यों
 दिहली  परिवहन  निगम  के  भाड़े  में  100  से  150  प्रतिशत  तक  वृद्धि  हुई  है  ।

 इस  मैं  नहीं  समझता  कि  हमारी  सरकार  विश्व  भर  में  कैसे  यह  गुहार  मार  रही
 कि  हमारी  खाद्यान्न  स्थिति  बहुत  संतोषजनक  है  हमारे  सभी  लोग  खुश  हैं  ।  अगर  हम  ऐसा
 कहते  हैं  तो  यह  अपने-आप  को  घोखा  देना  होगा  ।  मैं  माननीय  खाद्य  मंत्री  को  यह
 बताना  चाहता  हू  कि  बे  इस  दिक्षा  में  एक  निर्मीक  कदम  उठाएं  |  मुझे  यह  जानकर  बड़ा  खेद  हुआ
 कि  उनके  पास  इस  विभाग  की  अतिरिक्त  जिम्मेवारी  मैं  चाहता  हुਂ  कि  उनके  पास  यह  स्थायी
 रूप  से  होता  क्योंकि  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  विभाग  है  ।  निस्सन्देह  उनके  पास  एक  अच्छा  सहायक
 भी  कृपया  यह  ध्यान

 दें
 कि  किसी  भी  हालत  में  भविष्य  में  खाद्याननों  की  कीमतों  में  वृद्धि  नहीं

 होगी  ।  आप  सभी  80  करोड़  लोगों  को  1800  रुपए  आध्थिक  सहायता  के  रूप  में  दे

 रहे  हैं  ।  किन्तु  गरीब  लोगों  को  क्‍या  दे  रहे  हो  ?  इसलिए  मैं  जोर  देकर  श्री  शिव  शंकर  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  वे  इस  विषय  पर  ध्यान  दें  और  यह  देखें  कि  जो  जन  जातीय  लोगों  के  संबंध  में  किया
 गया  है  उनको  बहुत  कम  कीमतों  पर  खाद्यान्न  पदार्थ  मुहैया  करा  रहे  हैं--उसका  विस्तार
 उन  सभी  लोगों  तक  होना  चाहिए  जो  गरीबी  रेखा  से  नीचे  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  इस  सदन  को  यह  सूचना  देना  चाहता  हूं--वास्तव  सदन  इससे
 अथवत  कि  कर्नाटक  सरकार  लयभग  60  अ्तिशत  लोगों  विशेषकर  आथिक  रूप  से  कमजोर
 लोगों  4  रूफ़ए  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  चग्रकंल  देती  रही  इसलिए  भारत  सरकार  को  मो

 एक  सराहनीय  कदम  उठाना  चाहिए  और  गरीबो  की  रेखा  से  नीचे  सभी  लोगों  को  एक  विशेष
 कम  कीमत  पर  खाद्यान्न  मुहैया  कराना  चाहिए  ।

 वितरण  कीमतों  की  बढ़ोत्तरी  से  आन्भ्र  प्रदेश  ओर  तमिलनाडु  जैसे  राज्यों  पर

 क्या  प्रभाव  पड़ा  भारत  सरकार  द्वारा  चावल  तथा  गेहू  पर  दी  जाने  वाली  आथिक

 सहायता  के  60  क्रतिक्षत  लोडों  को  कम  कीमतों  पर  भी  खाद्यान्नों  की  भ्ापूर्तत  कर  रुहे
 निगम  कीमतों  में  बढ़ोतरी  तथा  संशोधन  के  राज्यों  की  खासकर  कनटिक

 की  भर्थ-व्यवस्था  पर  प्रति  वर्ष  30  से  35  करोड़  रुपये  का  प्रभाव  पड़ा  है  |

 जब  आपने  सरकारी  कीमतें  बढ़ाई  तो  सज्य  सरकारों  से  इस  मामले  में  परामर्श  तहीं  किया
 मया  ।  आपने  उसको  विश्वास  में  नहीं  इसी  तरह  तमिलनाडु  और  आमन्ध्र  प्रदेश  को  भी

 मुश्किलों  का  साममा  करना  पड़ा  मैं  इसका  सख्त  विरोध  कश्ता  हू  ।  मुझे  पक्का
 विद्वास  है  श्री  शिव  शंकर  यह  देखने  लिए  कुछ  रचनात्मक  कदम  उठाएंगे  कि  जो  कीमतें
 विशेष  रूप  से  जन  जातीय  लोगों  के  लिए  कम  की  गई  हैं  वो  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  लोगों  के  लिए
 भी  की  जाएंगी  ।

 सार्वजनिक  व्तसिरण  प्रणाली  के  श्रम्बन्ध  मैं  जानता  हू  कि  इस  प्रणाली के :
 अभीव  उक्त  मूल्य  प्र  आवश्यक  बस्तुओं  के  वितरण  के  लिए  अथ्थं-म्यवस्था  के  स्थायी  अंग  के  रूप
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 में  मान्यता  दी  गई  हैं  ।  पूरे  देश्न  में  लगमम  3.70  लाख  उच्त  दर  दुकानें  हैं  ॥  यदि  जाप  अच्छी
 किस्म  का  अनाज  उचित  मूल्यों  पर  पाने  लोगों  की  सहायता  करना  चाहते  हैं  तो  आपको  इस
 क्रणाली  कों  शक्तिशाली  बनाना  किस्म  और  कीमतों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  हमारे
 पास  बहुत  से  नियम  हैं  दुर्भाग्य  से  राज्य  सरकारें  इन  कानूनों  को  लागू  नहीं  कर  रही  हमारे
 यहाँ  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  और  कालाबाजारी  निवारण  अधिनियम  है  परन्तु  अब  भी  हम
 देखते  हैं  कि  कालाबांजारी  व  सट्ट  बाजी  के  बहुत  से  उदाहरण  मैं  यह  जानना  चाह गा  कि  कितने
 कालाबाजारी  करने  वाले  व  सट्टू  बाजों  के  इन  सभी  व्कों  में  का्यंकाही  कीं  गई  है  ।  आपको
 राज्यों  के  खाद्य  मंत्रियों  की  एक  बंठक  बुलानी  चाहिए  उन्हें  यह  बताना  चाहिए  कि
 बाजारी  घ  सट्टू  बाजी  करने  वालों  के  विरुद्ध  सख्त  कार्यवाही  करें  ।

 मैं  एक  उदाहरण  देना  एक  कानून  है  कि  खाद्य  वस्तुएं  जब  पेकटों  में  बेची  जाती
 है  तो  कीमतें  पंकट  पर  छपी  हुई  होती  आप  जानने  हैं  वे  कमा  करते  कीमत  छाप
 देते  हैं  और  लिख  देते  हैं  स्थानीय  कर  अतिरिक्त  ।  ये  स्थानीय  कर  5  या  6  प्रतिशत  हो  सकते  हैं
 परन्तु  व्यापारी  अधिक  लेते  हैं  और  उपभोक्‍ता  का  शोषण  करते  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि

 एक  संशोधन  होना  चाहिए  ताकि  स्थानीय  करों  को  भी  छाषाਂ  जा  सके  और  यदि  कोई  परिवतंन
 होता  है  तो  उसे  हाथ  से  लिखा  जा  सकता  है  ।

 इससे  सांवंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  तरह  ही  उपधोकता  सुरक्षा  आन्दोलन
 भी  महत्वपूर्ण  सरकार  इस  आन्दोलन  के  लिए  झूठी  सहानुभूति  प्रकट  करती  रही  आपको
 राज्य  सरकारों  को  कहना  चाहिए  कि  उनके  प्रत्येक  जिले  व  तहसील  में  एक  उपभोक्ता  सुरक्षा
 आन्दोलन  होना  चाहिए  ।  इसे  अवश्य  ही  शक्तिशाली  बनाया  जाना  चाहिए  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण
 है  वरना  लोगों  को  घोखा  दिया  विशेषकर  अनपढ़  व  निर्दोष  लोगों  के  साथ  धोखा

 होता  रहेगा  ।

 -  अन्त  मैं  मिट्टी  के  तेल  के  करे  में  कुछ  शब्द  कहना  चरहू गा  #  मिट्टी  का  तेल  एक  बहुत
 ही  जावश्यक  वस्तु  दै  जिनकी  बिक्री  राष्ट्रीयकृत  आफको  मिट्टी  का  तेल  केवल  उचित  दर  दुकान
 से  ही  मिल  सकता  आपको  अन्य  जगहों  से  यह  नहीं  मिल  सकता  ।  अन्य  वस्तुओं  के  लिए  दोहरी
 प्रणाली  है  परन्तु  मिट्टी  का  तेल  केवल  उचित  दर  की  दुकानों  पर  उपलब्ध  है  और  यदि  थोड़े  समय
 के  लिए  भी  पूर्ति  नहीं  की  जाती  तो  समस्या  खड़ी  हो  जाती  है  ।  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  हमारा  अनुभव

 है  कि  मिट्टी  के  तेल  की  कर्मी  रहती  मन्त्री  महोदय  से  यह  कहना  चाहू  गा  कि  वे  इसकी
 जांच  करें  कि  मिद्रों  का  तेल  राज्यों  को  काफी  पहले  मिल  सके  ताकि  उपभोक्ताओं  को  एक  मिनट
 के  लिए  भी  असुविधा  न  हो  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मुझे  व्यक्षा  है  कि  जब  हम  अनली  रिफोर्ट  पढ़ेंगे  तो  हमारे  देश  में

 खाद्यान्नों  की  स्थिति  का  असली  चित्र  हमारे  सामने  आयेगा  ।

 समापति  महोदय  :  अब  श्री  राजकुमार  राय  आप  जो  आरोप  लगाना

 वाहते  हैं  उनका  पूरा  उत्तरदायित्व  आपको  लेना  होगा  ।

 श्री  राज  कुमार  राय  :  सचिवालय  ने  कुछ  आपत्तियां  की

 )
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 सभापति  महोदय  :  आपको  सन्देश  का  उल्लेख  नहीं  करना  चाहिए  ।

 ओ  राज  कुमार  राध  :  जब  कोई  व्यक्ति  सदन  में  कागजों  को  उद्धृत  करता  है  तो  वह
 उत्तरदायित्व  भी  लेता

 समापति  महोदय  :  नियमानुसार  आप  नहीं  कर  सकते  ।

 श्री  राज  कूमार  राय  :  उन्होंने  अपने  सन्देश  में  इस  बात  का  उल्लेख  महीं  किया  है  कि  सदन
 को  कितने  घण्टे  पहले  मुझे  यह  देना  चाहिए  था  ।

 अधिष्ठाता  मैं  आप  का  बहुत  आमारी  हुं  कि  आपने  मुझे  फड  एण्ड  सिविल  सप्लाईज
 मिनस्ट्री  की  डिमाइन्डस  पर  बोलने  का  अवसर  दिया  ।  मैं  उनका  समर्थन  करता  हूं  । ्

 यह  विभाग  सामानों  के  उनके  उघधाने  और  उनके  वितरण  के  लिए  पूरा
 पूरा  जिम्मेवार  है और  इसलिए  इस  देश  के  लोगों  के  जनजीवन  में  इसका  बड़ा  महत्व  है  ।  हमारे
 अन्नदाता  किसान  ने  अथक  परिश्रम  के  बाद  और  हमारी  सरकार  अच्छी  नीतियों  के  कारण

 हरित  क्रान्ति  को सफल  बनाया  है  और  इस  देश  में  खाद्यान्न  और  दूसरी  चीज़ों  की  पेदावार  इतनी

 बढ़ो  कि  आज  हम  दुनियां  के  सामने  सिर  उठाकर  खड़े  हैं  ।  हम  सारे  मामलों  में  सेल्फ  सफोसियेंट
 हैं  लेकिन  आबादी  जिस  हिसाब  से  बढ़  रही  लगमग  पौने  दो  प्रतिशत  के  हिसाब  से

 वह  बढ़  रही  है  ओर  हमारे  नेता  राजीव  गांधी  ने  जिस  साहस  का  परिचय  दिया  हैं  कि  दुनिया  की
 दौड़  में  21  वीं  शताब्दी  में  हम  तेजी  से  अनाज  की  पंदावार  चाहे  हम  जितनी  भी  बढ़ा
 अगर  डिस्ट्रीब्यूशन  और  प्रौक्योरमेंट  सही  नहीं  तो  निश्वय  ही  21  वीं  शताब्दी  में  और

 दूसरा  प्राव्लम्स  का  हमें  सामना  करना  पड़  सकता  है  ।  मान्यव  मैं  अपने  प्रब॒द्ध  मंत्री  श्री  पंजा
 से  कई  बार  मिला  और  मुझे  यह  लगा  किवे  सक्षम  मंत्री  हैं  ओर  उनमें  बहुत  साहस  जो  कुछ

 *  भी  परिस्थितियां  इस  विभाग  में  उनसे  संघर्ष  करने  उनक्रा  समाधान  करने  का  और  जनता
 तक  बहुत  सारी  सहूलियतें  पहुंचाने  का  उनमें  साहस  है  ।

 जब  हम  इस  विभाग  की  बात  करते  तो  सहज  ही  सबसे  पहले हम्
 दिमाग़  जाता  है  एफ०सी०आई०  की  ओर  ।  एफ०»सी०आई०  एक  ऐसा  विभाग  इतनी  बड़ी
 एम्पायर  इतनी  पंचदगियों  ओर  ऐसे  लोगों  से  भरा  पड़ा  है  कि  उसके  बारे  में  चाहे  इस  माननीय
 सदन  में  कितनी  ही  बहस  कर  लें  और  कितने  भी  सुझाव  आएं  और  माननीय  पंजा  जी  जैसे  साहसी
 और  सक्षम  मंत्री  क्‍यों  न  लगता  है

 कि  उन  पर  कोई  असर  पड़ने  वाला  नहीं  कोई  शिकन
 पड़ने  वाली  नहीं  है और  उनकी  सेहत  पर  कोई  असर  पड़ने  वाला  नहीं

 को  मूलचन्द  डागा  :  आप  मंत्री  जी  को  चुनौती  दे  रहे  हैं  ।
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 मैं  आपको  बताऊं  कि  अमी  एक  मामला  प्रकाश  में  आया  जिसमें  एक  टी०एल०
 भारतीय  खाद्य  निगम  कमंचारी  संघ  ने  बहुत  ही  हिम्मत  के  एफ०सी०आअ।ई०  के  मिसमेने
 करक्‍्शन  और  कुछ  अफ़सरों  के  बारे  में  सरकार  को  रिपोर्ट  दी  थी  मेरे  माध्यम  पत्रौं  के  माध्यम
 से  और  दूसरे  माननीय  साँसदों  के  माध्यम  लेकिन  उत्पें  हुआ  क्या  ?  कहां  तक  उस  मामले  में
 जांब  होती  है  ?  उसमें  कुछ  नहीं  हुआ  ।  चार्जेब  यों  थे  ।  कह्दा  यह  जा  रहा  था  कि  एफ०सी०आई
 में  वाइन्स  पर  वन  शराब  का  खर्चा  नहीं  होगा  क्‍योंकि  सरकार  250  करोड़  200
 करोड़  रुपये  और  300  करोड़  रुपये  सब्सीडाइज्ड  करती  है  ताकि  उपभोक्ताओं  को  सस्ते  से  सस्ता
 अनाज  मिले  फेयरप्राइस  शाप्स  से  और  दूसरे  तरीकों  से  ।  इसलिए  सरकार  पब्लिक  एक्सचेकर  का

 इतना  सारा  सब्सिडी  के  रूप  में  एफ०सो  ०आई०  को  देती  है  और  उससे  उम्मीद  करती  है  कि
 वह  नाजायज  खर्च  शराब  पर  न  ढुलाई  पर  नाजायज  खर्चे  न  करे  |  सरकार  शराब  पर
 प्रतिबंध  और  पाबंदी  लगाती  है  जिससे  कि  भ्रष्टाचार  कम  फिजूलखर्ची  कम  हो  और  कुछ
 खर्चों  को  रोका  यह  इसलिए  करती  है  कि  इसका  असर  उपभोक्ताओं  पर  क्ह्नेया  ।  लेकिन
 इन  फिजल  के  खर्चों  खरे  सरकार  को  पजबूर  हो  कर  दाम  बढ़ाना  पड़ता  है  और  उच्चसे  उपभोक्ता
 रोता  है  क्योंकि  उसकी  रोटी  पर  चार्ज  पड़ता

 लेकिन  एफ०सी०आई०  के  ये  अधिकारी  जिनके  बारे  में  मैंने  जमी  सदतत  में  होटल
 कनिष्क  का  बिल  दिया  दूसरे  होटल  अशोक  होटल  का  विल  दिया  था  जिनके  अनुसार
 एफ०सी०आई०  के  अधिकारियों  ने  हजारों  की रकम  शराब  और  होटलवाजी  पर  खर्च
 की  ।  बात  की  सूचना  दी  गयो  और  इसका  नतीजा  यह  हुआ  कि  जिसने  यह  सूचना  दी  थी  वह
 पनिश  परेशान  हुआ  और  वे  अधिकारी  मोज-प्रस्ती  ले  रहे  हैं  मौर  कह  रहे  हैं  कि  क॑से  हैं  ये

 सदन  में  बहस  उनके  कहने  का  क्‍या  होता  बहुल  से  आये  ओर  बहस  करके  चले
 गये  और  हम  ज॑ंसे  के  तंसे  चलते  रहेंगे  ।  मान्यवर  यह  स्थिति  है  ।

 हमने  ये  कागजात  भी  अभी  माननीय  सदत  को  दिये  थे  जिनको  देने  की  हमें

 अनुमति  नहीं  मिल  रही  है  ।  इन  कागजातों  की  मैं  सौ  प्रतिशत  जिम्मेदारी  लैता  हुं  कि  अगर  कोई
 गलती  हो  तो  उस्चकी  पूरी  जवावदेही  मेरे  ऊपर  आ  सकती  किस  तरह  से  गलत  तरीकों  से
 गलत  गलत  जगहों  पर  माड़े  वसूल  किए  लाश्षों-लाखों  रुपये  के  किये  गये  ।  कहीं  ढुलाई  नहीं
 की  ।  अधिकारियों  ने  यह  लिख-लिख  कर  दिया  कि  हमने  कोई  ढुलाई  नहीं  की  ।  इस  तरह  से
 लाखों-लाघ्चों  रुपये  का  हुआ  है  ।

 आपके  समक्ष  हिन्दुस्तान  टाइस्स  का  यह  समाचार  है  जो  19  मां  को  छपा

 प्रो०  सु  दण्डबते  :  आप  सारी  जानकारी  हिम्मत  से  दीजिए  ।

 भरी  राज  कुमार राय  :  दंडवते जी  बड़ी  हिम्मत  के  साथ  लिखकर  दिया  लेकिन  थोड़ा
 टेक्मीकल  ग्राऊंड  पर  अनुमति  महीं  मिली  ।  मैं  रूल्स  से  वेल-बस्ढ नहीं  हूं  इसलिए  इसके  लिए जो
 समय  स्पेसिफिक  है  जिसके  अन्दर कि  लिखकर  दिया  जाना  चाहिए  वह  नहीं  दिया  जा

 इसी  कारण से  अनुमति  नहीं
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 समापति  भहोदय  :  आपके  कागजों  की  प्रतियां  मंत्री  महोदय  को  दे  दी  गई  हैं  और  मुझे
 पूरा  विष्वास  है  कि  मंत्री  जी  कार्यवाही

 प्रो०  भधु  दष्डवते  :  व्यवस्था  का  प्रदन  है  जहां  तक  प्रक्रिया  का  सम्बंध  कोई  भी  सदस्य
 जो  कोई  विशेष  आरोप  लगाना  चाहता  है  यदि  वह  उसको  लिखित  प्रति  दे  देता  है  और  पूरा
 दायित्व  लेता  है  तो  चाहे  मंत्री  जी  इसे  पसन्द  करें  या  न  चाहे  उन्होंने  उसकी  जांच  की  हो  या

 उसे  उन  कागजों  को  इस  सदन  में  प्रदर्शित  करने  का  पूरा  अधिकार  है  ।  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं
 है  कृपया  करके  उन्हें  बताइये  कि  उन्हें  यह  स्वतन्त्रता  उसे  यह  गलतफहमी  है  कि  स्वतन्त्रता

 नहीं  है  ।

 समापति  महोदय  :  बिना  पढे  ही  वह  यह  सब  कह  ॒  रहा  उन्होंने  यह  भी  कहा
 उन्होंने  यह  हिन्दी  में  कहा  हैं  ।  मैं  हिन्दी  नहीं  समझता  ।  मैं  व्याख्या  सुन  रहा  हूं  ।

 प्रो०  सु  दष्डवते  :  अभी  उन्होंने  यह  कहा  कि  क्योंकि  उन्होंने  कागज  देरी  से  दिये  हैं
 लिए  वह  उन्हें  प्रकट  नहीं  कर  सकता  ।

 सभापति  महोदय  :  वह  ऐसा  कह  सकते  हैं  ।

 भु  हर

 प्रो०  सथु  दष्डवते  :  चेयरमंन  साहब  कह  रहे  हैं  कि आप  इस  पर  कह  सकते  हैं  ।

 हो

 सप्चापति  महोदय  :  जब  भी  कभी  भ्रष्टाचार  होता  है  तो  यह  माननीय  सदस्यों  की
 जिम्मेवारी  है  कि  वे  उसके  बारे  में  आवाज  उठ  पर  अवश्य ही  सहमत  हूं  ।  कृपया  आप
 जारी  रखें  ।

 श्री  राज  कमार  राय  :  मैं  ।9  मार्च  1986  के  टाइम्सਂ  से  उद्धृत  करना
 चाहूंगा  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  ने  दिल्ली  दूर  दर्शन  के  कार्यक्रम  नियन्त्रक  श्री
 सतीह्चन्द  गगं  व  एक  भारतीय  खाद्य  निगम  के  स्थानीय  प्रबन्धक  श्री  ऐ०के०  सिन्हा  के  आवाप्त
 पर  छापा  ये  छापे  सी०बी०आई०  के  भ्रष्टाचार-निरोघक-आन्दोलन  के  अंग

 उच्च  स्तरीय  सी०बी०थआ॥आई०  के  स्त्रोतों  से  पता  चला  है  कि  आय  से  अधिक  सम्पत्ति
 रखने  के  कारण  श्री  गे  के  विरुद्ध  एक  मुकहमा  दायर  किया  गया  विवरण  के  अनुसार  श्री
 गगे  ने  बसन्‍्त  एन्कलेव  में  स्वयं-वित्तपोषित  डी०डी०ऐ  फ्लेट  खरीदा  था  जिसके  लिए  उन्होंने
 2.5  लाख  रुपये  की  अदायगी  की  थी  ।  इसके  लिए  उन्होंने  कहीं  से  कोई  ऋण  भी  नहीं  लिया
 था  ।  सक्षम  अधिकारियों  को  उन्होंने  सूचित  भी  नहीं  किया  या  जैसा
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 ज्जज८  —  —  अमन ल  बनलकककील

 आवश्यक  है  यदि  वह  2,000  रुपये  से  अधिक  की  अदायगी  करता  है  तो  उसे  कार्यालय  को  सूचित
 करना

 डा०  सिन्हा  के  पास  जोकि  हरियाणा  संवर्ग  के  आई०ए०एस०  अधिकारी  हैं  उनके  पांस

 नाम  एक  इलेक्ट्रोनिक  कारखाना  है  |  वे  एफ०सी  ०आई०  के  वरिष्ठ  मध्यम  व  कनिष्ठ  स्तर  के  18
 अधिकारियों  में  से  एक  हैं  जिनके  विरुद्ध  सी  ०बी०आई०  ने  मुकहमे  दायर  किए  सी०बी०आई०
 के  अनुसार  इसके  साथ-साथ  पूरे  देश  में  एफ०"सी०आई०  के  व्यक्तियों  के  यहाँ  छाप  पड़े  हैं  व
 तलाशी  ली  जाई  है  ।  जोकि  सुबह  शुरू  की  गई  थी  और  शाम  तक  देर  को  चलती  रही  ।

 इन  मुकदहमों  के  सम्बन्ध  में  45  जगहों  पर  सरकारी  नौकरों  व  निजी  व्यक्तियों  के  आवास
 पर  छाप  पड़  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  पंजीकृत  10  भप्रन्य  मुकहमों  में  भी  तलाशी  ली  गई
 थी  जिनमें  से  चार  बम्बई  में  दो  जयपुर  में  थ ेओर  एक-एक  मद्रास  व  दिल्ली

 से  थे-.****** तन

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  यह  उनके  पूर्वजों  की  सम्पत्ति  भी  हो  सकती

 श्रो  राज  कुमार  राय  :  इस  प्रकार  के  बहाने  गढे  भी  गये  स्थभाविक  रूप  से  वे  इस

 तरह  के  मामले  तेयार  किए  जा  सकते  हैं  ओर  उन्हें  स्वीकार  भी  किया  जा  सकता  है  ।

 मैं  कह  रहा  था  कि  इतना  कुछ  लेकिन  परिणाम  अभी  कुछ  नहीं  निकला  ।  होता  यह
 है  कि  जहाँ  पर  सारी  चीजें  होती  जिनके  पास  अपार  भारी  सम्पत्ति  मिलती  बेनामी
 सम्पत्ति  मिलती  क्रिथ  एण्ड  किन्स  के  नाम  से  और  दूसरे  लोगों  के  नाम  से  सम्पत्ति  मिलती
 उनके  केस  को  फिर  सी०बी०आईण०  में  भेज  दिया  जाता  अपनी  चमड़ी  बचाने  के  लिए  खुद
 झपने  लोगों  से  जाँच  कराई  जाती  यह  कितनी  विडंबना  है  ।  जो  चोर  जिस  पर  चोरी  का
 आरोप  उसका  केस  भी  वहीं  भेज  दिया  जाता  वह  अपनी  जांच  किस  तरह  से  करेगा
 क्या  हम  कर  सकते  हैं  कि  वह  जांच  करेगा  ।  इससे  बड़ी  इससे  बड़ी
 इससे  बड़ी  बिसंगति  इस  देश  में  और  क्‍या  हो  सकती  इसलिए  मैं  माननीय  पंजा  जी  से  निवेदन
 करूंगा  कि  उनके  रहते  हुए  इस  किस्म  की  चीजें  नहीं  होनी

 एफ०सी०आई०  के  करप्डन  के  बारे  में  जितने  घंटे  बहस  की  जाए  थोड़ी
 मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  यह  इतना  महत्वपूर्ण  विभाग  है  कि  उन्हें
 प्रत्येक  माननीय  सदस्य  को  बुलाकर  उनकी  शिकायतें  सुननी  चाहिएं  और  उनकी  जांच
 करवानी  चाहिए  ।  इसमें  अगर  माननीय  मंत्री  जी  सफल  हो  गए  तो  मैं  समभूंगा  कि  एफ०सी०आई०
 ठीक  हो  गया  इस  तरह  से  पूरा  धिभाग  हर  तरह  से  ठीक  हो  जाएगा  भौर  इस  देझ्ष  की
 व्यबस्था  पर  उसका  अच्छा  असर  पड़ेगा  ।

 मान्यवर  मैंते  आपका  समय  लेकिन  अभी  कुछ  बातें  कहनी  जैसा  कि  मेरे  मित्र

 कह  रहे  हैं  कि  यह  सफेद  हाथी  में  उनकी  बात  से  पूरा  इत्तफाक  करता  .
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 श्री  राजकुमार
 मान्यवर  जगहों  पर  बहुत  कुछ  करने  की  जरूरत  मान  फूड  इंडस्ट्री  ने  वर्ष  198 5-

 $6  में  भ्रच्छा  कास  किया  उसकी  श्वराहना  होनी  चाहिए  ।  पूरे  देश  में  हर  चीज  की  कीमतें  बढी
 लेकिन  मान  फूड  इंडस्ट्री  ने  मार्डन  टिन-फूड  इत्यादि  की  कीमतें  नहीं  बढ़ाई

 इसके  लिए  वे  साधुवाद  के  पात्र  ऐसे  समय  में  जब  कि  विवश  होकर  हम  हर  चीज
 के  दाम  बढ़ा  रहे  लेकिन  इतका  दाम  न  बढ़ाना  जनता  की  सेवा  और  काम  करने  के  नियम  का
 थोत्तक  है  ।  इस  वित्तीय  वर्ष  में  कंपनी  ने  अच्छा  लाभांश  कमाया  और  कीमतें  नहीं  बढ़ाई  ।

 )

 जब  किसी  ने  अच्छा  काम  किया  है  तो  उसको  परितोषिक  नहीं  तो  सराहवा  तो  करनी

 द्वी  केवल  आलोचना  ही  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 मान्यवर  इस  देश  में  खाद्यान्नों  का  बहुत  नुक्सान  हो  रहा  इसलिए  सरकार  को  माड्डन

 फूड  बेकरीज  को  कम  से  कम  50  लाख  रुपया  टिन  फूड  के  प्लांट  के  ट्राइबल  एरिया  रूरल
 एरिया  में  लग्मने  के  लिए  देना  उन्होंने  बहुत  सी  चीजों  की  अनुमति  चाही  मैं

 नीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  कर ूगा  कि  इसके  बारे  में  विचार  करें  ।  ताकि  यह  काम  अच्छी  तरह  से

 हो  सके  ।  मान्थवर  रसिका  का  रस  सभी  भे  लिया  यह  एक  जच्छा  पेय  पदायं  इस  उद्योग
 को  देश  के  हर  जोन  में  सरकार  को  बढ़ाना  चाहिए  और  इस  पब्लिक  सेक्टर  के  लिए  जो  भी
 सरकार  को  करना  पड़े  वह  करना  जिससे  प्राइवेट  सेक्टर  में  पेय-पदार्थ  बनाकर  लोग
 फायदा  न  कमा  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  सभी  जोन्स  में  रसिका  प्लान्ट  लगाने  के  लिए
 सेक्शवब  मिलनी  चफऑहिए  ।  श्ऋरकार  को  अहिए  कि  इसको  प्रोत्साहन  दे  क्योंकि  यह  एक  लाभदायी
 कंपनी  है  |  फंयर  प्राइस  श्ाप्ख  की  दक्षय  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  बहुत  ही  खराब  उत्तर  प्रदेश्ष  में

 बहुत  सारे  जिलों  में  कोअपरेटिव्ज  को  ये  श्ाप्स  दे  दी  गई  माननीय  पांडे  जी  हमारे  नेता
 इनके  जिले  में  तो  फिर  स्ने  प्राईवेट  डीलसं  को  दे  दी  गई  हैं  ।  जब  किसी  व्यक्ति  के  पास  वह  झ्ञाप
 झेती  है  तो  उसकी  जिम्मेदारी  झोती  है  वह  डरता  उस  पर  मुकदमा  भी  चलता  है  और  बह
 पकड़ा  भी  जाता  लेकिन  को-अपपरेटिव्ज  को  देने  से  ऐसी  स्थिति  नहीं  को-आपरोेटिब्ज  को
 दे  देमे  से  हालत  बहुत  ही  खस़्ब  हो  गई  है  4  माननीय  पंजा  उनके  सुधार  के  लिए  कोई  रास्ता
 बिकालें  ताकि  कज्युमस  के  कंयर  प्राइस  ज्लाप्स  से  ख्यान्न  मिख  सके  ।  मैं  यह  भी  निवेदन  करना
 चाहूंगा  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  एफ०  स्री०  आइ०  के  प्राईडबेट  कोदाम  खोलें  मैं  आपका
 पुनः  आमार  प्रकट  करता  हूं  कि  आपने  मुर्के  बोलने  का  समय  दिया  ।

 ओओ  राम  प्पारे  सुमन  :  ममननीय  अभिव्ठाता  मैं  ख्य  और  न्वमरिक
 भापूर्ति  मंत्राज््य  की  अनुदान  मंयों  का  सम्रंन  करने  के  लिए  खढ़ा  हुआ  हूं  ।  इसमें  क्येई  दो  राय  नहीं
 कि  हमारी  सरकार  ने  काफ़ी  कुछ  करने  का  निश्चय  किमा  है  ओर  उस  दिशा  में  काझी  परिफ्थ
 भी  जारी  क्षिए  जाते  रहे  सरकार  इससे  भर  सज्म  भरे  इस  मंत्रालय  के  अघीन  जो
 भी  आवध्यक  बातें  हैं  उस  दिशा  में  सरकार  जागरूक  है  |  लेकिन  कुछ  बाते  ऐसी  हैं  बिनको  हमारे *
 साथी  श्री  राजकुमार  राय  जी  ने  अभी  बताया  मैं  उनको  दोहराना  नहीं  मैं  उनकी
 बात  की  पूरी  तरह  से  ताईद  करता  एक-एक  लप्ज  उन्होंने  सही  कहा  एफ०  सी०  आई०
 के  बारे  में  उन्होंने  बहुत  भोड़ी  क्रो  जानकारी  की  ।  अगर  छफ०  संपरे०  आाई०  पर  ही  चर्चा  की  जाछ्‌
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 तो  मेरे  रूपाल  से  पूरे  दिन  भर  आप  कहते  रहेंगे  तो  तब  भी  इनके  काले-कारनामों  का  शायद  ही
 पर्दाफास  हो  सके  ।--  ce  यह  इतना  विशाल  हाथी  है  कि  रोज  करोड़ों  डकार  सेता
 है  ।  हम  यहां  कुछ  भी  सरकार  कुछ  मी  निर्देशन  दे  लेकिन  इनके  अधिकारियों  पर  जूं  नहीं
 रंगती  ।  मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हु  ।  अब  समय  आ  गया  है  और  गेहूं  की  खरीद  शुरू  होने
 वाली  है  |  यह  काम  बहुत  जोर-शोर  के  साथ  एफ०  सी०  आई०  भी  करता  मैं  खासतौर  से
 उत्तर  प्रदेश  की  बात  बता  देना  चाहता  हं  कि  कितने  व्यापक  पंमाने  पर  इसके  द्वारा  खरीद  से
 लेकर  गोडाउन  तक  घपेलबाजी  की  जाती  आप  ताज्जुब  करेंगे  कि  एक  ट्रक  गेहूं  अगर  लद॒कर
 गोडाउन  तक  पहुँचा  तो  गोडाउन  के  गेट  से  लेकर  जब  तक  कमरे  में  वह  बोरा  नहीं  चला  जायेगा
 तब  तक  कम  से  कम  उस  व्यक्ति  को  डेढ़-पौने  दो  सो  रुपए  देने  डेढ़  सौ  रुपए  पर-ट्रक  जब
 लक  वह  व्यक्ति  नहीं  देगा  तब  तक  वह  दिन  भर  लाईन  में  खड़ा  रहेगा  भौर  उसका  गेहूं  नहीं
 उतारा  जायेगा  ।  जब  तक  पांच-दस  रुपये  वह  गेट-कीएर  को  नहीं  देगा  तब  तक  वह  ट्रक  नहीं
 ज्ञा  जो  व्यक्ति  परखी  बौरे  में  लगाकर  गेहूं  देखता  जब  तक  वह  पैसा  वहीं
 पायेगा  तब  तक  वह  यस  नहीं  मैं  बड़े  अदब  के  साथ  यह  कहता  चाहता  हूं  कि  मैंवे  तो

 ऐसे  परखी  लगाने  वाले  लोग  देखें  हैं  जो  अपनी  जेब  में  खराब  किस्म  के  गेहूं  रखते  अगर
 रुपया  उनको  नहीं  मिलता  तो  परखी  लगाकर  खराब  गेहूं  डाल  देते  हैं  और  कह  देते  हैं  कि  सपरत

 गेहूं  खराब  इसको  कहां  पर  रखें  ।  इस  तरह  से  शोषण  और  परेशान  किया  जा  रहा  है  ।  मु
 जहां  तक  स्मरण  कई  बार  इस  मामले  में  रेड  है  और  इस  विश्ाग  के  लोगों  ने  हड़ताल
 श्रीं  कर  दी  ।  हड़ताल  इसलिए  कर  दी  कि  उनके  काले-कारमामों  का  भण्डाफेड  किया  जा  रहा
 था  ।  अगर  सरकार  उनकी  मनमानी  पर  छोड़  देती  है  तो  वे  गेहूं  खरीद  कर  रख  लेते  हैं  ।

 वि  अगर  मंत्री  जी  उनकी  लूटने  की  नीति  में  रोड़ा  अटकार्येगे  या  इसके  लिए  कोई  आदेश
 जारी  करे  गे  तो  वह  आदेश  विभाग  में  ही  पड़ा  रहेगा  उनका  काम  घड़ल्ले  से  जारी
 मैं  कहना  चाहता  हूं  सरकार  को  इस  विभाग  में  तत्तपरता  के  ईमानदारी  के  साथ  ऐसे  भ्रष्ट
 विभाग  पर  अंकुश  लगाना  चाहिए  और  सख्त  से  सख्त  कायंवाही  करनी  वह  कार्यवाही
 चाहे  सी०  बी०  आई०  के  माध्यम  से  चाहे  किसी  ओर  के  माध्यम  से  हो  वहां  छापे  डलवाकर
 ऐसे  मामलों  को  पकड़वाना  जरूरी  है  जिससे  इनको  चोरी  कम  हो  सके  ।

 क्री  भूलखन्द  डागर  :  वहां  विजिलेन्स  डिपार्टमेंट  है  ।

 श्री  राम  प्यारे  सुमन  :  मैंने  संक्षेप  में  एक  पाइंट  रेज  किया  क्योंकि  हसारे  कई  साथियों
 ने  इस  पर  काफी  कुछ  कहा  है  ।

 जहां  तक  खरीद  का  सवाल  खरीद  के  मामले  में  कितनी  घांघली  किसानों
 का  कितना  शोषण  होता  किसान  पता  नहीं  कितने  रोज  तक  अपना  गल्‍ला  लिए  पड़ा
 रहता  कोई  पूछने  वाला  नहीं  जब  तक  वह  वहां  दो  घार  पांच  रुफ्ये

 प्रति  बोरे  के  हिसाब  से  दाम  तय  नहीं  होगा  तब  तक  खरीद  नहीं  हो  सकती  ।  जब  किसान  मजबूर
 हो  जाएगा  तो  वह  अपना  गेहूं  बनिये  को  बेच  देगा  ओर  वह  बनिया  वहीं  पर  गल्ले
 बेच

 |

 ओ  मूलचन्द  अनियों  को  क्‍यों  बदनाम  कर  रहे  हो  ।

 237
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 श्री  रास  प्यारे  सुमन  :  जो  गलला  खरीदने  वाला  है  वह  बनिया  मेरा  किसी  जात  विशेष

 से  तात्पयं  नहीं  है  जो  आदमी  धांघली  करता  है  उससे  मतलब  है  ।

 जहां  तक  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  सवाल  यह  मी  इसके  जिम्मे  इसके  दोष
 क्या  इसके  बारे  में  कितने  शब्दों  कितनी  बाते  कही  आज  जो  इसकी  स्थिति  अभी
 हमारे  साथियों  ने  संक्षेप  में इसके  बारे  में  बताया  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  द्वारा  ग्रामीण

 अंचलों  में  सामान  मुहैया  होने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।  गांवों  में  जो  दुकानदार  वितरण  का

 कार्य  कर  रहे  उत्तर  प्रदेश  में  सहकारी  समितियां  भी  यह  काम  कर  रही  eit राम प्यारे

 श्री  मूलखन्द  डागा  :  3  लाख  20  हजार  हैं  ।

 श्रो  रास  प्यारे  सुमन  :  पहले  तो  जो  दुकानदार  होते  थे  वह  वहीं  के  रहने  वाले  होते  थे
 और  कुछ  डर  की  वजह  से  चीनी  दिया  करते  थे  ।  जब  से  यह  कार्य  सहकारी  समितियों  के  हाथों
 चला  गया  तब  से  यह  चीनी  गोदामों  में  ही  पड़ी  रहती  वह  लाते  नहीं  और  लोगों  तक  नहीं

 पहुंच  पाती  ।  इसी  प्रकार  गांवों  में  न  तेल  पहुंच  रहा  है और  न  चीनी  पहुंच  रही  आपने  जो
 आंकड़ों  में  दे  रखा  है  कि  ट्यूब  भेज  रहे  साबुन-तेल  भेज  रहे  यह  सारी  चीजे  देहातों
 में  किसी  भी  दुकान  पर  देखने  को  नहीं  मिल  रही  हैं  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  इस  पर  सख्ती  से  कार्यवाही  करे  और  जो  भी  हम  यहाँ  से
 समान  देने  की  बात  कर  रहे  हैं  ।  वह  सामान  ग्रामीण  इलाकों  में  पहुंच  रहा  है  या  नहीं  यह
 अगर  नहीं  पहुंच  रहा  है  तो इस  पर  सख्त  कार्यवाही  की  जानी  और  यह  सामान  वहाँ

 पहुंचाया  जाना  चाहिए  ।

 अमी  कुछ  दिनों  पहले  यह  बात  चली  थी  और  अब  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  जिलों  में  शुरू  हो
 गया  है  कि  सहकारी  समितियों  के  अलावा  हर  ग्राम  पंचायत  में  एक  दुकान  प्रा  इवेट  दुकानदारों  को ss  ले
 देने  की  बात  कही  जा  रहो  है  ताकि  दोनों  में  काम्पीटिशन  बना  रहे  और  काम  चलता  रहे  ।

 )

 पहले  मी  कर  रहे  थे  अब  मी  मैं  मंत्री  जी  को  इस  सदन  के  माध्यम  से  कहना
 चाहता  हूं  कि

 जो  चीनी  दुकानदार  को  वितरण  करने  के  लिए  दी-जाती
 है  वह  अगर  पूरी  चीनी

 को  ईमानदारी  के  साथ  बेचे  तो  उसको  मात्र  2  रुपये  प्रति  बोरां  चीनी  साथ  में  खाली  बोरा
 मिल  रहा  इसके  अलावा  कुछ  नहीं  मिलता  है'**

 क्री  मूलचन्द  डागा  :  बोरा  भी  नहीं  मिलता  केवल  दो  रुपये  मिलते

 श्री  राम  प्यारे  सुमन  :  यह  जो  भ्रष्टाचार  का  म।मला

 समापति  महोदय  :  आपको  अपना  भाषण  दो  या  तीन  मिनट  में  समाप्त  करना  पड़ेगा  ।

 *

 श्री  राम  प्यारे  सुमन  :  वहां  पर जो  सामान  दिया  जाता  है  बह  नहीं  पहुँच  पाता  है  तो
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 इसको  देखने  की  बात  है  |  इस  सम्बन्ध  में  एक  विस्तृत  जानकारी  करके  एक  नीति  बनाई  जाए
 जिसके  माध्यम  से  वह  ईमानदारी  से  काम  कर  ........

 क्यों  कि उनकी  जो  अपनी  दिक्कत  उसको  भी  नजरपंदाज  नहीं  किया  जा  सकता  ।  हमें  उनके
 मामले  को  भी  देखना  है  और  यह  सुनिद्िचत  करना  है  कि  आवश्यक  कागजात  जिस  कार्यालय
 में  जमा  करने  उन  पर  समय  के  अन्दर  आदेश  पारित  वे  कागजात  वहां  पर  पहुंच  जाएं
 और  उनको  हर  काउन्टर  १र  जाने  की  आवद्यकता  न  पड़े  |  वर्ना  हर  काउन्टर  पर  उनको  10
 रु०  20  र०  2  रु०  या  100  ०  देने  पड़ते  हैं  और  जब  उनको  इतनी  राशि  का  भगतान  करना
 पड़ता  है  तो  वे  चीनी  को  बाजार  में  ब्लंक  में  बेचते  हैं  ।  इसो लिए  तमाम  वितरण  प्रणाली  में  सुधार
 लाने  की  आवश्यकता  है  ।  यदि  हम  सुधार  की  ओर  ध्यान  नहीं  दे  गे  तो  स्थिति  बद  से  बदतर  होती
 चली  जाएगी  ।  +

 यह  बहुत  बड़ा  विमाग  है  जिसमें  काफी  संरूया  में  अधिकारी  और  कमंचारी
 कार्यरत  हैं  लेकिन  मैं  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  अनुसूचित  जातियों

 और  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  का  कोटा  पूरा  नहीं  द्वितीय  और  तृतीय  तीनों
 श्रेणियों  में  कुछ  न  कुछ  कहीं  बंकलॉग  रहता  है  और  केवल  चतुर्थ  श्रणी  में  ही  कहने  के  लिए

 आरक्षण  प्रा  कर  दिया  गया  है  क्‍योंकि  उसमें  गल्‍लला  सफाई  करने  वालों  को  भी  शामिल
 लिया  गया  है  और  इस  तरह  कुल  मिलाकर  करीब  ]8  या  19  परसेन्ट  आरक्षण  पृ  जाता

 शेष  द्वितीय  और  तृतीय  श्रेणियों  में  आरक्षण  पूरा  नहीं  मैं  चाहता  हूं  कि  जब  हम
 लोगों  ने  अनुसूचित  जाति/जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  की  है  तो  उसका  पालन  भी
 किया  जाना  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  इस  ओर  ध्यान  देकर  आवश्यक  कायंवाही  करें
 और  बंकलॉग  पूरा  किया

 एक  निवेदन  मैं  पदोन्नति  के  बारे  में  करना  चाहता  इस  विभाग  में  जितनी  प्रोमेशन्स
 की  जाती  उनमें  व्यापक  पैमाने  पर  घांधली  की  जाती  है  और  खास  तोर  से  गरीब  तबके  के

 अनुसूबित  जाति/जनजाति  के  लोगों  के  साथ  व्यापक  भेदभाव  बरता  जाता  जब  भी

 उनकी  प्रोमाशन्स  डयू  होती  है  तो  उसको  किसी  न  किसी  बहाने  एन्ट्री  उनका  नाम  पीछे
 कर  दिया  जाता  हैं  और  उनसे  पीछे  वाले  दर्जनों  लोगों  को;प्रोमेशन  दे  दी  जाती  वे  लोग  चिल्लाते
 रहते  कहते  रहते  हैं  लेकिन  उन  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  उनकी  सुनने  वाला  कोई  नहीं

 मेरा  मंत्री  जी  से  निवेदन  है  कि  जहां  कहीं  इस  प्रकार  का  भेदमाव  होता  वद्वां  सरकार  यह

 सुनिश्चित  करे  कि  इन  लोगों  को  मिलने  वाला  आरक्षण  पूरा  किया

 यह  बहुत  ही  महत्वयूर्ण  विभाग  है  और  इस  विभाग  के  ऊपर  बहुत  बड़ा  दायित्य
 भी  है  ।  यह  विभाग  जनता  के  काफी  निकट  है  और  इसके  जरिए  जनता  को  राहत  पहुंचाने  का  प्रश्न

 जुड़ा  हुआ  है  इसलिए  इन  सारी  बातों  को  देखते  इस  विमाग  में  जितना  करप्शन  भ्रष्टाचार  है
 उसको  दूर  करने  की  दिशा  में  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ताकि  ज्ञाम  जनता  को  हम  जो  राहत

 पहुंचाना  चाहते  उसमें  कामयाब  हो  और  हमें  पूरी  तत्परता  के  मुस्तेदी  के  और

 चुस्ती  के साथ  इसमें  काम  करना  है  ताकि  सही  तरीके  से  लोगों  को
 राहत  मिल  सके  ।  इन  शब्दों के

 साथ  मैं  खाद्य  एवं  आपूर्ति  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।
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 श्री  धर्ंपाल  सिह  मलिक  :  माननीय  सभ्ायति  मैं  फूड  एण्ड  सिविल
 सप्लाइज  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांगों  का  समर्थन  क्रने  के  लिए  खड़ा  हुआ  सबसे  पहले  तो  मैं
 माननीय  फूड  एण्ड  सिविल  सप्लाइज  मिनिस्टर  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  फूडग्रेन्स
 के  उत्पादन  में  उत्तरोत्तर  संतोषजनक  ढंग  से  वृद्धि  हो  रही  यदि  आप  इस  मंत्रालय  से  सम्बन्धित
 वर्ष  1985-86  5-86  की  रिपोर्ट  को  देखें  तो  उसमें  पृष्ठ  8  पर  कुछ  फ॑  गसे  दिए  हुए  हैं  उसमें  कहा  गया

 है  कि  जहाँ  1980-81  में  हमारे  देश  में  फूडग्रेन्‍्स  का  टोटल  प्रोडक्शन  129°59  मिलियन  टन
 वर्ष  1984-85  में  वह  बढ़कर  146-22  मिलियन  टन  तक  पहुंच  हमें  उम्मीद  है  कि  इस
 साल  पहले  की  अपेक्षा  फसल  काफी  अच्छी  रहेगी  और  हमारा  फूडग्रेन्स  का  उत्पादन  और  ज्यादा
 बढ़ेगा  ।  इसके  साथ-साथ  मैं  कुछ  रचनात्मक  टिप्पणी  मी  करना  चाहता  हूं  ।

 जहां  हम  इस  महकमे  की  चर्चा  करते  हैं  तो  हमें  मालूम  होता  है  विभिन्‍न  जिन्सों  की  कीनत
 निश्चित  करने  का  काम  जहां  पहले  एग्रीकल्चर  प्राइस  कमीशन  के  द्वारा  किया  जाता  अब  उसका
 नाम  परिवर्तित  कर  दिया  गया  है  और  उसके  बीच  में  शब्द  डाल  दिया  गया  अब
 उसका  क्षेत्र  व्यापक  बना  दिया  गया  है  और  अब  वह  यह  मी  देखेगा  कि  किसी  क्षेत्र  किसी  जिन्स
 को  पेंदा  करने  में  कितना  खर्च  करना  पड़ता  नाम  बदलने  के  पीछे  मंशा  यही  थी  कि  किसान  के
 खर  का  भी  ध्यान  रखा  जाए  और  उन  सभी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  किसी  जिन्स  की
 कीमत  निर्धारित  दी  लेकिन  सही  मायने  में  खाली  नाम  की  तब्दीली  हुई  है  और  जो  उसके

 पीछे  असली  मंशा  थी  वह  अभी  भी  पूरी  नहीं  हुई  आप  किसी  भी  चीज  को  ले  लें  सभी  की  कीमत

 बहुत  ज्यादा  बढ़ी  आप  एग्रीकल्चर  इंस्ट्र  मेंट्स  को  ले  उनकी  कीमत  बहुत  बढ़ी  हैं  लेकिन
 किसान  की  पैदावार  की  कोमत  बहुत  कम  बढ़ी  1947  भौर  1986  का  मुकाबला  तो
 आपको  मालूम  होगा  जिय  ट्रंक्टर  की  कीमत  1947  में  आठ  हजार  रुपये  थी  वह  1986  में  एक
 लाख  रुपये  हो  गई  है  ।  मुलाजिम  की  उस  टाइम  जो  तनख्वाह  थी  वह  बढ़कर  भब  पंद्रह  और

 सोलह  गुनी  तक  हो  गई  लेकिन  हमारे  फूडग्रेन्‍्स  को  जिसे  किसान  पेदा  करता  है  ज्यादा  से
 ज्यादा  सात-आठ  गुनी  ही  बढ़ी  इसलिए  एक  तो  मेरी  यह  गुजारिश्न  है  कि  खाली  नाम  की  तब्दीली
 से  किसान  को  कोई  फायदा  नहीं  होगा  ।  इसलिए  नाम  के  साथ-साथ  काम  भी  होना  चाहिए  ।
 किसान  जो  पेदाबार  करता  उस  पर  उसकी  बहुत  मेहनत  होती  उसका  तमाम  जीबन  पेदाबार
 में  लग  जाता  लेकिन  उसको  उचित  लाभ  नहीं  मिलता  जितना  लाम  उसको  उसकी  पैदावार
 का  मिलना  चाहिए  वह  नहीं  मिलता  कई  किस्म  की  प्राकृतिक  आपदाओं  का  मुकाबला  करके

 वह  अपनी  फसल  उगाता  बाढ़  और  हर  प्रकार  की  आपदाएं  उस  पर
 आती  हैं  ओर॑  उसके  बाद  भो  उसको  संतोषजनक  कीमत  न  तो  इससे  बड़ा  दुख  उसके  लिए
 भौर  कोई  नहीं  हो  सकता  इसलिए  मेरी  बुजारिश  है  कि  उसको  अपनी  पैदावार  की  संतोषजनक
 कीमत  मिलनी

 मैं  एक  बात  फेयर  प्राइस  ज्ञॉप  के  बारे  में  कहना  चाहता  मेरे  से  पहले  बोलने
 वाले  बक्ताओं  ने  इस  पर  काफी  टिप्पणी  की  मैंने  हरियाणा  में  खुद  देखा  है  फेयर  प्राइस  शाप
 पर  आम  तौर  पर  गेहूँ  और  चावल  ही  ज्यादातर  लाए  जाते  लेकिन  बाकी  एसेंश्यल
 कमोडिटीज  गौर  मी  रह  जाती  बे  नहीं  भेजी  जाती  इस  बारे  में  मेरी  गुजारिश  यह  है  कि
 तमाम  चीजें  जो  देहात  ओर  शहर  के  अन्दर  भामतोर  पर  परिवारों  में  इस्तेमाल  की  जाती  जो
 रोजमर्रा  की  बीजें  बे  सभी

 चीजें
 इन  फ्रेयर  प्राइस  श्लॉप  पर  भेजी  जानी  इस  प्रकार
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 का  प्रावधान  करना  क्योंकि  फेयर  प्राइस  श्षॉप  का  मतलब  ही  यह  है  कि  लोगों  को  ठीक

 कोमत  सही  चीज  मिलें  ।  इन  सप्री  चीजों  के  फेयर  प्राइस  शॉप  पर  न  आने  से  फेयर  प्राइस
 धॉप  का  मतलब  ही  कोई  नहीं  रह  जाता  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  जो  कमीशन  दी  जाती
 है  वह  बहुत  थोड़ी  दी  जाती  जो  चीनी  फेयर  प्राइस  शॉप  पर  भेजी  जाती  उसके  सम्बन्ध  में
 अगर  आप  आंकड़े  उठाकर  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  फेयर  प्राइज  शॉप  झौर  कोआपरेटिव
 सोसायटियों  द्वारा  चलाई  जा  रही  फेयर  प्राइस  शॉप  के  लिए  जो  कमीशन  मिलता  है  वह  बहुत  ही  कम

 मात्र  खाली  बोरी  ही  कमीशन  के  तौर  पर  फेयर  प्राइस  शॉप  वालों  को  बचती  एक  खाली  बोरी
 की  कीमत  मात्र  चार  रुपये  होती  अब  आप  खुद  ही  सोचिए  कि  मात्र  चार  रुयये  उसे  बचें  और  हम
 यह  तवककु  करें  कि  वह  इसके  वितरण  में  ईमानदारी  यह  कंसे  सम्मव  एक  बोरी
 के  साथ  मान्यवर  उस  फंयर  प्राइस  शॉप  वाले  को  दस-पन्द्रह  रुपए  तो  महकमे  के  अधिकारी  को
 देने  पड़ते  हैं  । फिर  चीनी  को  वहां  से  उठाकर  गांव  में  ले  जाने  का  करिएज  भी  उसको  देना  पड़ता

 मेरे  कहना  का  तात्पयं  यह  है  कि  अगर  उसको  दस  बोरी  का  परमिट  मिलता  तो  दस  बोरी
 चीनी  को  अपने  गांव  तक  ले  जाने  में  उसके  लगभग  दो  सौ  रुपए  तो  खर्च  ही  हो  गए  भौर  उस  पर
 उसको  मात्र  चालीस  रुपया  कमीशन  मिलता  तो  आप  स्वयं  अन्दाजा  लगाइए  कि  ऐसा  कौनसा
 दकानदार  होगा  जो  एक  सौ  साठ  रुपया  अपना  नकसान  करेगा  और  फेयर  प्राइस  शॉप  को
 चलाएगा  ।  उससे  आप  क्या  इमानदार  रहने  को  तवककु  कर  सकते

 महोदय  पीठासोन

 अध्यक्ष  तो  मैं  आपसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  फेयर  प्राइस  शॉप  पर  इतना  कमीशन
 जरूर  दिया  जाए  जिससे  वह  अपने  परिवार  की  चला  अपने  परिवार के  लोगों  की  रोज़ी-रोटी
 उससे  चल  सके  जिससे  वह  ठोक  कीमत  पर  चोज  दे  सके  ।  वरना  एक  पंक्‍्टीकल  चीज  जिसको  हम
 समभते  हैं  कि उसको  बचता  तो  कुछ  है  नहीं  और  उससे  तवक्कु  करें  कि  वह  अपने  घर  से
 पैसे  लगाकर  लोगों  को  सही  चीज  यह  मुमकिन  नहीं  चाहे  वह  बनिया  चाहे  किसान

 कोई  भी  नहीं  कर  पाएगा  ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  आपके  मांगे  हुए  टाइम  से  डबल  हो  गया  इसलिए  अब  आप  कृपया
 अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  यह  तो  आपके  आने  के  बाद  शुरू  हांगा

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  गिनती  कब  से  शुरू  की  है  ?

 श्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  एक  ची  सान  के  सम्बन्ध में  कहना  चाहता  हूं  ।  पीछे
 मेरा एक  स्टार्ड  क्वेश्वन  था  कि  पंजाब  और  यू०  पी०  में  पिहले साल  के  व्हीट  और
 चावल क ेप्रोक्योरमैंट  के वक्‍त  फसल  के  समय  में  उसे  रिजेक्ट कर  दिया  जाता  एफ०  सी०  आई०
 ओऔर  हैफेड  का  महकमा  किसान  के  माल  को  रिज्॑क्ट  कर  देते  उसकी  माल  को  अगले  दिन

 -  बिचोलिया  खरीद  लेता  चाहे  वह्‌  किसी भी  कास्ट  की  बात  मेरे  से  पहले  यह  बात  आई
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रीछे  की  बात  पीछे  कर  आगे  की  बात  फसल  आ  रही
 बड़बड़  न  हो  ।

 क्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  मैंने  मिसाल  के  तौर  पर  बताया  कि  पिछले  साल  बोलते  हुए
 जब  मेंने  कहा  था  तो  उस  समय  के  फड  और  सित्रिल  सप्लाई  मंत्री  राव  बीरेन्द्र  सिह  जी  ने  कहा
 था  कि  मेरे  पास  ऐसा  कोई  इंस्टांस  नहीं  इस  तरह  के  इंस्टांसेज़  में  इस  सदन  में  कहता  हूं  कि

 रोजाना  हर  मंडी  में  यह  होता  है  कि  गेहूं  को  बिचोलिया  खरीद  लेता  वह  एफ०  सी०  आई०
 वालों  से  उस  माल  को  रिजक्ट  करा  लेता  है  और  अग्रले  दिन  उसी  गेहूं  -  को  एफ७  सी०  आई०

 बालों  से  मिलकर  बेच  देता  है  ।  इस  तरह  से  जो  लाम  सही  मायनों  में  किसान  को  मिलना  चाहिए
 वह  लाभ  उसे  नहीं  मिलता  और  उस  लाभ  को  बिचौलिया  ले  जाता  किसान  के  दिल  में

 इससे  इतना  ददं  होता  है  कि  कह  नहीं  सकते  और  सरकार  पर  से  उसका  विश्वास  भी  उठ  जाता
 सरकार  कहती  है  कि  हमने  ब्हीट  और  राइस  के  प्रोक्‍्योरमेंट  के  लिये  प्राइस  फिक्स  किये  लेकिन
 सही  मायनों  में  उसका  फायदा  उसको  नहीं  मिलता  ।  मेरी  गुजारिश  है  कि  माकंटिंग  के  लिए  किसान
 के  जो  भी  जिन्स  उनकी  खरीद  का  बाकायदा  ढंग  से  प्रबन्ध  किया  जाये  और  उसकी  चॉकि
 लिए  इन्सपक्टर  और  दूसरे  ईमानदार  आदमी  लगाये  जायें  ताकि  किसान  के  साथ  शोषण  न  हो  और
 किसान  को  उसकी  पंदावार  की  पूरी  कीमत  मिलें  ।

 इसके  बाद  मैं  एग्रीकल्चरल  इम्पीलीमेंट्स  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  कि  उसकी  कीमत
 कम  की  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  समाप्त  कीजिये  ।

 ओऔ  घर्मपाल  सिह  भलिक  :  इन्हीं  झब्दों  के  साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करते  हुए  इन
 डिमांइज़  का  समर्थन  करता  हूं

 डा०  गोरीज्षकर  रानहंस  :  अध्यक्ष  यह  मेरा  दुर्भाग्य  ह ैकि  मेरी  बारी

 हमेशा  अन्त  में  ही  आती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आगे  ओर  पीछे  को  अगर  गोल  करो  तो  ]  नम्बर  मिल  जाता  है  ।

 डा०  गोरीझ्ंकर  राजहूंस  :  मैं  बहुत  सी  बातें  कहना  चाहता  लेकिन  क्या  कहूं  ?

 प्रो०  सघु  बंडवते  :  अमी  पैर  पर  खड़े  रहोगे  तो कल  तक  खड़े  रह

 अध्यक्ष  महोदय  :  दरवाजे  वालों  की  बात  सुन

 डा०  गौरोशंकर  राजहूंस  :  मेरे  कहने  का  अर्थ  यह  है  कि  आपने  इस  रिपोर्ट  के  पहले  पराग्राफ
 में  लिखा

 “  की  नीति  का  प्रमुख  बल  विभिन्‍न  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  प्रवन्ध  में  सुधार
 तथा  उत्पादन  वृद्धि  पर  रहा  इसी  प्रकार  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उपलब्धता  में  सुधार
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 पर  हाल  ही  में  को  गई  बमबारोी के  बारे  में  चर्चा

 वजन

 सप्लाई  प्रबन्ध  को  मजबूत  बनाने  और  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  पर  निवल्‍्तण
 रखने  के  लिए  बहुत  से  उपाय  किए  गए  हैं  ।”

 में  कहना  चाहता  हूं  कि  इसमें  से  कोई  मी  बात  दुरुस्त  नहीं  है  ।  यह  एक  बहुत  बड़ी  विडम्बना

 है  कि  अपने  देश  में  एग्रीकल्चरिस्ट्स  कृषक  जो  दाम  मिलते  हैं  वह  उनकी  इन-पुट्स  के
 -  बराबर  भी  दाम  नहीं  मिल  पाते  |  जब  उपभोक्ता  उसी  वस्तु  को  खतरीदता  है  तो  मंहगाई

 से  त्रस्त  हो  जाता

 आप  अपनी  रिपोर्ट  में  चाहे  जो  सच  यह  है  कि  एक  तरफ  किसान  रो  रहा  बुरी
 तरह  रो  रहा  उसको  उसकी  पैदावार  का  कास्ट  प्राइस  नहीं  मिल  रहा  है  और  दूसरी  तरह
 भोक्‍ता  मर  रहा  क्‍योंकि  मंहगाई  बहुत  बढ़  गई  आपने  इस  रिपोर्ट  में  कहा  है  कि  यह  बड़ी
 खशी  की  बात  है  कि  होलसेल  प्राइस  कम  हो  रहा  है  ।

 हो  रहा  होलसेल  प्राइस  लेकिन  कंज्यूमर  जो  दाम  बाजार  में  देता  क्या  वह
 होलसेल  प्राइस  से  गाइडेड  होता  है  ?  आ्राप  कहते  हैं  कि  चीजों  के  दाम  कम  हो  गये  लेकिन  जब  मैं
 बाजार  में  जाता  मुके  जब  खरीदना  पड़ता  है  तो  मुझे  मंहगी  चीज़  खरीदनी  पड़ती  मैं  कंसे

 कहूंगा  कि  मंहगाई  बहुत  कम  हो  गई  है  ?  आदमी  को  इसकी  रियलिस्टिक  पिक्चर  लेनी  चाहिए
 ओर  इस  बात  को  देखने  का  प्रयास  करना

 4.06  म०  प०

 झमरीको  विमानों  हारा  ज़ियोली  ओर  बेंगाजी  पर  हाल  ही  में  को  गई

 बमबारो  के  बारे  में  चर्चा  .

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  नियम  193  के  अन्तगंत  चर्चा  प्रो०  मधु  प्रो०

 साहिब  के  भाषण  शुरू  करने  से  पहले  मैं  यह  निवेदन  करता  हूਂ  कि  सभा  उस  संबंध  में  एकमत है  ।

 हमारे  पास  दो  घन्टे  का  समय  अतः  अपने  भाषण  को  सीमित  ताकि  हम  चर्चायें  दो  घंटे
 में  ही  समाप्त  कर  सके  ।

 श्री  इन्द्रणोत  गुप्त  :  क्या  हम  एक  संकल्प  रखने  जा  रहे

 .  अध्यक्ष  महोदय  :  जेसा  आप  उचित  समझे  ।.  यदि  आप  सामूहिक  संकल्प  तैयार  कर  सके

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  महोदय  मैं  भापके  सेवक  के  रूप  में  आपके  अति  आज्ञाकारी  सेवक  के  रूप
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 पर  हाल  ही  में  की  गई  बमक्ारी के  बारे  में  चर्चा

 ह
 में  आपकी  सेवा  में  हू  ।  कोई  समस्या  नहीं  आपस  में  विचार  विमर्श  कीजिए  ।  सभा  जो  कुछ
 भी  सुनिष्तिचत  करती  है

 )

 प्रो०  सध्‌  दष्डवते  :  हम  एक  संकल्प  पारित  कर  सकते  हैं  ।

 एक  माननोथ  सदस्य  :  हमेशा  इसी  प्रकार  कोजिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमेशा  ऐसा  ही  कीजिए  ।  कभी  विसम्मति  नहीं  होनी  अस्थिर
 विचारधारा  भी  कोई  विचारधारा  है|  मैं  कमी  विचलित  नहीं  होता  ।  मैं  जो  भी  निश्चय  करता  हूं
 वह  पवका  होता

 ह॒

 प्रो०  मध्‌  दष्डबते  :  क्या  हम  लीबिया  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोबंय  :  हम  कर  सकते  हैं  ओर  उन्हें  हमारे  दृष्टिकोण  के  बारे  में  भी  जानकारी

 होनी

 (  स्यवधान  )

 प्रो०  दण्डवते  :  कृषि  रत्न  अध्यक्ष  महोदय  ।  में  यह  कहने  के  लिए  खड़ा  हुआ

 )

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  आपने  ऐसा  क्‍यों  कहा  ?

 प्रो०  सघ  दष्डवते  :  भ्राज  उन्हें  रत्नਂ  का  पुरुस्कार  दिया  गया  यह  मेंने  नहीं
 दिया  है  परन्तु  किसी  प्रसिद्ध  संस्था  द्वारा  दिया  गया

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  कौन  सी  संस्था  है  ?

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  तिवारी  महोदय  द्वारा  नहीं  दिया  गया

 प्रो०  सघ  दण्डबते  :  में  माननीय  विदेश  मंत्री  महोदय  द्वारा  लीबिया  पर  अमरीकी
 सेनाओं  द्वारा  बम  गिराने  के  सम्बन्ध  में  दिये  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  आरम्भ  करने  के  लिए

 हु  ।  संसद  के  जीवनकाल  में  ऐसे  भी  अवसर  आते  हैं  जब  समस्त  सभा  एक-जुट  होकर  राष्ट्र
 की  आवाज  बुलन्द  करती  मेरे  विचार  में  यह  वही  अवसर  और  मुझे  यह  कहने  की
 अनुमति  दीजिए  कि  आज  सभा  में  में  जिन  भावों  की  अभिव्र्यक्ति  करूगा  उनसे  सभा  में
 मति  नहीं  ह  उन  भावों  से  समा  एकमत  होगी  और  अमरीका  निवासियों  को  इस  दे

 प्रभुस  aT  सम्पन
 ॒  संसद  के  माध्यम  से  राष्ट्र  के  एकमत  से  अवगत  कराएंगी  ।

 कृ

 हम  गुटनिरपेक्षता  के  सिद्धान्त  के  प्रति  बचनबद्ध  हैं  जिसे  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  हमारे  देश
 के  राष्ट्रीय  लक्ष्य  के  रूप  में  स्वीकार  किया  गया  प्रारम्म  में  ही  मुके  यह  कहने  की  बनुमति
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 ह॒  पर  हाल  ही  में  की  गई  बमव्ारी  के  बारे  में  चर्चा

 इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  हमारा  देश  प्रत्येक  अन्तर्राष्ट्रीय  घटना  को  उसके  गुणों  के
 आधार  पर  आंकने  के  लिए  स्वतन्त्र  है  और  उसके  सम्बन्ध  में  साम्राज्यवाद  उप

 जातिवाद  राष्ट्रों  की  शान्ति  एवं  स्वतन्त्रता  सम्बन्धी  हमारे  स्वीकृत  सिद्धान्त
 पर  आधारित  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  रख  एवं  नीति  अपना  सकता  और  यदि  पिछले  रोज  हमारी
 सभा  ने  लीबिया  पर  अमरीकी  हमले  की  भत्संना  की  है  तो  यह  केवल  इन्हीं  स्वीकृत  सिद्धान्तों  के

 अनुरूप  है  जो  समस्त  राष्ट्र  द्वारा  स्वीकार  किए  गए  हैं  और  इसलिए  हमने  लीबिया  पर  अमरीकी
 हमले  की  भत्संना  की

 हमले  की  इस  विशेष  कार्यवाही  को  इक्क्री-दुक्की  घंटना  नहीं  समभना  चाहिए  परन्तु |  ब्रिशेप  कायंवाही  ने  बहत  से  महत्वपूर्ण  सिद्धान्तों  और  संस्थाओं  का  उल्लंघन  किया  है  जो
 प्रन्तरष्टीय  मामलों  में  बढंत  महत्वपूर्ण  स्थान  रखतो  लीबिया  पर  केवल  बम  ही  नहीं  गिराया

 गया
 है  परन्तु  बहुत  सी  बातों  का  उल्लंघन  किया  गया  अन्तर्राष्ट्रीय  कानून  का  उल्लंघन  किया

 गया  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  घोषणा  पत्र  की  पवित्रता  का  उल्लंघन  किया  गया  संयुक्क  राष्ट्र
 संघ  के  संविधान  का  उल्लंघन  किया  गया  है  और  गुटनिरपेक्षता  तथा  अहस्तक्षे
 सिद्धान्तों  का  उल्लंघन  क्रिया  गया  इप्त  देश  पर  प्रत्यक्ष  हमले  से  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  इस

 पवित्र  पर  किया  अंमरीका  द्वारा  किया  गया  बहुत  बड़ा  उल्लंघन
 है  और  यही  कारण  है  कि  चाहे  सम्बन्धित  राष्ट्रों  की  कोई  भी  विचारधार।एं  अमरीका  द्वारा
 हमले  की  इस  विशेष  कार्यवाही  की  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  भत्संना  की  गई

 ॒  के  आंधारभूत

 हाल  ही  में  हमारे  साथी  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  एक  ज्ञापन-पत्र  तयार  कियां  है  जिसे  दिल्ली
 अमरीकी  दूतावास  के  माध्यम  से  राष्ट्रपति  रीगन  को  भेजा  जाना  वास्तव  में  जब

 1  तैयार  किया  गया  था  तो  उन्होंने  आक्रमणਂ  शब्द  का  प्रयोग  किया  था|  कुछ
 कहा  :  आप  शब्द

 को
 छोड़  में  स्वीकार  करता  हु  |  आप  छब्द

 जिये  ।  परन्तु  फिर  भी  आप  आक्रमण  पर  परदा  डालना  चाहते  हैं  आक्रमण  सदा
 मण  ही  होता  और  इसलिए  अमरीका  द्वारा  हमले  की  यह  विशेष  कायंवाही  अमरीका  द्वारा
 उठाए  गए  घ॒णित  कदमों  में  से  एक  है  ।

 एक  और  पहलू  भी  है  जिसका  जिक्र  में  सभा  में  आपके  द्वारा  करना  चाहता  हु  ।  यह  एक
 छोटा  राष्ट्र  नहीं  ह ैजिसने  हमले  की  कार्यवाही  की  महोदय  बहुत  से  देश  हैं  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  भी  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  जाति  प्रथा  कुछ  देश  हैं  जिनके  पास  वीटो  वहां
 महाशक्तियां  और  छोटे  राष्ट्र  हैं  ।  कुछ  देश  हैं  जिनको  सुरक्षा  परिषद  की  स्थाई  सदस्यता  प्राप्त

 353  ।  और  को  स्रक्षा  परिषद  में  उसी  स्थाई  सदस्यता  का  अधिकार  प्राप्त  और  यहां

 तक  कि  इतनी  जिम्मेदारी  होते  हए  भी  उन्होंने  बहत  गर  जिम्मेद!राना  तरीके  से  कार्यवाही  की

 है  ।  और  इसलिये  हमला  और  भी  निनन्‍्दनीय  हो  जाता  है  क्‍योंकि  सुरक्षा  परिषद  का  एक  स्थाई

 सदस्य  हमले  की  इस  कार्यवाही  में  शामिल

 हमले  में.हुई  कार्यवाही  का  वर्णन  विदेश  मन्‍्त्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  में  बहुत
 अच्छे  ढंग  स ेकिया  गया  है

 बीज

 ले
 के  कई  पहलू  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  इस  हमले  और  बमबारी  में

 :  उन्होंने  दो  विमान  वाहकों  का  प्रयो  सोलह  युद्ध  पोतों  का  प्रयोग  किया  कई  परमाणु



 अमरीकी  विमानों  द्वारा  जिपोली  और  बेंगाजी  16  1986
 पर  हाल  ही  में  की  गई  बमबारी  के  बारे  में  चर्चा

 पनडुब्बियों  का  प्रयोग  किया  उन्होंने  ब्रिटेन  में  स्थितम  मरीकी  सैनिक  अड्डों  स ेअठारह  एफ०बी०
 बम  वर्षकों  का  प्रयोग  किया  है  ओर  इसके  साथ-साथ  नौसेना  का  बल  के  लड़ाकू  विमान  का
 प्रयोग  किया  गया  है--यह  अति  महत्वपूर्ण  बात  है  ।

 इसके  साथ  ही  हमें  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  उनको  यह  घुमावदार
 यात्रा  करनी  प्रड़्ी  । मगवान  का  शुक्र  है  कि  फ्रांस  और  स्पेन  जैसे  देश  अपने  देशों  के  ऊपर  से  उड़ान
 भरने  की  सुविधा  देने  के  लिये  सहमत  नहीं  और  यही  कारण  है  कि  उनको  घमावदार
 रास्ता  अपनाना  पड़ा  ।  यह  आक्रमण  अन्तर्राष्ट्रीय  राजनेतिक  ब्लेकमैल  के  सिवाय  कुछ  भी  नहीं
 है  ।  परन्तु  अम  रीका  निवासियों  को  यह  बता  दिया  जाना  चाहिये  कि  छोटे  राष्ट्रों  को  ब्लैकमेल
 करने  की  चाहे  उनकी  कितनी  क्षमता  क्‍यों  न  जब  तक  लीबिया  के  साथ  अन्तर्राष्ट्रीय  जनमत

 तबं॑  तक  परमाणु  बम  तथा  अणु  बम  तक  भी  लीबिया  की  प्रमुसत्ता  को  समाप्त  नहीं  कर
 पायेंगे  ।  यही  वह  चेतावनी  जो  इस  सभा  चर्चा  द्वारा  व्यक्त  करनी  है  ।

 महोदय  अन्तर्राष्ट्रीय  नेतिकता  खतरे  में  बहुत  सी  विडम्बनायें  हैं  तथा  बहुत  सी
 असंगतियां  यदि  आप  एक  छोटी-सी  चीज  की  चोरी  करते  हैं  तो  आपको  एक  चोर
 माना  यदि  आप  किसी  बड़ी  सम्पत्ति  पर  विद्रोह  पूवंक  कब्जा  करते  हैं  तो  आपको

 एक  लुटेरा  कहा  यदि  आप  अपनी  सेना  को  सीमा  के  पारू  भेजते  हैं  तो  आप  सीमावर्ती

 मुठभेड़ों  के  लिये  उत्त  रदायी  यदि  आप  एक  छोटे  से  देश  पर  बम  डालते  हैं  तो  आप  एक
 कारी  यदि  आप  विद्युत  गति  से  एक  देश  के  बाद  दूसरे  दश्  पर  बम  वर्षा  करते  जाते  हैं  ओर
 उन  देशों  पर  कब्जा  कर  लेते  हैं  तो  आपको  विश्व  विजेता  कहा  यंदि  आप  अपनी
 सेना  को  क्रान्तिकारी  नारे  लगाते  हुये  दूसरे  दंझों  में  भेजते  हैं  तो आपको  मुक्तिदाता  कहा  जायेगा  4

 दुर्भाग्यवश  ये  अन्तर्राष्ट्रीय  नेतिकता  की  विडम्बनायें  और  असंगतियाँ  हैं  भमौर  आज  हमने  इस

 अन्तर्राष्ट्रीय  नेतिकता  की  विडम्बना  का  एक  और  चित्र  देख  लिया  अमरीका  द्वारा  इस
 विशेष  आक्रमण  का  क्‍या  कारण  है  ।  इसके  पीछे  उनका  क्या  औचित्य  है  ?  महोदय  हमें  यह  बताया
 गया  है  कि  यह  लीबिया  के  शासकों  की  मौन  सहमति  से  फंले  आतंकवाद  के  कार्यों  का
 प्रतिश्ोध  लेने  के  सिवाय  कुछ  भी  नहीं  है  ।  यह  बात  हमें  बताई  गई  आतंकवाद  की

 चाहे  वे  जितनी  भी  घृणित  क्या  उनका  जवाब  अन्तर्राष्ट्रीय  आतंकवाद  के  रूप
 में  दिया  जाना  चाहिए  ?  गह  मूल  प्रदन  है  जिसका  जवाब  अमरीका  को  देना  पड़ेगा  और  प्रइन
 जो  अमरीका  को  भेजा  जा  रहा  यदि  इस  प्रश्न  का  जवाब  वे  विवेकपूर्ण  ढुंग  से  नहीं  देते  हैं  तो
 शायद  उनका  मी  यही  हश्र  होगा  क्योंकि  जहाँ  तक  आतंकवादी  गतिबिधियों  का  संबंध  उनके
 हाथ  बहुत  उजले  नहीं

 क्या  आतंकवाद  के  इतिहास  राज्य  परिवतंन  के  इतिहास  छोटे  राष्ट्रों  की
 अस्थिरता  के  इतिहास  सी०आई०ए०  जंसी  संस्थाओं  द्वारा  करायी  वाली  राजनैतिक
 हत्याओं  के  इतिहास  को  विश्व  भुला  सकता  है  ?  ओर  चाहे  वे

 उन्हें  भूल  हों  परंतु  हमारे
 सूचनार्थ  उन्होंने  स्वयं  उन  घटनाओं  का  रिकाड  तैयार  किया  है  ओर  सभी  सम्बन्धित  राष्ट्रों  के
 पास  सी  ०आई०ए०  उपलब्ध  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  अस्थिरता  के  इस  छेल
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 26  1998  अमरीकी  विमानों  द्वारा  त्रिपोली  और  वेंबाली
 हाल  ही  में  की  गई  बमबारी के  बारे  में  चर्चा

 में  1953  ई०  में  ईरान  में  डा०  मौसाद  की  सरकार  का  तख्ता  पलट  दिया  गया  था  ?  वे  ज्ञायद
 इस  बात  को  भूल  गए  हों  परन्तु  हम  इसे  नहीं  भूले  और  1973  में  चिली  में  साल्वेडोर  अलदीज

 में  क्या  हुमा  था
 ?  और  महोदय  यहां  तक  कि  हाल  ही  में  रोगन  ने  अंगोला  में  एम०पी०एल

 सरकार  और  फिर  मौजाम्बिक  में  फ्रेलियों  सरकार  को  के  लिए  रूले  रूप  में  सहायता  दी
 में  हाल  की  घटनाएं  हैं  ।  उनके  म्‌ंह  से  अस्थिरता  और  आतंकवाद  की  बातें  अच्छी  नहीं

 लगती  हैं  ।

 ये  वे  लोग  हैं  जो  न  गतिविधियों  में  शामिल  है  |  वे  न  कैवल  इन  गतिविधियों  में  शामिल

 अपितु  आतंक्रवाद  सिखाने  के  स्कूल  भी  हैं  और  इन  आतंकवादियों  के  स्कालों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर
 पर  आतंकवादी  गतिविधियों  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  में  नहीं  जानता  कि  क्‍या  उन्हें
 कोत्तर  डिग्रियां  दी  जाती  हैं  लेकिन  हमने  अपने  देश  में  आतंकवाद  में  स्नातकोतर  डिग्री  प्राप्त  किए
 हुए  लोगों  को  देखा  है  कि  वे  कितना  विनाश  करते  हैं  और  हमारी  सीमा  से  पार  जिन
 वादियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  तो  जब  कभी  आतंकवादियों  की  गतिविधियां  पंजाब  और
 दूसरे  स्थानों  में  होती  हैं  तो  उनमें  से  कुछ  लोग  अपनी  प्रसिद्धि  प्राप्ति  में  लग  जाते  हैं

 कि  ये  लोग
 वे  हैं  जिन्होंने  उनसे  प्रज्चिक्षण  प्राप्त  किया  है  और  कुछ  घिनौनी  गतिविधियों  के  लिए  स्वयं  को
 जिम्मेदार  ठहराते  यह  आतंकवाद  नहीं  तो  क्या  है  ?  और  क्या  ये  वह  शक््तियाँ  नहीं  हैं
 जो  अन्तर्राष्ट्रीय  वायुयानों  में  भो  आतंकवाद  फेलाने  के  लिए  जिम्मेदार  ओर  इसलिए  क्‍या

 यह  न्यायोचित  नहीं  है  कि  हम  आतंकवादियों  के  हथियारों  से  जवाब  दें  ।  उदाहरण  के  लिए  अगर
 हमारी  सरकार  या  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  को  इस  बात  की  सूचना  मिलती  है  कि  जिन
 बाददियों  को  सीमा  पार  पाकिस्तान  में  प्रशिक्षण  मिला  है  ।  बे  पंजाब  में  बगातंकवाद  फंला  रहे  हैं  तो
 क्या  हमारी  सरकार  सीमा  पार  प्राकिस्तान  पर  बम  गिराना  हमारे  लिए  न्‍्यायोचित  होगा  ।  महोदय

 मुझे  खुशी  है  कि  ऐसे  कार्यों  में  हम  शामिल  नहीं  हैं
 ।  लेकिन  यदि  वे  कुछ  रात्रि  क्‍्लबों  में  आतंकवाद

 को  न्‍्यायोचित  ठहरा  सकते  हैं  जहां  पर  बलिन  में  कुछ  अमरीकन  डिस्को  करते  समय  मारे  गए  ।
 अगर  वे  कुछ  आतंकवादियों  द्वारा  मारे  जाते  हैं  तो  क्या  यह  आतंकवाद  का  उत्तर  देने  का  ठीक
 रास्ता  है  कि  उस  देश  के  निर्दोष  व्यक्तियों  पर  बम  गिराये  जाएं  ।  इसलिए  इसे  जरा  भी
 संगत  नहीं  कहा  जा  इसके  अलावा  में  आपके  द्वारा  सदन  का  ध्यान  इस  आक्रमण  की
 आर्थिक  व  राजनीतिक  जड़  की  ओर  दिलाना  चाहता  ह  ।  मेरे  विचार  से  बम  गिराए  ,  जाने  और

 बोसेना  का  प्रयोग  करने  सम्बन्धी  तथ्य  इतना  महत्वपूर्ण  नहीं  जितना  कि  यह  विश्लेषण  करन

 महत्वपूर्ण  है  ।

 जब  लोबिया  में  राजकीय  शासन  अमरीका  के  लीबिया  के  साथ  अच्छे  सम्बन्ध  थे  ।
 वहां  कोई  समस्या  न  थी  उस  समय  संबुक्त  राष्ट्र  अमरीका  का  लीबिया  में  सैनिक  अड्ुग
 रीका  तेल  कम्पनियों  का  लिब्रियम  तेल  उद्योग  में  ब्यापक  परिचालन  था  ।

 |  सितम्बर  1969  को  गहाफो  के  खघीन  जब  अचानक  सत्ता  पलट  दी  मई  तो  अमरीका
 को  सैनिक  अहूं  समाप्त  करने  का  आदेश  हुआ  ।  वे  परेशान  थे  जब  उन्हें

 लीबिया  में  संनिक  अभह्ढों
 को  समाप्त  करने के  लिए  कहा  गया  तो  वह  परेझ्ान  हो  लीबिया  के  लोगों  द्वारा  तेल
 नियों  में  अधिक  हिस्सा  लेने  से  अमरीका  की  तेल  कम्पनियां  प्रभावित  हुई  अतः  जब  उनके

 ओद्योगिक  और  आर्थिक  हितों  में  बाधा  पड़ी  तो  अमरीका  इस  बात  से  परेशान  हो  वया
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 मधु  दण्डवते  ]
 था  ।  स्रीबिया  के  नेताओं  ने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  अरब  इजराइल  समभौते  के  का
 विरोध  किया  जो  फिलस्तीनी  लोगों  के  हितों  की  उपेक्षा  कर  रहा  अमरीका  सोवियत  संघ
 द्वारा  लीबिया  को  दिए  गए  हथियारों  की  सहायता  से  क्रुढ्  हो  वे  किसी  को  भी  हथियारों
 की  सहायता  दे  सकते  हैं  लेकिन  अगर  कोई  और  किसी  को  वित्तीय  या  हथियारों  की
 सहायता  देता  तब  वह  यह  कार्य  किसी  कारण  से  प्रोत्साहित  होकर  किया  गया  माना  जाता  है  ।
 स्वाभाविक  रूप  से  वे  जलन  की  भावना  से  परेशान  रेगन  ने  लीबिया  को  आर्थिक  सहायता
 कम  कर  दी  है  ।  हम  अक्सर  यह  तथ्य  भूल  जाते  हैं  कि  लीबिया  पर  आधिक  प्रतिबन्ध  लगाने  की
 नीति  के  एक  हिस्से  के  रूप  में  उन्होंने  लोबिया  के  अमरीका  में  धत  को  समाप्त  करने  का  प्रयास
 किया  ।  यह  एक  ऐतिहासिक  सच  हैओर  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  समी  देशों  को  हथियारों  की

 सहायता  दी  है  जो  लीबिया  के  विरुद्ध  थे और  उसी  के  फलस्वरूप  वह  मध्य  सागर  में  नौ  सेनाओं
 की  उपस्थिति  को  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  किया  और  मध्यसागर  के  सम्पूर्ण  वातावरण  को
 अज्ञान्त  करने  को  कोशिश  की  है  ज॑ंसे  हम  हिन्द  महासागर  को  जिसे  हम  शान्तिमय  समुद्र  या  शान्ति
 क्षेत्र  बनाना  चाहते  हैं  वतेमान  तनाव  की  स्थिति  को  देखते  हुए  यह  बहुत  आवश्यक  है  कि  मध्य
 सागर  में  तनाव  को  पूरी  तरह  से  समाप्त  कर  दिया  जाए  और  मध्य  सागर  शान्ति  का  क्षेत्र  बना
 रहे  ।  लेकिन  अमरीका  का  हित  यह  है  कि  मध्य  सागर  ज्ञान्ति  का  क्षेत्र  न  बने  ।  उनकी  नौसेना  का
 दबाव  क्षेत्र  बना  रहे  ।  इसलिए  उन्होंने  इस  दिश्ञा  में  यह  नीति  अपनाई  है  ।

 आशिक  व  राजनीतिक  पृष्ठभूमि  को  देखते  हुए  हमें  यह  देखने  का  प्रयास  करना  चाहिए
 कि  आक्रामक  रुख  क्‍यों  अपताये  गए  हैं  ।  अमरीका  के  आक्रणण  और  उसकी  बुरो  नीयत  की  ओर
 विभिन्‍न  राष्ट्रों  का  क्‍या  रुख  था  ।  और  अरब  लीग  के  2|  सदस्यों  ने  13  अप्रैल  1986  को
 यह  घोषणा  की  थी  कि  अमरीका  के  लीबिया  पर  आक्रमण  करने  पर  वे  लीबिया  को  सहायता

 यह  आशा  करते  थे  कि  लीबिया  के  विरोधी  देशों  को  बहुत  सी आथिक  सहायत्रा  और
 हथियारों  की  सहायता  देने  से  लीबिया  के  त्रिरोधी  देशों  में  बहुत  बमासान  युद्ध  13  अप्रैल
 1986  को  अरब  लीग  के  सदस्यों  ने  अमरीका  द्वारा  किए  गए  आक्रमण  से  लीबिया  की
 सहायता  करने  की  प्रतिज्ञा  की  सीरिया  और  ईरान  ने  पहले  से  ही  लीबिया  की  सहायता
 करने  की  घोषणा  की  थी  ।  लीबिया  सऊदी  अर  से  मी  मध्यस्थ  के  रूप  में  सहायता  चाहते
 लेकिन  उन्हें  सफलता  नहीं  मिली  परन्तु  प्रयास  किए  गए  थे  ।  भ्रमरी  का  के  यूरोपियन  मित्र  राष्ट्र  भी

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  आक्रामक  इरादों  से  प्रसन्‍न  नहीं  थे  और  वे  पहले  से  ही  सावधान  थे
 उन्होंने  अमरीका  को  चेतावनी  दी  थी  कि  क्‍योंकि  प्रत्येक  यूरोपियन  देश  यह  महसूस  .  करते  हैं  कि

 अगर  क्षेत्र  में  तनाव  बढ़ता  है  तो  यह  यूरोप  के  देशों  के  राष्ट्रीय  हितों  के  कारण  बढ़  गा  ।

 आरम्म  में  मारग्रेट  थेचर  बहुत  ही  कठोर  महिला  जिसने  अमरीका  के  नौसेनिक  अह्ों

 के  लिए  इन्कार  किया  था  ।  बाद  में  वह  अपने  मूल  रवंयों  से  हट  गई  ओर  मंत्री  ने  पहले  ही  स्वीकार
 किया  है  कि  वरंमान  युद्ध  में  ग्रमरीका  को  लीबिया  पर  आक्रमण  के  लिए.अड्ड  स्थापित  करने  और
 उनका  प्रयोग  करने  की  आज्ञा  दे  दी  पद्िचम  बलिन  के  नेताओं  ने  आर्थिक  सहायता  या.सैनिक
 आक्रमण  का  विरोध  किया  ओर  इस  अल्तर्राष्ट्रीय  आतंकवाद  के  विरुद्ध  उन्होंने  अमरीका  को
 बनी  दी  ।
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 LE  नमन  मनन  न  न  नममन+म«+«+ममम««म-म-म-म  नमन  न++ममम-%ं  नम  ++++  नम  जज
 मैं  सोवियत  संघ  के  प्रस्ताव  का  स्वागत  करता  हूं  कि  सभी  नौसेनाओं  को  मुमध्य

 सागर  से  हटा  लिया  जाए  जिससे  तनाव  समाप्त  हो  सके  ।

 जब  विश्व  निरस्त्रीकरण  की  बात  कर  रहा  तो  मैं  सोचता  हूं  कि  सोवियत  संघ  का  यह
 उचित  कदम  है  कि  सभी  नौसेनाओं  को  भूमध्य  सागर  से  हटा  लिया  जाए  और  इसे  शान्ति  क्षेत्र  बना
 दिया  जाए  ।  यह  पृष्ठ  भूमि  है  जो  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  अमरीका
 किस  प्रकार  दूसरे  देशों  स ेअलग  पड़  गया  है  ।

 सरकार  और  लोग  अलग-अलग  चीजें  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  को  यह  याव
 करवाना  चाहता  हूं  कि  वियतनाम  युद्ध  के  प्रश्न  पर  अमरीका  ने  अपराधिक  दृष्टिकोण  व  रवंया
 अपनाया  लेकिन  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  लाखों  साधारण  व्यक्तियों  ने  शिकागों  वाशिगटन  और

 भ्यूयार्क  की  गलियों  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  क्री  वियतनाम  युद्ध  नीति  के  विरुद्ध  प्रदर्शन  किया
 वह  प्रदर्शन  हमने  देखा  ।  सब  जगह  हमने  प्रदर्शन  देखा  और  आज  भी  जबकि  श्रीमती  थंचर  हाऊस
 आफ  कॉमन्स  में  इसका  समर्थन  कर  रही  विरोधी  दल  के  श्रम  दल  के  सदस्य  ओर  दूसरे
 छोटे  ग्रुप  के  सदस्यों  ने  श्रीमती  थंचर  के  इस  रवये  का  जोरदार  विरोध  किया  कि  ब्रिटेन  सहायता
 क्‍यों  कर  रहा  यहां  तक  कि  अमरीका  में  भी  जिसने  आक्रमण  क्रिया  स्वयं  कांग्रेस  भोर  कुछ
 दल  दो  हिस्सों  में  बंट  गए  वह  बर्ग  रेगन  द्वारा  अपनाए  गए  रवंये  का  विरोध  कर  रहे  यह  बात
 अवद्य  ध्यान  में  रखनी  चाहिए  ।

 आज  ऐसी  रिथति  है  कि  हम  परमाणु  युद्ध  के  कगार  पर  खड़े  लेकिन  मेरा
 विचार  यह  चेतावनी  देने  का  नहीं  है  कि  परमाण॒  युद्ध  से  विध्वंस  होने  जा  रहा  ऐसा
 लिए  नहीं  है  कि  अमरीका  या  बड़ी  शक्तियां  ऐसा  नहीं  आपको  स्मरण  होगा  कि  इस
 सदन  में  निरस्त्रीकरण  नीति  पर  बहप्त  शुरू  करते  हुए  मैंने  अण  हथियारों  और  निररत्रीकरण  पर
 ये  बिल्कुल  भिन्‍न  विचार  प्रकट  किए  थे  कि  अणु  हथयारों  के  प्रसार  में  वृद्धि  नहीं  होनी
 जब  बेलग्रेड  कान्फरत्त  हुई--जो  कि  प्रथम  ग्रुट  निरपेक्ष  बंठक  थी--और  अब  हाल  ही  में  इसे  नये
 आयाम  मिल  गए  हैं  परमाणु  अस्टों  का  बहुत  प्रसार  हुआ  आरम्भ  में  केवल  5000  परमाणु
 भस्त्र  थ ेऔर  अब  इनको  संख्या  15000  होने  से  उनकी  संख्या  और  किस्म  के  कारण  स्थिति
 बदल  गई  बड़ी  शक्तियों  की  परमाणु  क्षमता  बदल  गई  है  और  आज  प्रइन  इस  बात  का  है  कि
 इन  छोटे  युद्धों  और  छोटे  हमलों  के  कारण  क्‍या  परमाणु  आक्रमण  हो  सकता  है  और  अमरीका  सारा
 विश्व  नप्ट  करने  जा  रहा  इसको  रोकने  वाला  एक  ही  है  ।  अगर  अमरीका  का  युद्ध  और  इन
 सभी  परमाणु  हथियारों  पर  एकाधिकार  होता  तो  संभवता  स्थिति  कुछ  भिन्‍न  द्वोती  ।  लेकिन  दो

 बड़ी  शक्तिजों  अमरीका  और  रूस  की  परमाणु  क्षमताएं  समान  हैं  और  इसके  परिणामस्वरूप
 श्रीमान  रीगन  भली  प्रकार  जानते  हैं  कि  वह  केवल  बटन  दबाकर  ही  सारे  विश्व  में  परमाणु  युद्ध
 कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  जब  परमाणु  युद्ध  शुरू  आउुनिक  संदर्भ  में  हार  और  जीत  का  कोई
 महत्व  नहीं  ।  जीतने  वाले  और  जो  बिल्कुल  नष्ट  हो  जाएंगे  और  समाप्त  हो  जायेगे  जहां  तक
 सम्यता  का  प्रइन  है  बिल्कुल  निरर्थक  रह  परमाणु  युद्ध  भयानकता  ओर  बिल्कुल  नाशवान

 होने  के कारण  कौन  जीतता  है  कौन  हारता  है  यह  प्रश्न  बिल्कुल  असंग्त  जो  जी  तेगे  वे  भी  हार
 जायेंगे  ।  वे  भी  हार  जायेंगे  और  सारी  मानव  सभ्यता  नष्ट  हो  जायेगी  और  औद्योगिक  सम्यता  के

 लाभ  भी  समाप्त  हो  जाएंगे  ये  लाम  उन  देशों  में  भी  समाप्त  हो  जाएंगे  जो  जीते  होंगे  ।  ऐसी  स्थिति
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 जज  -  —_—___—  —————

 मधु
 होने  के  कारण  अमरीका  के  लोग  डर  गए  कि  हैं  उनके  बराबर  की

 क्षमता  वाली  शक्ति  मारत
 के  सामने  यही  समस्या  है  और  इसलिए  आज  ये  अजीब  वातावरण

 में
 अमरीका  बिल्कुल  अलग  पड़

 गया  है  और  जब  यह  बिल्कुल  अलग  पड़  गया  है  तो  हमने  संतोष  के  लिए  प्रक्रिया  पूरी  करने
 लिए  नहीं  कि  हमने  अपना  कत्तंव्य  पूरा  कर  लिया  है  और  हमने  लीबिया  के  लोगों  के  प्रति

 भूमि  दिखा  दी  है  ।  हम  24  घंटों  के  अन्दर-अन्दर  यहां  एकत्र  हुए  हैं  और  हमने  वाद-विवाद  किया

 है  विश्व  को  यह  दिखाने  के  लिए  यह  प्रभुसत्ता  सम्पन्न  भारत  पूर्णतया  लीबिया  के  साथ  है  और

 हम  एक  छोटे  से  देश  लीबिया  पर  अमरीका  द्वारा  आक्रमण  को  बिल्कुल  सहन  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 इस  प्रकार  हम  अपनी  संस्कृति  कायम  रख  सकंगे  जो  हम  कई  वर्षों  से  कायम  रखते  आ
 रहे  हैं  यह  गांधी  जी  का  देश  है  जहां  हमने  कुछ  संस्कृति  क/यम  रखी  है  और  अब  भी  रख  रहे  हैं  ।

 क्या  मैं  एक  उदाहरण  देकर  समाप्त  कर  सकता  हूं  इस  देश  में  1942  में  गतिशील  नेता
 गांधी  के  नेतृत्व  में  अंग्रेजों  को  भारत  छोड़ने  के लिए  याद  कीजिए  उस  आवाज
 छोड़ोਂ  को  ।  यह  प्रमुसत्ता  सम्पन्न  संसद  को  भारत  छोड़ो  का  उदाहरण  देते  हुए  अमरीका  को  बताना
 है  और  इस  संसद  का  नारा  रीगन  लीविया  छोड़ोਂ  ।  इस  संसद  का  यह  नारा
 दुनिया  के  कानों  में  गंजेगा  और  यह  उस  देश  को  भारत  की  तरह  विश्वास  गांधी  का

 भारत  जिसने  इस  हमले  का  विरोध  किया  है  अ।ज  भी  अमरीका  द्वारा  किए  गए  हमले  का
 विरोध  करता  है  और  हम  अपने  रीति-रिवाजों  और  संस्कृति  के  प्रति  सच्चे  हैं  और  छोटे  से  देश
 लोबिया  के  साथ  हैं  जो  अपनी  स्वतन्त्रता  और  सावंभौमिकता  को  रक्षा  कर  रहा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मध्य  मारत  हिन्द  महासागर  छोड़ो  ।

 श्री  जी०जो०  स्वेल  :  मैं  इस  अवसर  पर  प्रघान  मंत्री
 प्रथम  कतंव्य  समझता  हूं  ।  कल  लीबिया  के  हालात  का  पता  लगने  के  तुरन्त  ,
 के  सदन  में  वक्तव्य  देने  के  लिए  आने  से  प्रधान  मंत्री  ने  प्रधान  मंत्री  के  रूप  सभा  के  नेता
 के  रूप  में  तथा  निर्षेक्ष  आन्दोलन  के  सभापति  के  रूप  में  लीबिया  पर  अमरीकी  आक्रमण  की
 जोरदार  छब्दों  में  निन्दा  करते  हुए  एक  बक्तव्य  जारी  किया  ।

 इस  संबंध  में  हम  प्रधान  मंत्री  जी  का  पूरा  समर्थन  करते  हैं  और  हमें  इस  बात  की  प्रसन्नता
 है  कि  निपक्ष  देशों  के  समन्वय  ब्यूरो  ने  जिसका  संयोगवश  इस  समय  दिल्‍ली  में  अधिवेशन  चल

 रहा  है  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  का  समर्थन  किया  है  ।  यह  देश  तथा  सदन  अपनी
 परम्परा  का  पालन  करने  में  किसी  प्रकार  भी  पीछे  नहीं  रहा  ॥

 कोई  यह  कह  सकता  है  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जो  कुछ  कहा  है  क्या  हमें  इसके  अतिरिक्त
 और  कुछ  कहने  की  आवश्यकता  है  अथवा  निश्चय  मैं  समभता  हूं  कि  हमें
 अमरीकी  आक्रमण  की  निदा  करने  के  लिए  अपने  आस-पास  की  आवाजों  के  साथ  स्वर  मिलाकर
 कहना है  ।  यह  आवश्यक  है  कि  अमरीकी  प्रशासन  न  कि  अमरीकी  जनता को  हमारी  बात  भी

 ज्याज  की  तर  अज्रीक्षत कान  खोलकर  सुननी  हम  लीबिया  पर  अमरीका
 निंदा  करते  हैं  जिसे  हम

 पूरी
 तरह  असमर्थनीय  और  निन्दनीय  समभते  '  हैं

 *  ***
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 26  1908  अमरीकी  विमानों  द्वारा  त्रिपोली  और  बेंगाजी
 पर  हाल  ही  में  की  गई  बमबारी के  बारे  में  चर्चा

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  पूरी  तरह  घिककाय॑

 ०
 श्री  जी०जी०  स्वेल  :  पूरी  तरह  घिक्काय---मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं--और  क्‍या  मैं

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  और  कोई  विशेषण  ?

 श्री  जी०जी०  स्वेल  :  एक  अमरीकी  विद्वान  राजनयिक  जॉन  केनिथ  गाल्ब्रथ
 जो  इस देश  में  राजपूत  ने  न्यूयॉ्क  टाइम्स  में  प्रकाशित  अपने  लेख में  राष्ट्रपति  रीगन  को  एक  ऐसा
 व्यक्ति  बताया  है  जिसने  अभी  रंग  मंच  के  साथ  अपनी  युवावस्था  के  सम्मोहन को  नहीं  छोड़ा

 [  अमी  भी  सोचते  हैं  कि  संसार  एक  रंगमंच  है  और  वह  एक  अभिनेता  हैं  और  शेखीबगारता  हुआ
 एक  ऐसा  घुड़सवार  है  जो  पश्चिम  की  ओर  सवार  होकर  भारतीयों  पर  बहुत  बुरी  तरह  प्रहार

 ++ रहा  ह  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  घुंआधार  बंदूक  के

 श्री  जी०जी०  स्वेल  :  एक  घु  आधार  बंदूक  लेकर  ।  राष्ट्रपति  रीगन  ने  जो

 हाल  लीबिया  का  किया  वह  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  यह  केवल  इस  प्रकार  नया  है
 कि

 यह  काम
 विश्व  के  अत्यन्त  नाजुक  तथा  बड़े  महत्वपूर्ण  भाग  में  हुआ  जिससे  आसानी  से  परमाणु  विध्वंस
 हो  सकता  है  जंसा  मेरे  माननीय  मित्र  प्रो०  दण्डवते  ने  कहा  उन्होंने  ग्रेनाडा  में  ऐसा  किया

 अमरीकी  सेना  ने  ग्रेनाडा  पर  आक्रमण  किया  वह  निकारागुआ  में  निकारागुआ  को
 निर्वाचित  सरकार  को  विद्रोहियों  को  धन  तथा  शस्त्र  देकर  अपदस्थ  करने  का  प्रयास  कर

 ।  और  जो  उन्होंने  इस  प्रकार  के  काम  के  अनुसरण  में  लीबिया  में  किया  है  जिसे  वह

 न्यू  अमेरिकत  माचोਂ  कहते  हैं  ।  और  यदि  राष्ट्रपति  रीगन  आज  अपनी  कायंबाही  को
 सिद्ध  करना  चाहते  हैं  क्योंकि  कुछ  आतंकवादो  लीबिया  में  थे  अथवा  विद्व  में  किसी  स्थान
 पर  आतंकवाद  की  कुछ  कायंवाहियां  हुई  हैं  और  राष्ट्रपति  रीगन  के  अनुसार  इन  आतंकवादियों
 को  कर्ेल  गद्दाफी  से  प्रेरणा  मैं  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  वह  कौन  आतंकवादी  हैं
 जिन्हें  अमरीकी  कानून  के  प्रंतगंत  अमरीकी  भूमि  पर  प्रशिक्षण  मिल  रहा  चाहे  यह  फ्रेंक
 कंम्पर  स्कूल  है  अथवा  कोई  अन्य  आतंकवादी  यह  श्रातंकवादी  स्कूल  किस  लिए  हैं  ?  यह
 लोगों  को  धिश्व  के  अन्य  भागों  में  जाकर  आतंकवाद  फंलाना  सिखाते  हैं  और  हमारे  देश  के
 लोगों  को  भी  इन  स्कूलों  में  भारत  में  आतंकवाद  फंलाने  की  शिक्षा  मिली  इस  सदन  में
 इस  बात  की  मांग  की  गई  है  कि  अमेरिका  में  ऐसे  स्कूलों  को  अवंध  घोषित  किया  जाए
 और  इन  पर  रोक  लगा  दी  और  अमरीकी  सरकार  का  उत्तर  यह  है  कि  कानून  के  भन्तगंत
 वह  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  यह  अमरीकी  प्रशासन  की  गंदी  चालें  कुछ  ऐसी  बातें  हैं
 जो  अमरीका  की  सरकार  खले  आम  तथा  प्रत्यक्ष  रूप  से  नहीं  कर  सकती  वह  छिपकर  ऐसा  करना

 ब्राहते  है ंऔर  इन  आतंकवादियों  को  दूसरे  देशों  में  अस्थिरता  उत्पन्न  करने  के  उद्देश्य  से  प्रशिक्षण

 दिया  जाता
 यह  भी  कहा  गया  कि  पद्िचमी  बलिन  में  भी  आतंकवाद  की  कुछ  कार्यवाहियां

 हुई और  यह  आरोप  लगाया  जाता  है  कि  यह  कनंल  गद्दाफी  की  प्रेरणा  से  हुआ  अतः  यह
 आक्रमण  किया  गया  ।  इसी  तर्क  को  लेकर  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  अमेरिका  में  बहुत  से
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 अमरीकी  घविभानों  द्वारा  त्रिपोली  और  बेंगाजी  16  अप्र  1986
 पर  हाल  ही  में  की  गई  बमधारो  के  बारे  में  चर्चा

 जी०  जी०

 वादियों  को  प्रशिक्षण  प्राप्त  हो  रहा  है  ओर  अमेरिका  के  लोगों  ने  इसे  कानूनी  शमझा  है
 इसलिए  अमेरिका  पर  बम  फेंक  दिया  जाए  ।  कनेल  गहाफो  ने  कहा  है  कि  उसकी  भूमि  पर

 देश  कोई  आतंकवादी  स्कूल  नहीं  है  और  उनका  आतंकवादियों  से  कोई  संबंध  नहीं  कितु
 अमेरिका  वाले  यह  मानते  हैं  कि  वहां  आतंकवाद  के  प्रशिक्षण  के  लिए  स्कूल  हैं  और  यह  एक  खुली
 बात  है  कि  ग्रेनाडा  के  लोगों  को  डुबो  दिया  गया  निकारागुआ  की  जनता  को  डुबोया  जा  रहा

 इसी  प्रकार  की  बहुत  सी  वातें  विश्व  में  अमरीका  की  प्रेरणा  से  हुई  केवल  यहां  यह  अंतर
 है  कि  र  ष्ट्पति  रीगन  यह  समभते  हैं  कि  उन्हें  साम्राज्यवाद  से  काम  करने  को  शवित  प्राप्त
 उनके  पास  इस  समय  बहुत  झवित  अर्थात्‌  एफ०  111,  एयरक्राफ्ट  पनडुब्बियाँ
 आदि  |  चुकि  लीबिया  एक  छोटा  सा  देश  यद्यपि  वह  वीरता  से  लड़  रहे  हैं--फिर  भी  वह
 अमेरिका  के  विशिष्ट  शस्त्रागार  का  सामना  नहीं  कर  सकता  है  |

 आपने  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  होगा  कि  अमरीका  वालों  ने  यह  कहना  आरंम  कर
 दिया  है  कि  त्रिपोली  और  बंगाज़ी  में  जो  क्षति  हुई  है  वह  भ्रधिकतर  लीबिया  द्वारा  अमरीकी
 बिमानों  की  ओर  प्रक्षेपास्त्र  चलाए  जाने  से  हुई  है  कितु  इसे  अमेरिका  वालों  ने  अपने  इलेक्ट्रॉनिकी
 उपकरणों  द्वारा  रोक  दिया  ओर  यह  अ्रक्षेपास्त्र  वापस  वेनगाज्ञी  ओर  त्रिपोली  में  जा  हम
 नहीं  जानते  कि  वास्तव  में  क्‍या  हुआ  है  ।  यह  कहना  बहुत  कठिन  यह  नए  प्रकार  की  तथा
 प्रौद्योगिकी  युद्ध  स्थिति  केबल  इसलिए  कि  राष्ट्रपति  रीगन  के  पास  इस  प्रकार  के  ज्षस्त्र
 वह  विद्ब  भर  में  घूम  सकते  हैं  और  जो  चाहे  कर  सकते  हैं  ।

 यह  ठीक  है  कि  इस  समय  अमरीका  कौ  कायंवाही  की  निन्‍्दा  विश्व  भर  में  हो  रही
 अमरीका  कन्नी  भी  इतना  अलग-थलग  नहीं  हुआ  है  जितना  इस  समय  है  ।  जहां  तक  हम  जान  सकते

 केवल  दो  और  देश  हैं  जिन्होंने  अमेरिका  की  कार्यवाही  का  समर्थन  किया  है

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  दो  और  सरकारें  ।

 क्री  जी०जो०  स्वेल  :  हां  दो  और  क्योंकि  कल  हाउस  ऑफ  कॉमन्स  में  भी
 श्रीमती  बाग्नट  थेचर  का  बहुत  बिरोष्च  हुआ******

 प्रो०  दष्डवते  :  विपक्ष  सदा  बुद्धिमान  है  ।

 श्री  जो०जी०  स्वल  :  विश्व  में  केवल  ओर  दो  सरकारें  -  ब्रिटेन  सथा  कनाडा  की
 जहां  तक  हमें  भाएूम  क्रिसी  और  सरकार  ने  राष्ट्रपति  रीगन  की  कार्यवाही  का  समर्थन  ना
 किया  यह  भी  राष्ट्रपति  रीगन  की  भत्संना  और  हम  इस  देश  में  चकित  नहीं  होते
 भारतीय  आतंकवादियों  को  कहां  प्रशिक्षण  मिलता  है  ?  बत  वर्ष  हमने  यह  इस  पर  चर्चा  की
 कि  किस  प्रकार  हमारे  प्रधान  मंत्री  को  जब  अम्लेरिका  की  यात्रा  पर  जाना  था  क्‍यों के  आतंकवादियों
 को  अभे  रका  में  प्रशिक्षण  दिया  जाता  हम  जानते  हैं  कि  अधिक्रतर  आतंकवादी  जो  मारत  के
 हैं  अयवा  भारतीय  मूल  के  हैं  उम्हें  इन  देशों  में  झ्रण  दी  जाती  है  और  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा
 आजकल  एक  मुर्य  समस्या  जो  है  जिस  बात  पर  हमें  प्रिटेन  की  सरकार  से  सबड़ा  है  वह  बह
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 है  कि  वह  भारत  के  अथवा  भारतीय  मूल  के  भ्रातंकवादिय

 हमें  किसी  प्रकार  का  आश्चयं  नहीं  हो  रहा

 यह  खेद  की  बात  है  कि  अमरीका  का  राष्ट्रपति  रीगन  जंसा  व्यक्ति  है  !  यह  खेद  की  बाद  है
 कि  विछ्व  में  अमेरिका  का  राष्ट्रपति  रीगन  जैसा  व्यक्ति  है

 जो  विश्व  का  सबसे  अधिक  घनवान
 तथा  शक्तिशाली  देश  है  क्योंकि  वह  एक  सीमित  व्यक्ति  उनका  देंनिक  अध्ययन  अथवा  यूਂ  कहें
 मासिक  अव्ययन  रोड्स  डाइजेस्ट  घिक  नहीं  वह  एक  ऐसा  व्यक्ति  है  जिसके  विपय  में  लगता
 कि  उन्हें  ८यने  मन  के  बारे  में  भी  कुछ  मालूम  नहीं  इस  व्यक्ति  के  व्यक्तित्व  के  बारे  में  इससे
 और  कोई  बात  कुछ  प्रकट  नहीं  कर  पाई  जब  गत  वर्ष  वह  वाशिंगटन  से  जेनिवा  सोवियत  रूस  की

 पार्टी  के  महासचिव  श्री  गोबंचोफ  से  भिलने  गए  ।  जब  वह  वास्‍्तव  में  विमान  से  यात्रा
 कर  रहे  थे  तो  उनके  रक्षा  मंत्री  ने  पत्रकारों  वो  उनका  लिखा  हुआ  एक  पत्र  चोरी  छिपे  दे  दिया
 जिसमें  राध्टपति  रीगबन  को  यह  चेताबनी  दी  बई  कि  वह  सामरिक  महत्व  के  हथियारों  के  बारे  में

 पहल  को  तिलांबलि  न  दे  ।  इस  प्रक्रार  की  बात  अकाल्पनिक  हमारे  देक्ष  में  इस  बात  की
 कल्पना  मी  नहीं  की  जा  सकती  कि  जब  प्रधान  मंत्री  कहीं  बाहर  कोई  महत्वपूर्ण  अन्तराब्ट्रीय
 सम्मेलन  में  गये  हों  तो  एक्र  मंत्री  पत्रकारों  को  एक  ऐसा  पत्र  देंगे  जिसमें  प्रधान  मंत्री  को  कुछ  बातों

 के  संबंध  में  चेतावनी  दी  गई  हो  ।  क्‍या  आप  समभते  हैं  कि  यह  कभी  संभव  है  ?

 )

 श्री  सोमनाथ  फिर  उसकी  नौकरों  भी  चली  जाएगी  और  सर  भी  ।

 ग्री  जी०जो०  स्वेल  :  ओर  फिर  भी  जब  राष्ट्रपति  रीगन  से  पूछा  गयाकि  कह  श्री
 बैनबगंर  रक्षा  मंत्री  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  क्या  वह  करी  से  निकाल  उनका
 उत्तर  था  ।'

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  यह  है  अथवा  ?

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  इसमें  परिवर्तन  होता  रहता  है  ।

 श्री  जी०जी०  स्वेल  :  और

 श्रे  एस०  जयपाल्न  रेडडो  :  मैंने  सोचा  आप  हैमबगंर  को  बात  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  जी०जी०  स्वेल  :  अभी  भी  वह  अमरीकी  प्रशासन  के  एक  सशक्त  व्यक्ति  की  भांति
 शक्तिशाली  होते  रहे  हैं  जेनीवा  में  उनके  मेजर  डोमो  मुख्य  सुरक्षा  अधिकारी  श्री  रोनाल्‍ड
 रोशन  ने  सभी  महिलाओं  जिसमें  श्रीमती  रीमन  और  श्रीमती  गोरबचव  भी  शामिल  हैं  की  यह्‌
 कहते  हुए  हँसी  उड़ाई  कि  इन  महिल्राओं  को  इन  परमाणु  युद्धों  तथा  परमाण्‌  झस्त्रों  आदि  के  विषय

 में  कुछ  भी  मालूम  नहीं  उन्होंने  यह  कहा  गौर  फर  भी  जब  वह  वापस  अमेरिका  लौट  भ्राए
 तो  श्री  डोन;ल्ड  रीगन  अधिक  झाक्तिशाली  व्यक्ति  बनं  गए  और  उनके  कहने  प्रर  अमेरिका  के
 एक  कंबिनेट  स्तर क ेमंत्री  को  निकाल  दिया  गया  ।  यह  दुःख  की  बा ry  ०  +-

 मैं  इस  सदन  के  द्वारा  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यदि  यह  अमरीका  को  जनता तक  पहुंचना
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 जी०जी०  स्वेल  ।

 संभव  कि  क्या  वे  लोग  अमरीका  को  ऐसी  स्थिति  में  देखना  चाहेंगे  ।  हर  प्रकार  धन  तथा
 अन्य  बातों  के  मामले  में  अमेरिका  विश्व  में  सबसे  से  आगे  है  |  यह  सुरक्षा  परिषद  का  एक  स्थाई
 सदस्य  इसका  यह  कतंव्य  है  कि  इस  प्रकार  की  घटना  कहीं  पर  न  इस  मामले  में  यह
 देश  एक  ऐसे  रूठे  हुए  किशोर  की  भांति  व्यवहार  कर  रहा  है  जो  से  अलग  हो  रहा  है
 क्योंकि  में  इसकी  बात  नहीं  मानी  जा  रही  आई०एल०ओ०  से  इस  लिए  भाग
 रहा  है  क्प्रोंकि  उसमें  इसकी  बात  नहीं  मानी  जा  जा  रही  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  से  इसलिए
 भाग  रहा  है  क्‍योंकि  वहां  उसकी  बात  को  नहीं  सुना  जाता  है  और  अब  अपने  20%  योगदान
 को  वापस  लेकर  संयुक्त  राष्ट्र  पर  अपनी  इच्छा  लादने  का  प्रयत्न  कर  रहा

 क्या  अपने  बारे  में  वह  विश्व  के  सामने  ऐसी  तस्वीर  पेश  करना  चाहेंगे  ?  मैं  समभता हं  कि
 समय  आया  है  ।  जब  विश्व  को  जागना  और  जब  सारा  विश्व  जाग  उठेगा  तो  अमरीकी
 जनता  अपनी  कार्यवाही  की  गलती  समभेगी  और  एक  ऐसा  समय  आयेगा  जब  वे  श्री  रीगन  जैसे
 उच्च  पद  पर  आसीन  व्यक्ति  को  हटा  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आनन्द  गजपति  राजू  ।  कृपया  समय  को  ध्यान  में

 श्री  आनन्द  गजपत  राजू  :  अध्यक्ष  अमरीकी  बेड़े  द्वारा  लीबिया  पर
 आक्रमरण  निश्चित  रूप  से  कायरतापूर्ण  है  जिसकी  सभी  को  निन्‍दा  करनी  चाहिए  और

 हम  भी  इसकी  निन्दा  करते  मेरे  विचार  से  यह  आक्रमण  संगठित  आतंकवाद  से
 श्रधिक  है  ।

 अमेरिका  महसूस  करता  है  कि  वे  अलग-थलग  पड़  गए  केवल  इस  कारण  से
 अलग-थलग  पड़  गये  हैं  क्योंकि  अन्य  राप्ट्रों  प्रमुसत्ता  संपन्‍न  जनता  को  और  विकसित  देशों  को
 मी  उन्होंने  अपनी  कार्यवाही  से  खतरे  में  डाल  दिया  हमें  पता  है  कि  पीछे  1971  में  जब
 बंगला  देश  की  स्थापना  हुई  थी  उस  समय  भारत  सरकार  को  खतरे  में  डालने  के  लिए  बंगाल  की
 खाडी  में  अमरीका  का  सातवां  बेड़ा  उतर  आया

 राष्ट्रपति  रीगन  ने  अब  क्‍या  करने  का  प्रयास  किया  है  वह  यह  है  कि  वह  भी
 उसी  तरह  बन्दूक  तथा  नाव  की  कूटनीति  अपना  रहे  हैं  जो  मेरे  विचार  तथा  इस  सदन  के
 विचार  से  पुराने  हो  गए  हैं  ओर  जो  विगत  काल  की  अवशेष  स्मृति  हैं  ।  त्रिपोली  और  बेगांजी पर
 बंम  वर्षा  करना  निश्चितरूप  से  आक्रमण  की  कायंवाई

 इस  तरह  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  शीत  युद्ध  फिर  से  ठंडे  वातावरण  में  शायद  जो  छठे
 दशक  में  हुआ  था  शुरू  हो  गया  अमरीकी  राष्ट्रपति  की  कार्यवाही  पूरी  तरह  से  एक  पक्षीय  है
 और  कुछ  करारों

 का  मी  जो  दो  महाव्पक्तियों  के  बीच  होने  थे  अर्थात्‌  महाघातक  शत्त्रास्त्र  नियंत्रण
 ए०  एल०  टी०  का  अतिलंघन  कग्ती  महाघातक  हथियारों  पर  रोक

 लगाने  संबंधी  बातचीत  अवरूद्ध  हो गई  ।  अमरीका  ने  इससे  पहले  आणविक  परीक्षण  किया  और
 हवा  से  लड़ने  की  अपनी  मनोवृत्ति  का  संकेत  दे दिया  ।  आज  वह  यही  कर  रहा
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 पर  हाल  हो  में  को  गई  री  के  बारे  में  चर्चा

 बन  पता

 आप  देखें  कि  अमरीका  पूरे  विश्व  की  घेराबन्दी  करने  के  प्रथास  में  हिन्द  महासागर  को
 बड़े  पैमाने  पर  सैनिक  क्षेत्र  बनाया  जा  रहा  इसी  प्रकार  प्रशांतमहासागर  और  अटलांटिक
 महासागर  अर्थात्‌  विश्व  के  अन्य  भागों  में  भी  यही  प्रयास  कर  रहा  इसके  अलावा  वह

 अपने  समथथंन  में  अत्यधिक  दक्षिण  पंथी  आन्दोलन  पंदा  करने  की  कोशिश  कर  रहा  है  जिससे
 निधंन  देशों  के  विरुद्ध  श्वेत  विश्व  को  एकजुट  कर  सके  ।

 मैं  इस  संबंध  में  यह  मी  बताना  चाहता  हूं  कि  आक्रमण  की  ये  कार्यंवाहियां  नजर-अन्दाज
 नहीं  हो  सकती  और  इनसे  निश्चित  रूप  से  अमरीकी  राष्ट्र  को  निजी  तौर  पर  समस्या

 हम  अमरीकी  जनता  की  नहीं  बल्कि  अमरीकी  सरकार  की  जिसने  इस  प्रकार  का  विवेकहीन  रुख
 अपनाया  निन्‍्दा  करते  इस  क्षेत्र  का  सैन्यीकरण  करने  तथा  शास्त्रों  की  सप्लाई  करने  के  लिए  हर

 समय  सोवियत  रूस  को  दोष  दियागजाता  परन्तु  व्यापक  रूप  से  देखा  जाए  तो  अमरीका  श्त्त्रों
 की  होड  बढ़ा  रहा  है  और  विश्व  के  विभिन्‍न  भागों  में  तनाव  को  बढ़ाने  के  लिए  वे  जिम्मेदार  हैं  ।

 वह  किसी  भी  तरह  की  लोकतंत्रीय  सरकार  के  खिलाफ  वह  तानाशाही  को  अधिक  समर्थन

 रहा  है  ।

 इस  समय  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  1960  में  राष्ट्रपतित्व  छोड़ने  से  पहले  अआइजनहावर  ने

 सैनिक  औद्योगिक  समूह  के  अम्युदय  के  बारे  में  जो  कहा  वह  सैनिक  औद्योगिक  सम॒ह  आज

 अमरीका  में  शक्तिशाली  हो  गया  है  ।  वह  तीसरी  दुनिया  के  विकास  में  दिलचस्पी  नहीं  रखते  ।
 शीघ्र  ही  विश्व  बेंक  में  एक  भूतपूर्व  कांग्रेसमेन  लगाया  जाने  वाला  है  जिसके  विचार  परिवतंन
 विरोधी  यूनेस्को  ओर  यूनिसेफ  जैसे  संगेठनों  को  मी  जो  विकासशोल  देशों  की  सहायता  करते

 असरीका  सहायता  देने  से  पीछे  हट  रहा  आई०  डी०  ए०  को  घन  सुलभ  कराने  के
 बारे  में  भी  वह  खश  नहीं  अन्तर्राष्ट्रीय  समापक्र  अथ॑ं-सुलमता  में  वद्धि  करने  के  लिए  जो  हमने
 कहा  था  उसको  भी  उसने  मना  कर  दिया  इस  प्रकार  विकसित  देशों  और  विक्रासशील  देशों
 के  बीच  दर  क्षेत्र  में  टकराव  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  विकसित  देश  यहां  तक  कहने  लगे  हैं  कि
 विकासशील  देशों  का  पेट  भरना  उनका  उत्तरदायित्व  नहीं  है  ।  उन्हें  अपने  रुख  में  परिवर्तन  करना
 चाहिए  ।  क्‍योंकि  हम  उनसे  अउने  भरण-पोषण  के  लिए  नहीं  कह  रहे  हस  उनसे  समान
 सर  देने  को  कह  रहे  इसलिए  अमरीकी  सरकार  के  रवंये  में  परिवतंन  की  आवश्यकता  है  और
 यदि  वह  इस  स्तर  तक  नहीं  अ,ता  है  तो  निश्चितरूप  से  निर्गट  आन्दोलन  की  प्रासंगिकता  सबसे
 आगे  आएगी  और  लीबिया  इसके  लिए  कहता  रहा  है--“उस  खाड़ी  में  मत  जाइए  जो  हमने  बनाई

 उन्होंने  एक  लाइन  खींची  थी  और  कहा  था  ।  लांघकर  प्रवेश  मत  करिए  अन्यथा
 यह  आक्रमण  की  कारंवाई  परन्तु  अमरीकियों  ने  अपने  देश  के  पूर्वी  और  पश्चिमी  तटों  पर
 250  मील  आर्थिक  क्षेत्र  को  एक  पक्षीय  रूप  से  1974-75  में  नियत  किया  था  और  एक  लाइन
 खींची  थी  और  कहा  था  हमारा  आशिक  क्षेत्र  जब  वह  एक  लाईन  खींच  सवते  हैं  तो
 ैबिया  यह  कहते  ताईन  क्‍यों  नहीं  खोंच  सकता  है  कि  यह  भी  एक  ऐसा  क्षंत्र  है  जिस  पर  हम

 भिक  रूप  से  विचार  करते  हैं  तथा  सैन्‍्यीकरण  नहीं  होना  सदन  से  शायद
 बिना  तंयारी  के  परन्तु  सदन  के  रुख  और  इस  देश  के  लोगों  की  मनः:स्थिति  को  देखते  हुए  मेरा
 विनम्र  अनुरोध  है  कि  हमें  सुरक्षा  परिषद  का  स्थायी  सदस्य  होने  के  नाते  संयुक्त  राज्य  अमरीका
 द्वारा  एक  विकासशील  देश  पर  जिसका  तीसरी  दुनिया  के  साथ  गहरा  सम्बन्ध  है  इस  प्रकार  का
 एक  पक्षीय  आक्रमण  करने  की  कार्यवाही  की  पूरी  निन्‍दा  करनी
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 4.51  भ०  प०

 महोदय  दोठाशीन

 इस  संबंध  में  मुझे  एक  और  बात  तेल  से  संबंधित  कहनी  है  ।  आज  पद्िचमी  देश  तेल  की
 मत  में  कमी  होने  के  कारण  अध्कि  लाभ  प्राप्त  कर  रहे  हैं  हालांकि  वे  कहते  हैं  कि  कुछ  उपायों

 के  माध्यम  से  वे  इस  कीमत  को  समर्थन  देना  चाहते  हैं  लेदिन  शायद  ये  भौगोलिक  -  राजनीतिक
 कारणों  से  उसे  कम  रखने  के  लिए  इच्छुक  है  और  इसलिए  मेरी  राय  से  यह  तीसरी  दुनिया  पर
 एक  प्रहार  यह  एक  प्रहार  है  उन  उदह्हयों  पर  जितके  लिए  तीपरी  दुनिया  कार्यरत  है  ।
 बेलग्रेड  में  हुए  सम्मेलन  पर  प्रहार  यह  गुटनिरपेक्ष  ऑदोलन  पर  प्रहार  तीसरी  दुनिया  के
 देशों  को  स्वतन्त्र  रूर  से  सोचने  पर  प्रहार  ह ैऔर  इसलिए  हमें  यह  अधिकार  है  कि  हम  किसी
 भी  ताकत  का  मुकाबला  करने  को  तंयार  रहें  क्योंक्रि  हमारे  कुछ  सिद्धांत  हैं  जिन्हें  मह.त्मा  गांधी  ने
 प्रचारित  किया  है  और  जब  हम  इस  प्रकार  के  ठोस  आधार  पर  खड़े  हैं  तो  कोई  भी  हमें  अपने  स्थाम
 से  नहीं  डिगा  सकता  है  ।

 श्री  आर०  एस०  स्पेरो  :  उपाध्यक्ष  महोदय  अमरीका  ने  लीबिया  पर  आक्रमण
 किया  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  दष्टि  से  यह  बहुत  खतरनाक  है  जिसमें  हर  व्यक्ति  ग्रस्त  है  और
 कुछ  भी  परिणाम  हों  हम  सवको  उसका  सामना  करना  होगा  ।  मैं  आपको  और  सदन  को
 इस  विशेष  घटना  के  चार  संगत  कारण  बताना  चाहता  पहला  कारण  पूरे  विद्वव  में  सभी
 प्रकार  के  हथियारों  को  अधिक  मात्रा  में  एकत्र  करने  से  संबंधित  श्री  दण्डवते  जी  ने  इस  बार
 में  थोड़ा  सा  बतलाया  था  ।  परन्तु  यह  खतरनाक  स्थिति  लड़ाई  के  आधुनिक  हू  के  साथ  जो
 बहुत  खतरनाक  किस्म  के  हरेक  ने  खिलवाड़  शुरू  कर  दे  है  और  कुछ  देशों  ने  इनके
 माल  में  संयम  बरतना  शुरू  कर  दिया  है  तथा  कुछ  लोग  ऐसा  नहीं  कर  सके  हैं  ।

 आज  अमरीका  की  निन्दनीय  स्थिति  हम  समभते  हैं  कि  इनके  प!स  क्‍या  तःकत  है  और
 विष्व  के  पास  क्‍या  ताकत  सभी  प्रकार  के आणविक  आई०  सी०  बी०  मध्यम
 दर्ज  के  एम  एवन  आदि  विभिन्‍न  लोगों  के  पास  हैं  जिन्हें  व ेअपनी  आशानुरूप  युद्ध  में  इस्तेम/ल  के
 लिए  निर्धन्त्रित  तथा  स्थापित  कर  रहे  इतना  ही  नहीं  बल्कि  लेंसर  जीवाणु  रासायनिक
 पदार्थों  से  युवत  हथियारों  का  भी  बड़ी  मात्रा  में  आविष्कार  हो  गया  बस  इनमें  किसी  के  द्वारा
 चिनगारो  दिखाने  की  कसर  बाकी  है  ।  यह  एक  तरीका  है  जिसे  आज  रोनालल्‍ड  रीगन  ने  अपनाया
 है  ।  इस  ह॒द  तक  जाने  का  उतक्रा  कोई  कार्य  नहीं  जैसा  कि  मेरे  एक  साथो  ने  सही  कहा  है  कि
 अमरीका  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  सुरक्षा  परिषद  का  सदस्य  बटन  मात्र  दबाने  से  छिड़ने  वाला
 युद्ध  किसो  के  लिए  हितक्रारी  नहीं  होगा  ।  यदि  कोई  इस  विषय  का  अध्ययन  गहराई  में  करे  तो
 कोई  मी  उसे  असानी  से  समझ  सकता  है  ।  मैं  उस्त  पर  विस्तार  से  बोलना  नहीं  चाहता  परन्तु
 यह  एक  ऐसा  पहलू  है  जिस  पर  नजर  रखी  जानी  चाहिए  |  अगिनवाण्ड  का  क्‍या  प्रभाव  हो  सकता

 यदि  यह  विध्वंस  होता  है  ।  तो  इसका  कया  प्रभाव  होगा  ।  यह  हम  सबको  समभना  चाहिए  ।

 जो  अगला  कारण  मैं  बताना  चाहता  हूं  वह  है  भ्रमरीकी  जिसे  थोड़ा  स्पष्ट  करने
 की  आवश्यकता  है  दो  पहनू  अमरीका  मोहम्मद  गद्दाफी  को  दोषी  ठहराते  हैं  कि
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 वह  आतंकवादियों  को  सहायता  देते  हैं  और  उकसाते  हैं  ।  क्‍या  मैं  सदन  को  और
 अमरीकी  प्रशासन  को  याद  दिला  सक्रता  हूं  कि  इस  विशेष  प्रवृत्ति  को  बढ़ावा  देने  में
 अमरीकी  प्रशासन  की  क्‍या  भूमिका  रही  है  ?  ग्रवाटेमाला

 होन्‍्ड्राज  अर्थात्‌  मष्य  अमरीकी  राज्यों  से  लेकर  दक्षिणी  अमरीकी  राज्यों  में  चिली  तक  सभी
 जगह  पैसा  और  हथियारों  के  बल  पर  गड़बड़ी  कराई  गई  इसको  कोन  नहीं  जानता  ?  क्‍या
 विश्व  के  साथ  व्यवहार  करने  का  यह  तरीका  है  और  मोनरो  सिद्धांत  को  विफल  करने  का  यह
 तरीका  है  ?  क्या  अमरीका  के  लोग  इसको  चाहते  हैं  ?  मुर्भे  संदेह  प्रशासन  ठीक  प्रकार  से
 काम  नहीं  कर  रहा  है  ।  झूठा  भय  दिखाने  वाले  चरवाहे  की  तरह  बनने  का  प्रयास  करना  ठीक
 नहीं  है  जो  आज  लागू  नहीं  होता  हाथी  के  दांत  खाने  के  दिखाने  के  और  होते  हैं  ।

 आतंकवादियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  जेक  केम्पर  द्वारा  चलाये  जा  रहे  सकल  से  हर
 व्यवित  अवगत  यह  खुला  रहस्य  है  ।  इसके  बारे  में  सब  जानते  इसकी  शाखाएं  चारों  ओर
 फैली  हमारे  बहुत  नजदीक  कहूरा  तथा  अन्य  स्थानों  पर  भी  ऐसे  प्रशिक्षण  स्कूल  काम  कर  रहे

 प्रत्येक  व्यक्ति  इसको  जानता  उनका  क्‍या  योगदान  है  ?  लेकिन  वे  आतंकवादी  गतिविधियों
 में  दूसरों  को  दोष  देते  हैं  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।  गलत  दिशा  में  कदम

 रहा  है  |  बार-बार  उन्होंने  अपनी  गतिविधियों  से  अमरीका  के  लोगों  को  नत  अवस्था  में  ला
 दिया  विश्व  के  विभिन्‍न  लोगों  को  नत  अवस्था  में  ला  दिया  यह  पहला  अवसर  नहीं  है  ।
 अमरीकी  प्रशासन  एक  समय  अपने  मित्र  से  एक  व्यवहार  करता  तो  दूसरे  समय  दूसरा  व्यवहार
 करता  हैं  जो  सामान्य  अमरीकी  लोगों  के  मूल  चरित्र  के  अनुरूप  बात  नहीं  अमरीकी  लोग
 स्वतंत्र  पंदा  हुए  स्वतन्त्ररूप  से  बोलते  उन्हें  इसका  गौरव  वे  परिपवल  हैं  ।  वे  शक्तिशाली
 हैं  और  भूमि  पर  व्यवहारिक  रूप  से  सभी  प्रकार  के  साहसपूर्ण  जातियों  से  गठित  हुए  ।  सामान्यरूप
 से  ये  ्रमरीकी  लोग  हैं  परन्तु  प्रशासन  को  किस  तरह  से  व्यवहार  करना  चाहिए  ?  जब  कोई

 वत  देश  खतरे  में  होता  है  तो  किसी  कारण  के  बिना  वह  विष्वासघात  करता  है  और  उसे  निसहाय

 छोड  देता  है  ।  जैसा  कि  उसने  उत्तर  दक्षिण  कर

 नाइजिरिया  ईरान  के  साय  किया  अफगानिस्तान

 दूसरा  पहल  देश  के  रूप  विशेष  रूप  से  प्रशासन  के  रूप  में  उनका  क्या  काय॑

 और  कई  अन्य  देशों  का  भी  यही  उदाहरण  है  ।

 5.00  म०  Fo

 आपकी  विदेश  नीति  का  आघार  क्या  क्‍या  आप  पूरे  विश्व  की  प्रगति  के  लिए  कार्य  कर

 रहे  हैं  ?  क्या  ऐसे  व्यवहार  किया  जाता  है  ?  क्‍या  अपनी  शक्ति  का  इस  प्रकार  प्रदर्शन  किया  जाता

 है  ?  किसी  भी  दृष्टि  से  यह  पूर्णतः  गलत  बात

 तीसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूँ  वह  यह  एक  सुन्दर  वतु  अन्घकार  में  इस  तरह
 जगमगा  रहो  है  जैसे  घने  बादलों  में  बिजली  चमकती  ज॑ंसी  कि  स्थिदि  विश्व  में  इस  समय  बनी

 हुई  हमारे  माननीय  प्रधानमंत्री  विदेश  मंत्री  हमारी  सरकार  ने
 तथा  इस  सभा  ने  अमरीका

 द्वारा  मुहम्मद  गद्माफी  के  विरुद्ध  की  गई  क्रायंवाही  की  निन्‍दा  को  यह  ऐसी  बात  है  कि
 जिस

 पर

 कोई  भी  गव॑  कर  सकता  प्रधानमंत्री  राजीव  गांधी  ने  पहल  की  ।  और प्रधान  मंत्री  और  विदेश  मंत्री

 ५
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 —
 अर०  एस०

 ने  अमरीका  की  कार्यवाही  की  न  केवल  इस  सभा  में  निन्‍्दा  की  अपितु  राष्ट्रों  के  मंत्रियों
 कीਂ  बैठक  में  भी  उसकी  निन्‍दा  को  हमः  पूरी  तरह  से  अमरीकी  हमले  की  निदा  करते

 सही  बचत  सही  बात  ही  उसका  हमें  इस  प्रकार  से  सामना  करना  हम  किसी  से  भी
 भयभीत  क्‍यों  हो  ?  हम  अपनी  टांगों  पर  खड़े  हैं  ओर  आत्मनिर्भर  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री
 द्वारा  को  गई  पहल  वास्तव  में  सुन्दरता  से  जगमगा  रही  भौर  यह  किसी  बात  की  याद

 दिलातीः है  ।

 ******इस  बारे  में  यदि  आप  सुनें  तो  शायद  आपको  अच्छा
 का  जलवा  हर  बार  नहीं  होता

 हर  रोज़  हसीनों  का  दीदार  नहीं  होता।'*

 प्रो०  सघु  दण्डबते  :  हम  इसे  समझ  नहीं  पाये  परन्तु  यह  सुन्दर

 श्री  भ्रार०  एस०  ये  सिर्फ  बहुत  कम  अवसरों  पर  ही  किसी  के  द्वारा  इस  तरह  की
 सुन्दर  कार्यवाही  की  जाती  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  हमारी  इस  सभा  ने  पूरी  एकाग्रता  से  निश्चय
 किया  मैं  बहुत  खुशी  के  साथ  कह  रहा  हूं  कि  आज  प्रधान  मंत्री  ने  सही  दिशा  की  ओर  प्रागे
 बढ़ने  का  संकेत  दिया  और  हम  सब  मिलकर  उसी  दिशा  की  ओर  बढ़  रहे

 भेरी  अन्तिम  बात  का  सम्बन्ध  जिस  बात  से  है  उससे  हमें  सबक  लेना  यह  हमारे
 निकट  के  देशों  से  सम्बन्ध  रखती  मैं  दक्षिण  एशिया  की  बात  करने  जा  रहा  हूं  इसका  सम्बन्ध

 हमसे  है  क्योंकि  बड़ी  शक्तियाँ  सदा  युद्ध  भूमि  को  अपनी  धरती  से  दूर  रखना  चाहती
 अतः  आपको  अपने  मोचें  की  ध्यानपूर्वक  निगरानी  करनी  है  ।  इस  सन्दर्भ  में  मैं  दक्षिण  एशिया  का
 उल्लेख  करना  दक्षिण  एशिया  के  देश  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  कार्य  क्‍यों  करें  ?
 यह  मेरा  निवेदन  है  और  भब  मैं  अमली  बात  को  लेता
 बंगला  सभी  दूसरी  ताकतों  का  शिकार  रहे  क्‍या  यह  सही  नहीं

 हमारी  सभी  की  साभी  परम्परा  है  तथा  एक  इतिहास  है  तथा  हम  एक  साथ  जुड़  हुए  अपने
 वाणिज्य  अ्थं-व्यवस्था  तथा  हमारी  पारस्परिक  पूर्ण-रूपेण  प्रगति  की  पर्याप्त  जानकारी  दक्षिण

 पूर्वी  ब्लाक  के  भागीदार  के  नाते  हम  एक  दूसरे  की  स्वतन्त्रता  सुनिश्चित  कर  सजते  हैं  ।  यदि  हमारे
 बीच  कोई  मतभेद  हों  तो  उन्हें  हम  द्विपक्षीय  जआाधार  पर  हल  कर  सकते  हैं  ।

 मूगोलिक  तथा  सामरिक  महत्व  की  दृष्टि  से  दक्षिण  पूर्व  के  देश  साभी  सुरक्षा  व्यवस्था
 इसका  कोई  कारण  नहीं  हमारे  राष्ट्रों  के  मध्य  इस  कायंवाही  से  शान्ति  *  तथा

 स्थिरता  अश्येगी  ।.  किसी  भी  आक्रामक  सेनिक  ब्लाक  के  विरुद्ध  दक्षिण  पूर्वी  ब्लाक  महान  प्रतिबन्धक
 न  सकता  है  ।  हम  मिलकर  कार्य  कर  सकते  हैं  तथा  परमाण  युद्ध  से  भी  बच  स  हैं  ।

 क ेलिए  मैं  आपको  घन्यवाद  देता  ।  श्री  दण्डवते  जी  मैं  आपके  मत  का  समर्थन  करता
 जैसा  कि  प्रधान  मंत्री  आपने  तथा  अन्य  वक्‍ताओं  ने  कहा  है  सबको  मिलकर  कार्य
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 करना  है  तथा  संसार  को  सिद्ध  कर  सकते  हैं  कि  यह  एक  राष्ट्र  है तथां  समी  स्थितियों  का  मुका+
 बिला  कर  सकता  है  । +५९

 श्रो  सफुदीन  चोधरोी  :  उपाध्यक्ष  चह  चर्चा  अत्यन्त  समूचित
 है  क्योंक्रि  इससे  हमारे  देश  की  जनता  की  भावनाएं  प्रकट  होती  की  मंत्री  स्तर  की  बैठक
 में  इस  मामले  पर  जिस  तरह  की  वार्ता  हुई  थी  उसे  मैं  पसन्द  करता  वहां  पर  भी  इस  स्थितिः
 का  बिरोध  प्रकट  किया  गया  ।  इस  परिस्थिति  पर  प्रधान  मंत्री  की  प्रतिक्रिया  का  मैं  स्वागत  करता

 इस  हिंसा  का  विरोध  करने  में  सभी  राजनीतिक  पार्टियां  एक  साथ  कल  कई  लोगों  ने  इस
 घोर  कायंवाही  के  विरुद्ध  अमरीकी  दूतावास  के  बाहर  प्रदर्शन  किया  ।  आज  भी  हम  सभी  मिलकर
 श्री  रीगन  को  बताएंगे  कि  हम  प्रगतिशील  साम्राज्यवाद  विरोधी  लोग  उनकी  इस  कायंवाही  के
 विरुद्ध  परन्तु  हम  देखते  हैं  कि  उनके  साथी  भी  उनके  विरुद्ध  यह  आक्रमण  न  केवल  विश्व
 व्यापी  जनमत  का  विरोध  करते  हुए  अपितु  अपने  समथकों  अर्थात्‌  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  का  भी
 विरोघ  किया  है  ।  जैसा  कि  पहले  बताया  गया  है  उनके  विमानों  को  2800  मील  का  चक्कर  लगाना
 पड़ा  क्‍योंकि  स्पेत  और  पुतंगाल  ने  अपनी  सीमाओं  से  ऊपर  विमानों  को  उड़ने  की  अनुमति
 नहीं  दी  थी  ।  ये  अच्छे  चिन्ह  हो  सकता  है  इसी  लिए  त्रिपोली  में  फ्रांसीसी  दतावास  को  भी  क्षति
 पहुंची  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  ब्रिटिश  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  थंचर  का  रवेया  अत्यन्त  निन्‍्दनीय

 हमने  समाचारों  पत्रों  में  पढ़ा  कि  ब्रिटेन  लोबिया  पर  हमले  के  लिए  अपने  अह्ु  उपयोग
 नहीं  करो  देगा  |  परन्तु  इन्हीं  मड्डों  से  अमरीकी  विमान  उड़े  तथा  उन्होंने  लिबिया  पर  हमला
 किया  ।

 श्रीमती  थंचर  को  लौह  महिला  कहा  जाता  परन्तु  हम  जानते  हैं  कि  लोहा  भी  उपयुक्त
 तापमान  पर  पिघल  सकता  है  और  हमें  विश्व  जनमत  द्वारा  ऐसा  वातावरण  तंयार  करना  वे
 समभते  हैं  कि  वे जनमत  को  ठेस  नहीं  पहुंचा  सकते  ।  इस  प्रकार  के  र॒वेया  का  विश्व  भर  में  गम्भीर
 परिणाम  हो  सकता  है  ।

 फिर  जिस  प्रकार  से  हमला  क्रिया  उन्होंने  इस  आतंकवाद  का  मुकाबला  करने  का  नाम
 लिया  उन्होंने  राष्ट्रपति  के महल  पर  हमला  तथा  राष्ट्रपति  गद्दाफी  के  दो  पुत्रों  जख्मी
 कर  दिया  तथा  एक  पुत्री  को  मार  श्री  रीगन  को  इस  बात  का  अनुमव  नहीं  है  कि  किसी
 का  पुव  जख्मी  होता  अथवा  पुत्री  मारी  जाती  तो  इसका  क्‍या  अर्थ  होता  कभी  भी  अमरीकी
 घरती  पर  नहीं  व्हाइट  हाऊस  पर  कभी  बमबारी  हुई  थी  |.  वे  सममते  हैं  कि  इस  कातः  की  उनके
 पास  शक्ति  है  कि  वे  अन्यत्र  युद्ध  कर  सकते  हैं  परन्तु  अपने  देश  में  नहीं  ।

 हम  लीबिया  के  आत्मघाती  दस्तों  के  बारे  में  और  लिबिया  की  सहायता  से  उपय्रव्राद  की  बात

 सुनते  परन्तु  उसका  क्या  बना  ?  हमने  यह  नहीं  देखा  कि  अमरीकी  कार्यवाही  के  विरोध  में

 लिबिया  का  आत्मघाती  दस्ता  व्हाइट  हाऊस  में  बमबारी  करने  गया  ये  सभी  काल्पनिक

 बातें  हैं  ।

 अमरीका  उग्रवाद  से  निपटने  की  बात  करता  वे  खालिस्तान  के  राष्ट्रपति  के  महल  पर

 बमबारी  नहीं  करते  जोकि  उनकी  अपनी  घरती  पर  कॉंट्रास  के  बारे में  स्थिति  हैं
 ?

 हम  सभी  इस  बारे  में  जानते  मैं  इस  बात  को  नहीं  वे  अंगोला  में  के  नेक्तः

 डिक
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 सेफुदुदीन

 साथ  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  वे  सामबिया  के  क्रान्ति  विरोधी  नेता  को  समर्थन  दे  रहे  वे  उसे  अपने
 देश  में  बुलाकर  उसका  स्वागत  कर  रहे  वह  व्यक्ति  अपने  संगठत  के  साथ  क्‍या  कायंवाही
 करता  है  ?  वह  भ्रंगोला  की  लोकप्रिय  विधिक  सरकार  को  अपदस्त  करने  की  चेष्टा  कर  रहे  हैं  ।
 उस  स्थान  पर  यही  स्थिति  है  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  उग्रवाद  के  मूल  में  अमरीका  का  हाथ  है  ।  जब  वे  गद्दाफी  पर
 उग्रवाद  का  आरोप  लगाते  हैं  तब  हमें  इन  मामलों  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  हमने
 मालता  की  घटना  को  देखा  है  जहां  पर  कि  मिसरो  विमान  का  अपहरण  किया  गया  था  ।  यह
 विस्मय  की  बात  है  कि  भ्रपहरणकर्त्ताओं  ने  कोई  उन्होंने  इंघन  भरने  की  मांग  और  उसके
 बाद  क्‍या  हुंआ  ?  विमान  को  नष्ट  करने  तथा  यात्रियों  की  हत्या  करने  के  लिए  कमाण्डो  भेजे
 सभी  कुछ  विनष्ट  कर  दिया  गया  तथा  यह  भी  सूचना  मिलो  थी  कि  जिस  विमान  में  कमाण्डो  ले  जाए
 गए  थे  उसमें  तीन  अमरीकी  अधिकारी  भी  थे  ।  यह  समाचार  बाद  में  प्राप्त  अमरीका  द्वारा
 आरोप  लगाया  गया  था  विमान  अपहरण  का  यह  षड्यन्त्र  त्रिपोली  के  ग्रेन्ड  होटल  के  कमरा  नं०  401
 में  रचा  गया  परन्तु  पाया  क्या  गया  कि  उक्त  कमरा  काफी  समय  अमरीकी  अधिवक्ता
 संघ  जोकि  वहां  पर  रंगभेद  नीति  के  विरुद्ध  एक  बंठक  में  भाग  लेने  गया  के  पास  था  ।

 फिर  रोम  तथा  वीयाना  में  विमान  हमले  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रमाण  नहीं  दे  पाया  ।
 इटली  तथा  अस्ट्रं  लियन  सरकारों  का  कहना  है  कि  वे  लिबिया  को  दोष  नहीं  दे  सकते  ।  हम  जानते  हैं

 कि  हमला  करने  से  चार  दिन  पूर्व  अमरीकी  स्टेट  विभाग  के  चालंस  रेडमंन  ने  लीबिया  के  विरुद्ध
 कार्यवाही  करने  की  चुनौती  दी  थी  ।  जब  पत्रकारों  ने  पूछा  आप  लिबिया  पर  कब  हमला  कर  रहे

 तब  उन्होंने  कोई  तारीख  नहीं  बताई  यह  दीघंकालीन  आयोजित  हमला  था  कोई  तत्कालीन
 कार्यवाही  नहीं  थी  ।  उग्रवाद  तो  भिन्‍न  बात  पश्चिम  बलंन  की  घटना  के  बारे  में  भी  पश्चिम कई
 बलंन  सरकार  ने  कि  वे  कह  नहीं  सकते  कि  क्‍या  इसमें  लिविया  का  हाथ  इसका  कोई  प्रमाण
 नहीं  तक  के  तौर  पर  ॒  हम  मान  लेते  हैं  क्रि  इसमें  लीबिया  का  हाथ  संयुक्त  राष्ट  संघ
 विद्यमान  है  और  अमरीका  सुरक्षा  परिषद्‌  का  सदस्य  यदि  लीविया  का  उसमें  हाथ  है  भी  तो
 अमरीका  का  उस  पर  आक्रमण  करने  का  क्‍या  अधिकार  ह  ।  उनके  पास  ऐसा  अधिकार  नहीं
 अन्यथा  वे  किसी  भी  देश  पर  उग्रवादी  गतिविधियों  का  आरोप  लगा  सकते  हैं  तथा  किसी  भी  देश
 पर,आक्रमण  कर  सकते  हैं  जोकि  उस  देश  की  प्रमुसत्ता  पर  हमला

 अब  सिड्रा  की  खाड़ी  के  सम्बन्ध  में  ।  यह  अमरोकी  समुद्र  तठ  के  निकट  नहीं  हैं  यह  अमरीका
 से  हजारों  मील  दूर  अमरीका  ने  समुद्री  परम्परा  को  स्वीकृति  नहीं  दी  यदि  वे  समभते  हैं
 कि  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  जल  मार्ग  है  तो  उन्हें  विश्व  न्यायालय  का  सहारा  लेना  चा  हिए  अमरीका
 स्वतः  ही  निर्णय  कंसे  ले  सकता  वे  सभी  नियमों  का  उल्लंघन तः  ही  र  रहे

 मैं  इस  बात  पर चर्चा  नहीं  करना  चाहता  कि  किस  प्रकार  वे  उग्रवाद  के  मल  में  हैं  ।

 हमें  इसराइल  द्वारा  पी०  एल०  ओ  ँय  पर  हमले  को  समभना  यदि  ऐसा  होता
 है  तथा  उसकी  प्रतिक्रिया  में

 लोग  उः  लेते  तो  मैं  उसका  समर्थन  नहीं  करता  ।

 जब  हम  उम्रवाद की  निन्‍्दा
 करते

 हैं  तब  हमारा  उसे  रोकना  हमारा  कत्तंव्य  हो  जाता  है  कि  राष्ट्रों  द्वारा
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 व्यवस्थित  अन्य  देशों के  विरुद्ध  उग्रवाद  को  रोका  परन्तु  पी०  एल०  ओ०  पर  हमले  के  बाद
 मिश्री  विमान  का  अपहरण  हुआ  अमरीका  ने  उसकी  प्रतिक्रिया  में  क्या  किया  ?  उन्होंने बल  पूर्वक
 एक  जापानी  विमान  को  उतारा  जिसमें  समर्पित  अपहरणकर्त्ता  इस  प्रकार  का  शक्ति
 चलता  रहा  ।

 मैं  पुरानी  बातें  दुहराना  नहीं  चाहता  ।  परन्तु  इसका  मूल  पलीस्तीन  को  कर  न  दिया
 जाना  इसका  कारण  इतिहास  क्‍या  है  ?  अमरीका  उस  क्षेत्र  में  तनाव  बनाए  रखना  चाहत

 है  ताकि  मध्य-पूर्व  क्षेत्र  में  उसका  प्रभुत्व  बना  यह  उनकी  बहुत  पुरानी  नीति  मैं  कह
 सकता  हूं  क्रि  उनकी  यह  नीति  गिरोहबाजी  की  है  ।

 हमें  बताया  गया  कर्नल  गहाफी  ने  कई  बार  यह  कहा  है  कि  आतंकवाद  में  लीबिया  का
 कोई  हाथ  नहीं  है  ।  लेकिन  उन्होंने  स्पष्टतयः  कहा  है  कि  लीबिया  उपनिवेशवाद
 तथा  सभी  प्रकार  के  नसस्‍लवाद  के  विरुद्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिरोध  का  एक  केन्द्र  उन्होंने  ठीक

 और  उपयुक्त  ही  कहा  और  यह  अमेरिका  के  लिए  हृदय-दाहक  हो  गया  ऐसी  स्थिति
 में  अमेरिका  की  नीति  क्‍या  है  ?  यू०एस०ए०  के  एक  भूतपूर्व  राज्य  सचिव  का  कहना  है

 पूर्व  क्षेत्र  कौ  सैन्य-राजनंतिक  प्रयोगों  के  लिए  प्रयोगशाला  कहने  की  एक  उपयुक्त  वजह
 यही  वे  कर  रहे  कार्ट  र  के एक  समय  सहायक  ब्र  जिन्सका  ने  जिसमें  एशिया  और  अफ्रीका
 के  ]9  देश  आते  का  शिखरਂ  कहा  हम  देख  सकते  हैं  कि  उसने
 विभिन्‍न  तरीकों  से  इन  देशों  में  अपनी  कठपुतली  सरकारें  स्थापित  करने  की  कोशिश  विभिन्‍न
 प्रकार  की  सहयोग  परिषदें  स्थापित  कीं  जो  अमेरिकी  साम्राज्यवाद  की  कठपुतली  के  रूप  में  कार्य
 करें  |  परन्तु  जब  वह  अपने  प्रसास  में  असफल  हो  रहा  है  तो  वह  इस  क्षेत्र  में  संघ  उत्पन्न  करने

 कोशिश  कर  रहा  है  ।

 दमिश्क  के  एक  समाचार  पत्र  तिश्रीन  का  कहना  है  और  तेल  अबीव  अरब

 राष्ट्रों  को  सेन्‍्य  संबंध  स्थापित  करने  और  इस  क्षेत्र  में  बढ़ते  हुए  अमरीकी  घृसपंठ  को  रोकने  के
 लिए  उठाये  गये  कदमों  को  हर  कीमत  पर  रोकना  चाहते  लीबिया  पर  आक्रमण  इससे  अलग
 घटना  नहीं  है  ।  प्रभुसत्ता  संपन्न  विशेषकर  समग्र  क्षेत्र  खतरे  में  हैं  ।

 सीरिया  के  संबंध  में  क्या  उद्धाटन  किया  गया  है  ?  हेरिटेज  जिसमें  रीगन  की
 विचारधारा  मिलती  है  कहा  है  कि  असद  के  सीरिया  को  वाशिंगटन  कुछ  प्रलोभन  दे
 सकता  है  ।  पर  उसे  कठोर  शर्तों  पर  आश्रित  रहना  होगा  ।?  इस  तरह  की  नीति  का  यह  अनुसरण
 कर  रहा

 सीरिया  के  वाथ-दल  के  अहमद  दिरहन  ने  कहा  के  विरुद्ध  धमकी  व्यापक
 साम्राज्यवादी  षड़यन्त्र  का  एक  अंग  हम  भी  इस  कारण  से  निशाना  बनाये  जा  सकते  थे  क्‍योंकि

 तथा  इजराइल  डरते  हैं  कि  लेबनान  में  शान्ति  स्थापना  के  प्रयास  पूर्वी  भूमष्य  सागरीय
 क्षेत्र  में साम्राज्यवाद-विरोधी  गुट  के  निर्माण  की  नींव  रख  सकते  हैं  ।”  स्थिति  यह  वे  इस  क्षेत्र
 में  दखलन्दाजी  करने  के  लिए  इस  संघर्ष  को  बनाये  रखना  चाहते  उनका  यह  सिद्धांत  कि
 यवि  यूरोपीय  क्षेत्र  में  शान्ति  बनाई  रखी  जाये  तो  कहीं  भी  भगड़ा  हीं  होगा  और  आण्विक

 संघर्ष  की  स्थिति  नहीं
 आयेगी

 ।  यह  बहू
 गलत  और  खतरनाक  सिद्धांत  किसी भी  क्षेत्र

 में  इस  प्रकार  का  संघर्ष  आण्विक  संघर्ष  की  ओर  ले  जा  सकता  है  ओर  संसार  में  त्रासदी  ला
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 हाल  ही  में  की  गई  बमबारी  के  बारे  में  चर्चा

 सेफुददीन

 सकता  है  ।  इसके  साथ  मैं  दो  बातें  कहना  चाहता  हूं  जो  लीबिया  में  हुई  घटनाओं  से  घनिष्ठ
 रूप  से  संबद्ध  विश्व  व्यापी  विरोध  और  यू०एस०  एस०आर०  के  एक  तरफा  रोक  के  बाबजूद
 भी  यू०एस०  ए०  ने  नाभिकीय  प्ररीक्षण  किए  इसके  द्वारा  उसने  विश्व  को  संकट  की  कगार  ला
 किया  है  ।  कुछ  दिनों  पहले  यू०एस०  ए०  के  जंगी  जहाजों  ने  क्रीमिया  में  यू०एस०एस०आर०
 की  जल-सीमा  का  उल्लंघन  किया  यह  सब  उसके  द्वारा  किए  जा  रहे  के  षड़यंत्र
 के  तहत  किया  गया  है।ये  खतरनाक  परिणाम  सीच  विचार  कर  लाये  गये  इस  विशाल  राष्ट्र  के
 राष्ट्रपति  रीगन  महोदय  ने  राष्ट्रपति  गद्दाफी  के  बारे  में  जो  कुछ  कहा  उसमें  उस  राष्ट्र  के
 तांत्रिक  संघर्ष  की  उच्च  गरिमा  कहाँ  दिखाई  पड़ती  है  ?  उन्होंने  कहा  !  वह  Taye
 मध्य  पूर्व  से  है

 ।
 यह  शोभाजनक  बात  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यंवाही-व॒त्तान्त  में  सम्मिलत  नहीं  किया  जायेगा  ।

 श्री  सेफुहीन  चोधरी  :  गद्दाफो  ने  उत्तर  दिया  वह  तृतीय  स्तर  के  अभिनेता हैं  ।

 क्री  एस  ०  जयपाल  रेडडी  :  वह  केवल  उद्धरण  दे  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  यह  कहा  हो  या  इसे  कहते  लेकिन  हम  इसे  अपने
 कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  करना

 श्री  एस  ०  जयपाल  रेडडो  :  वह  केवल  उद्धरण  दे  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  तरह  से  निर्णय  नहीं  कर  सकता  |  मैं  इसे  अनुमति  नहीं  दे

 प्रो  के०्के०  शिवारी  :  यही  कुछ  रीगन  महोदय  ने  कहा  है  उपाध्यक्ष
 »  मेरा  मौचित्य  का  अ्रदम  है  ।  राजाध्यक्ष  ने  कुछ  विशिष्ट  छाब्दों  का  प्रयोग

 माननीय  सदस्य  उन  शब्दों  को  उद्धरण  के  रूप  में  प्रयुक्त  कर  रहे  यू०एस०ए०  के  राष्ट्रपति
 द्वारा  प्रयुक्त  शब्दों  को  कहने  में  किसी  प्रकार  की  आपत्ति  का-कोई  ओऔचित्य  नह  है  । ट्‌

 महं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आज  एक  राष्ट्र  अध्यक्ष  का  कसी  ने  उद्धरण  दिया  दोबारा!'किसी
 के  द्वारा  इसकी  पुनरावृत्ति  हो सकती  यह  असंसदीय  है  ।  हम  इसे  अनुमति  नहीं दे  सक्रते  ।
 कसी  के  द्वारा  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  पहले  कछ  लोग  ऐसा  कर  चके  हैं  ।

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  कोई  कथन  असंसदीय  है  तो  उसे  कायंवाही-बृतान्त  में  कैसे  शामिल

 किया  जा  सकता  है  ?

 ओ  सोसनाथ  चटर्जो  :  कृपया  इसे  कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  अथवा  आप  कह
 सकते  हैं  )

 में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।

 262



 26  1908  अमरीकी  विमानों  द्वारा  त्रिपोली  और  बेंगाजी
 पर  हाल  ही  में  की  गई  क्मबारी  के  बारे  में  चर्चा

 श्री  सेफ़ुद्दीन  चौधरो  :  वह  सुकाव  दे  रहे  हैं  *  *  किसी  रूप  मैं  प्रथ्म  रह
 द्वितीय  स्तर  की  बात  में  नहीं  जा  रहा  हंं'********  मैं  एक  दूसरी  चीज  उद्त  करना

 चाहता  हूं  जो  कल  टाइम्स  ऑफ  इंडिया  में  राष्ट्रपति  रीगन  के  बजट  निदेशक  डेविड  स्टॉकमेम
 ने  श्रपमी  पुस्तक  की  रीगन  क्रांति  असफल  क्‍यों  ?”  में  कहा  है  ।  उन्होंने  कहा

 थोड़ा  '"''""##******  होते  जा  रहे  रीगन  जो  इतनी  महाश्नक्ित  के  राष्ट्रपति

 हैं।**
 न

 ककब्नट  जा  रहे

 प्रो  मच  दण्य्वते  :  वह  केवल  उद्धरण  कर  रहे  उद्धरण  बरकरार॑  रखा  जाना

 श्रो  संफुहीन  चोषरो  :  मैं  उद्धृत  करता  हूं  हाउस  टीम  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने
 तर

 गहन  विघायी  अनुभव  या  ज्ञान  नहीं  अधिकतर  लोगों  को  संख्याओं  की  समझ

 नहीं  थी  रीगन  क्रांति  का  एक  मात्र  उद्देश्य  रान॑तिक  प्रतिरोध  को  खत्म  करना  था  ।”

 यहो  उन्होंने  कहा  ।  इस  सदन  अरब  राष्ट्रों  स ेअपील  करना
 वे  अपने  संबंध  और  घनिष्ठ  बनाये  ।  अन्दरुनी  लड़ाई  मैं  वे  अपनी  शक्ति  जरवाद  म  करें  औ

 बरुट  होकर  इस  चुनौती  का  सामना  इस  ललकार  लीबियन  नेताओं  द्वारा  सहाय्यित
 आतंकवाद  भर  कहकर  कम  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 में  उल्लेख  करना  चाहता  हू  कि  ने  बड़ी  शीघ्रता  और  तत्परता  से
 क्रिया  व्यक्त  की  लेकिन  इसके  साथ  इसके  कुछ  दायित्व  भी  यू०एस०ए०  लीबिया  के  विरुद्ध
 आशिक  प्रतिबंध  लगा  चुका  लेकिन  वास्तव  में  यदि  विश्व  के  सभी  राष्ट्र  एक  जु
 हो  जाएं  और  वे  यू०एस०ए०  के  विरुद्ध  एक  प्रकार  के  आथ्िक  प्रतिबन्ध  तब  वह  कहां
 जाएगा  ।  लेटिन  अमेरिका  में  इस  तरह  की  भावना  आ  चुकी  मुके  विष्वास  यदि  हम  इसका
 अनुसरण  करें  और  अपने  संबंध  और  नजदीक  हम  इन  लोगों  को  इस  प्रकार  के  दुस्साहस
 करने  से  रोक  सकते  हैं  जो  किसी  दिन  हमारे  देश  को  भी  खतरे  में  डाल  सकती  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  आप  समय  का  भी  खयाल

 ब्रो०  के०के०  तिवारो  :  समय  का  खयाल  आवश्यक  है  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  डेढ  घण्टे  में  कितने  लोगों  ने  अपनी  बात  कही  है  ?  केबल  चार  या
 पांच  लोग  बोले  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चर्चा  आरम्म  करने  वाले  को  अधिक  समय  दिया  जाता  है  ।  दूसरों  को
 पांच  मिनट  दिए  जा  सकते

 ;।

 +*कार्यवाहो  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 आर  छाल  ही  ऊँ  के  जाई  जल्यसारी  के  खारे  के  जच्छ

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  हमें  हमारे  प्रधान  सरकार  तथा  इस  सदन  पर
 गवं  है  कि  साम्राज्यवादी  आक्रमण  एवं  नस्लवादी  ढंग  से  संघर्ष  एवं  विरोध  करने  की  अपनी
 शाली  परम्परा  के  अनुरूप  यह  देश  एक  बार  फिर  साम्राज्यवादी  संयुक्त  राज्य  अमेरिका
 द्वारा  लीबिया  पर  शर्मनाक  आक्रमण  का  विरोध  करने  वाले  देश  के  रूप  में  उभरा  है|  इस  दस्युव॒त्ति
 ओऔर  राज्य  नियंत्रित  आतंकवाद  की  कार्यवाही  से  हमारे  मस्तिष्क  में  अन्तर्राष्ट्रीय  शान्ति  और

 सुरक्षा  के  प्रति  सवाल  उठता

 यह  ऐसा  विषय  नहीं  है  जिसे  हम  अमरीकी  द्वारा  की  गई  यत्रतत्र  ज्यादतियों  के  उदाहरण
 देकर  खारिज  कर  दें  ।  हमें  संपूर्ण  परिदर्शन  पर  विचार  करना  साम्राज्यवाद  की  भूमिका  पर
 भी  जिसको  लुण्ठक  फासिज्म  के  रूप  में  गतिमय  पतन  हो  रहा  है  मैं  संयुक्त  राज्य  अमेरिका

 के

 राष्ट्रपति  के  बारे  में  वु.छ  शब्द  कहना  चाहूंगा  ।  रीगन  जिनके  संबंध  में  मेरे  मित्रों  ने  बहुत
 कुछ  कहा  है  और  उनके  अपने  देश  के  लोगों  का  भी  कहना  है  क्रि  व्यापक  शक्ति  संपन्‍न  होने  के
 कारण  उनको  वर्तमान  मानसिक  स्तर  को  देखते  हुए  मानवता  के  अस्तित्व  को  खतरा  पैदा  कर  रहे
 हैँ  ॥  यह  कुछ  रीगन  महोदय  के  बारे  में  कहा  गया  है  ।

 दिन  में  केवल  तीन  से  चार  घण्टे  कार्य  करते  हैं  ।  वह  कोई  गृह  कार्य  नहीं  करते  ।  वह

 अपने  सार-संक्षेप  कागजातों  को  नहीं  ..।”

 अन्तिम  वाक्य  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।

 दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  उनके  जंसा  व्यक्ति  संयुक्त  राष्ट्र  अमेरिका  का  राष्ट्रपति

 यह  वक्तव्य  प्रतिनिधि  समा  के  अध्यक्ष  श्री  पी  ०ओ०  नील  द्वारा  दिया  गया  है|

 श्री  पी०  ओ०  नील  जूनियर  सारे  विश्व  में  श्री  रीगन  को  गतिविधियां  उनकी
 धारा  को  दर्शाती  मेरे  लिए  तो  वह.......**

 शो  एस०  जयपाल  इसको  कारयंठही  वृतांत  में  सम्मिलत  नहीं  किया  जाना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  नहीं  किया  जाएमा  4

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  श्री  तिवारी  तो  ऐसे  विषय  को  भी  विवादास्पद  बना  देने  में
 सक्षम  हैं  जिसमें कोई  विवाद  न  हो  ।

 प्रो०  के०  के०  तिबारो  :  अगर  आप  श्री  रीगन  का  समर्थन  करना  चाहते  हैं  तो  आप  ऐसा
 कर  सकते  किन्तु  मैं  इस  वाद  विवाद  में  कोई  भी  विवादास्पद  बात  नहीं  कह  रहा

 +*कारयंवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं

 3264  मु



 26  1908  अमरीकरे  िण्एलरें  दृ्एए  लेणोली  ऊपर  देंगाओी
 पर  हाल  ही  में  की

 गई  बमबारी  के  बारे  में  चर्चा

 जो  कुछ  लीबिया  में  हुआ  है  वह  निहायत  ही
 अन्यायपूर्ण

 हमने  सदन  में  इसकी
 निन्‍दा  करने  में  ज़बरदस्त  एकता  दिखाई  किन्तु  हमें  दूसरी  घटनाओं  पर  भी  ध्यान  देना

 यह  सारी  साम्राज्यवादी  व्यवस्था  के  विचलित  होने  का  एक  लक्षण  श्री  रीगन  और
 उनके  मित्र  व्हाईट  हाऊस  में  जो  कुछ  कर  रहे  हैं  वह  साम्राज्यवादी  नीति  की  पुष्ठि  करना

 है  ।  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  की  सफलता  तथा  जिन्हें  उपनिवेशवादी  शक्तियों  ने  सदियों  तक  दासता
 में  रखा  उन  शक्तियों  के  खिलाफ  लम्बे  संघर्ष  के  अब  इन्होंने  यह  जान  लिया  है  कि
 संसार  को  अपने  स्त्रप्नों  तथा  झपनी  इच्छानुसार  ढालने  की  योजना  क्षीण  होती  जा  रही

 एक  नई  योजना  तथा  सिद्धान्त  का  प्रसार  किया  जा  रहा  है  और  वह  हस्तक्षेप
 का  सिद्धान्त  अमेरिका  और  इसके  पश्चिमी  मित्र  राष्ट्र  इसकी  योजनाएं  बनाते  रहे  और  मैं
 सदन  को  यह  जानकारी  दे  सकता  हूं  कि  1947  से  लगभग  78  वार  किए  गए  हस्तक्षेपों  में
 अमेरिका  ने  विश्व  के  विभिन्‍न  हिस्सों  में  लगमग  60  बार  हस्तक्षेप  किया  इस  आजकल
 हम  देखते  हैं  कि  एक  विध्वंसकारी  और  विनाशकारी  घातक  हथियारों  से  पूर्णतया  लेंस

 युद्धपथ  पर  अग्रसर  है  ।  लीबिया  पर  आक्रमण  करने  के  कई  कारण  बताये  गए  सन्‌  198  1
 से  लीबिया  को  तंग  किया  जा  रहा  आन्तरिक  अव्यवस्था  स्थापित  करने  के  लिए  सी०>आई०ए०
 द्वारा  श्री  गह्याफी  की  हत्या  के  प्रयास  किए  गए  थे  जिससे  कि  अमेरिका  को  लीबिया  में  एक  मंत्रीपूर्ण
 शासन  मिल  सके  ।  और  जब  हम  इस  घटना  पर  विचार  करते  हैं  तो  हमें  इसके  व्यापक  महत्व  और

 मेडीटेरेनियम  पर  नियन्त्रण  करने  के  विश्वव्यापी  महत्व  को  समभने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।
 उग्रवाद  की  गतिविधि  का  भी  जिक्र  किया  गया  है|  अमेरिका  ने  बदले  की  कारंवाई  इसलिए  की  है
 क्योंकि  उसको  शक  था  कि  श्री  गह्दफो  और  उनका  शासन  अमेरिका  तथा  उसके  मित्र  राष्ट्रों  के
 खिलाफ  विश्व  भर  में  उग्रवादियों  को  सहारा  दे  रहे  किन्तु  यह  कारंवाई  अपने  आप  में

 कीय  उग्रवाद  का  सबसे  अधिक  स्पष्ट  उदाहरण  है  जिसके  बचाव  में  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता

 है  और  सारे  विश्व  में  फंलते  हुए  उग्रवाद  के  लिए  अमेरिका  उत्तरदायी  रहा  इजराइल
 फिलस्तीनी  असहाय  देश  भक्तों  तथा  दूसरे  अरबी  लोगों  के  खिलाफ  जायोनिस्क  शासन  का  खुला
 छेडा  गया  राजकीय  दक्षिणी  अफ्रीका  में  इस  समय  सत्ता  में  रंगभेदी  शासन  है  और  जिस
 ढंग  से  वहां  लोगों  की  हत्याएं  तथा  जातिसंहार  आतंक  से  लोगों  को  तंग  किया  जा  रहा  इन

 सभी  क्षेत्रों  में  हम  अमेरिका  की  भूमिका  को  मूल  नहीं  सकते  ।

 जैसा  कि  कहा  गया  तीसरी  दुनियां  की  स्थिरता  को  बढ़ते  हुए  अमेरिका  के  खतरे  की
 धमकी  हम  पर  भी  लागू  होती  है  क्‍योंकि  श्री  रीगन  ओर  उसके  सलाहकार  विश्व  की
 व्यापारिक  एकताਂ  को  स्वीकार  करने  के  लिए  तंयार  नहीं  तृतीय  विश्व  के  देश

 कथित  अमेरिका  उसके  मित्रराष्ट्रों  के  व्यापक  हितों  के  विरुद्ध  अपने  आप  को  व्यापारिक  संघों

 में  संगठित  कर  रहे  जब  हम  सारी  स्थिति  का  जायजा  लेते  तो  हमें  इसकी  कड़ी
 निन्‍्दा  करनी  पड़ती  है  ।  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  अमेरिका  में  उस  हाईग्रेव  को  हम  कंसे  भूल  सकते

 हैं  ?  इससे  कितना  रहस्य  उद्घाटि
 सदन  में

 दोहराया  जा  चुका
 मैं  इसे  लगभग  हर  भाषण  मे  हराता  रहा  है  ।  अमेरिका

 के
 लोग  जो  लोकततन्त्र  से  प्यार  का

 खुला  दावा  करते  हैं  और  जो  उम्रवाद  के  प्रति  इतने  परेशान  ओर  उत्तेजित  उनके  ही  राजकीय

 डोता  है  और  जिसको  इस
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 हाल  ही  में  की  गई  बमबारी  के
 बारे  में  चर्चा

 हरा  नल  ड  य  समर  ना fanny ने इस अध्ययन का प्रबन्ध किया था। अगर महात्मा गांधी की हत्या कर दी का

 एफ  ०

 विभाग  ने  इस  अध्ययन  का  प्रबन्ध  किया  था  ।  अग॑र  महात्मा  गांधी  की  हत्या  कर  दी  जाए  तो
 भारत  में  क्या  स्थिति  होगी  इसके  बारे  में  इस  हाईग्रेव  रिपोर्ट  को  तेयार  करने  के  लिए  अमेरिका
 के  विभाग  ने  ही  आदेश  दिया  अमेरिका  की  सरकार  के  अनुसार  ही  ऐसा  किया
 गया  था  ।  दया  हम  खुद  यह  अनुमान  नहीं  लगा  सकते  कि  अमेरिका  चाहता  था  कि  भारत
 विभाजित  होने  के  साथ-साथ  स्वतन्त्रता  रहित  हो  एक  योजना  बनाई  जा  रही
 और  महात्मा  गांघी  को  दृश्यपटल  से  हटाने  के  लिए  एक  षडयंत्र  रचा  गया  था  ?  इसके  बाद  जब

 हमार  प्रधान  मन्त्री  अ्रमेरिका  की  यात्रा  कर  रहे  थे  तो  कनाडा  और  ब्रिटेन  में  उनके
 विरुद्ध  रचे  जा  रहे  षडयन्त्रों  की  रिपोर्ट  हमार  पास  इस  सम्बन्ध  में  कई  लोगों  को  गिरफ्तार
 भी  किया  गया  अब  भी  लगमग  हर  रोज  ये  रिपोर्ट  प्रकाशित  हो  रही  हैं  कि  वहां  पर  षडयंत्र
 रचे  जा  रहे  और  वहां  पर  उग्रवादियों  को  भी  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  और  जब  भी  हम
 इसके  बारे  में  सदन  को  अवगत  कराते  हैं  और  जब  भी  मारत  सरकार  यह  मामला  इन  देज्ञों
 के  साथ  उठाती  है  तो  उनका  एकमात्र  यह  तक  होता  है  कि  उनके  कानून  ऐसे  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को
 बन्द  करने  और  ऐसे  लोगों  जो  उनकी  भूमि  से  विभिन्‍न  देशों  के  विरुद्ध  क्रियाशील  कानूनी
 दायरे  में  लाने  की  सरकार  को  अनुमति  नहीं  देते  ।  लंदन  और  वाशिंगटन  उग्रवादियों  की  ऐसी
 शतिविधियों  के  अड्डे  बन  गए  हैं  भौर  इन  दो  अड्डों  से  उग्रवाद  को  बड़े  पंमाने  पर  बाहर  भेजा  जा

 रहा  इसी  यदि  भारत  या  कोई  दूसरा  देश  इस  तरह  का  तक  देना  शुरू  कर  अर्थात्‌
 यह  कहे  आपके  देश  से  खतरा  उभर  रहा  है  भौर  हम  ऐसे  मामलों  को  आक्रमण  के  रूप  में  लेते

 हैं  तो  वे  कहते  हैं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  कानूनों  का  उल्लंघन  हो  जाएगा  ।  और  इस  संबंध  में  मैं

 कह  सकता  हूं--और  पक्का  विश्वास  है  कि  आप  मुभसे  सहमत  होंगे---कि  अमेरिका  की
 ओर  से  गंभीर  खतरा  है  ।  अमेरिका  के  राष्ट्रपति  श्री  रीगन  अन्तर्राष्ट्रीय  कानून  की  कदर  करने
 वाले  व्यक्ति  नहीं  हैं  ।  वे  अन्तर्राष्ट्रीय  नेतिकता  की  भी  कदर  नहीं  करते  ।  अमेरिका  के  प्राधिकारी
 जो  देश  उनके  साथ  नहीं  चलते  और  उनके  अन्तर्राष्ट्रीय  विचारों  का  समर्थन  नहीं  करते  उनको  सिर्फ
 अपने  वश्ञ  में  करने  के  लिए  ही  भरसक  प्रयास  नहीं  बल्कि  वे  ऐसे  समी  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों
 और  संस्थाओं  को  नष्ट  करने![का  भरसक  प्रयास  करते  रहे  हैं  जिन्होंने  विश्व  को  इकट्ठा  रखा  है
 ओर  अब  तक  मानव  जाति  की  सुरक्षा  तथा  विश्व  में  शान्ति  की  गारंटी  दी  इस  स्थिति  हमें
 साम्राज्यवाद  और  अमेरिका  की  ताकत  को  अवदय  याद  रखना  अमेरिकी  ताकत  अन्तर्राष्ट्रीय
 व्यवस्था  को  अस्थिर  करने  के  लिए  कटिबद्ध  है  और  उनकी  अस्थिरता  तथा  हस्तक्षेप  करने  की
 योजनाएं  बिश्व  भर  में  फंले  उन्तके  केन्द्रों  क ेमाध्यम  से  साथ-साथ  तंयार  की  गई  आज  ऐसा
 लीबिया  के  साथ  हो  रहा  और  कल  और  कोई  देश  हो  सकता  और  भारत  भी  हो  सकता

 है  ।  हम  यह  नहीं  भूल  सकते  कि  हाल  ही  में  अमेरिका  का  छठा  समुद्री  बेड़ा  कराची  में  आया  था  ।
 यह  हमारे  पड़ोस  में  हम  यह  भी  नहीं  भूल  सकते  कि  बंगला  देश  के  युद्ध  के  श्री  निक्सन
 ने  मारत  पर  आणविक  आक्रमण  करने  तक  के  बारे  में  मी  सोचा  हम  इसे  कमी  नहीं  भूल

 सकते । इस प्रकार यह हस्तक्षेपवादी संलक्षण बढ़ते साम्राज्यवादी हमले का लक्षण है जो तेजी से बढ़ रहा है और हमें इसका ध्यान रखना श्री यह एक अच्छा और स्व्रागत योग्य संकेत है कि समस्त विश्व में जो लोग र्शष्ट्रीय सम्बन्धों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून ओर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों का आदर करते
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 हु  एर  रुरू  रह  ची।शई६  बमबारो  के  बारे  में  क्‍चों

 विवश  :  _  उन्होंने अमेरिका के इस घिनौने आक्रमण की निन्‍दा की है मुझे, पक्का घिश्वास है  रऔऔऑऔऑऔऑऔऑई

 उन्होंने  अमेरिका  के  इस  घिनौने  आक्रमण  की  निन्‍दा  की  है  पक्का  घिश्वास  है  कि  अभेरिकी
 और  उसके  इरादे  के  विरुद्ध  समस्त  विद्व  में  अलग-थलग  करने  के  लिए  तैयार

 या  जाएगा  और  अन्ततः  जो  खतरनाक  योजनाएं  अमेरिका  तथा  उसक्रे  मित्र  राष्ट्रों  जेसे  ब्रिटेन  और
 कनाडा  द्वारा  रच।यी  जा  रही  हैं  उनकी  पोल  खोली  जाएगी  ।  ये  तीन  देश  विकासशील  देशों  के  लिए
 सबसे  अधिक  खतरा  पंदा  करते  इन  समी  तीनों  देशों  में  उमग्रवादियों  को  प्रशिक्षण  दिया
 जा  रहा  है

 और  हम  इसके  शिकार  रहे  उपाध्यक्ष  आपने  घंटी  बजाकर  यह  संकेत  दिया  है
 कि  अपना  स्थान  ग्रहण  करना  चाहिए  ।  अन्त  में  मैं  कह  सकता  हूं  कि  अमेरिका
 का  लीदिया  पर  यह  आक्रमण  सिर्फ  एक  शुरूआत  है  और  यह  आक्रमण  विश्व  के  सभी  शान्ति-प्रिय
 तथा  विक|सशील  देशों  को  प्रमावित  करेगा  ।  इस  जैसा  कि  हमने  इस  सदन  में  किया  है
 हमारे  देश  के  लिए  नेतत्व  संभालने  और  विकासशील  तथा  ततीय  विश्व  और  विश्व  के  प्रगतिशील
 लोगों  को  अमेरिका  को  अलग-थलग  करने  और  उन  प्रवृतियों  को  जो  मानवता  और  विश्व

 लिए  खतरा  बनेंगी  शुरू  में  ही  उन्हें  दबाने  के  लिए  इकठठे  होकर  एक  विश्व  व्यापी
 छेड़ने  के  लिए  कहने  का  समय  आ  गया आन्दोल 0890

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रो»  मधु  दंडवते  द्वारा  कहे  गए  प्रत्येक  शब्द  और  चर्चा  का
 समर्थन  करता  हूं  ।  कम  से  कम  एक  बार  तो  मैं  प्रो०  दंडवते  के  विचारों  से सहमत  होता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  तो  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 अनमने  से  सग  रहे  हैं  ॥

 अवसर  कितने  भी  आ  सकते  हैं  लेकिन  आक्रमण

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  प्रो०

 x प्रो०  समष  दंडबते  :  मैं  ठीक  से

 नहीं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  यह  सदन  लीबिया
 के

 लोगों  और  उन  सभी  जो
 जज  अमे  रिक्री  साम्राज्यवाद  तथा  इसके  मित्र  राष्ट्रों  के  खतरे  से  आशंकित  के  प्रति  चिन्ता

 और  एकात्मा  प्रकट  करता

 श्री  यो०  कुलन्दईवेलू  )  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले
 मैं  माननीय  प्रवानमंत्री  और  विदेश  मंत्री  द्वारा  अमेरिका  के  लिबिया  पर  किए-गए  आक्रमण  के
 बारे  में  तुरन्त  जारी  किए  गए  आज़ोचनात्मक  वक्तव्य  के  लिए  धन्यवाद  देता  और  लीबिया
 पर  सेनिक  आक्रमण  के  सम्बन्ध  में  विरोधी  नेतामों  द्वारा  दिए  गए  लम्बे  भाषणों  के  लिए  भी  मैं

 उन्हें  धन्यवाद  दता  हू  ।

 मैं  अखिल  भारतीय  अन्ना  द्रविड़  मुनेत्र  कड़गम  करी  ओर  से  लीबिया  पर  अमेरिकी

 हमले  की  निन्‍्दा  करता  वास्तव  पिछले  दो  दशकों  का  इतिहाप्त  दर्शाता  है  कि  राजकीय
 उमग्रवाद  पर  नियंत्रण  नहीं  लगाता  है  बल्कि  अधिक  उमग्रवाद  को  उत्पन्न  करता  अमेरिका

 का  लीविया  पर  एक  आक्रमण  अन्तर्राष्ट्रीय  अवैधवता  का  एक
 अन्याय्रपूर्ण  कार्य  है  ओर  श्री  रीगन

 एक  मुकाबला  करने  वाले  युद्धकारी  की  भूमिका  निभा  रहे  असल  में  ऐसा  लगता  है  कि  श्री
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 पर  हाल ही  में  की  गई  बमबारी  के  बारे  में  चर्चा

 पी०  कुलन्देई

 रीगन  ने  राम्पो  वाला  रुख  अपनाया  हुआ  किन्तु  हमें  श्री  रीगन  को  यह  स्मरण  करवाना  है  कि
 संसार  एक  हॉलीवुड  वाला  मनोराज्य  नहीं  हैं  क्योंकि  श्री  रीगन  कहते  हैं  कि  कनंल  गद्दाफी  गलती  पर

 किन्तु  मानलो  कि  कनेल  गद्दाफी  ने कोई  गलती  की  भी  तो  श्री  रीगन  इस  मामले  को  संयुक्त

 राष्ट्र  सघ  में  ले  जा  सकते  हैं  और  वहां  श्री  गहाफी  का  भेद  खोल  सकते  हैं  और  उनको  अलग  थलग
 क्र  सकते  कितु  वास्तव  में  श्री  रीगन  जंगल  का  कानून  अपनाते  जा  रहे  वे  तो  लाठी
 उसकी  भैंस  वाली  बात  कहते  किन्तु  यह  वह  दुनियां  नहीं  है  जहां  श्री  रीगन  इस  तरह  कह  सके
 और  जंगल  का  कानून  अपना  सकें  ।  और  यह  घटना  जताती  है  क्रि  अमेरिका  और  लीबिया  के  मध्य
 लम्बी  कटुता  मुख्य  घटनाओं  कया  कालक्रम  यह  दर्शाता  है

 कि  सन्‌  1979  से  अब  तक  लीबिया  और
 अमेरिका  के  मध्य  कई  घटनाएं  हो  चुकी  इसलिए  मैं  अमेरिका  के  विरुद्ध  किए
 गए  आक्रमण  तथा  उग्रवादी  कार्यों  की  भी  निन्‍्दा  करता  निःसंदेह  अमेरिका  विश्व  का  एक
 तानाशाह  बनना  चाहता  किन्तु  मैं  यह  साहसपूर्वक  कह  सकता  हूं  क्रि  जब  हमारे  माननीय  प्रधान

 त्री  सभी  तरह  के  उग्रवाद  को  कुचलने  के  लिए  यहां  हैं  तो  वे  एक  तानाशाह  नहीं  बन  सकते  |  यह
 देश  उग्रवादियों  की  गतिविधियों  के  लिए  कदापि  नहीं  मैं  कड़े  शब्दों  में  अमेरिका  की  लीबिया
 के  विरुद्ध  सेनिक  का्यंवाही  की  निन्‍्दा  करता  हूं  ।

 श्री  एडुआर्डो  फंलोरो  :  उपाध्यक्ष  महोदय  अमेरिका  द्वारा  लीबिया  पर
 आक्रमण  की  दुनिया  के  सभी  शान्तिप्रिय  लोगों  ने  पूर्ण  और  उपयुक्त  रूप  से  निन्‍्दा  की  हैं  और  इससे
 न  केवल  लीबिया  अपितु  संसार  के  सभी  छोटे  विकासशील  देशों  की  शान्ति  व  सुरक्षा  के  लिए  गम्भीर
 खतरे  की  स्थिति  पंदा  कर  दी

 पिछले  महीने  नौ  सेना  द्वारा  आक्रमण  किया  गया  था  और  इसका  कारण
 लोबिया  ने  सिदरी  की  खाडी  में  अन्तर्राष्ट्रीय  जल  सीमा  का  अतिक्रमण  किया  था  ।  सिदरी  की
 खाडी  के  पानी  पर  लीबिया  ने  1973  में  ही  अपना  क्षेत्रीय  जल  होने  का  दावा  किया  था  ।  संयुक्त
 राज्य  अमेरिका  जो  सुरक्षा  परिषद  का  स्थाई  सदस्य  है  सुरक्षा  परिषद  या  संयुक्त  राष्ट्र  की
 अन्य  किसी  संस्था  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  का  सहारा  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  नियमों  के  सभी
 मानदण्डों  की  पूर्ण  करते  पिछली  मार्च  को  की  खाडी  में  लीबिया  की  सेनाओं  पर
 आक्रमण  कर  दिया  ।  उन्हें  सफलता  नहीं  मिली  ।  क्‍योंकि  वे  सफल  नहीं  हुए  इसीलिए  कल  उन्होंने
 त्रपोली  और  बेन्गाजी  और  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  पर  हवाई  आक्रमण  कर  मैं  क|  हता  हं  कि  यह

 झ्राक्रमण  पूर्वयोजना  के  अनुसार  ठीक  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन  के  अवसर  पर  किया  गया  गुट-निरपेक्ष
 आन्दोलन  के  लिए  जानबूककर  अवमानना  करने  के  हमारे  सभी  देशों  के  लिए  अनादर  दिखाने
 के  ओर  यह  दिखाने  के  लिए  किया  गया  कि  वे  हमारी  राय  हमारे  विचार  विमर्श  की  जरा  भी

 था  कि

 परवाह  नहीं  करते  ।  क्योंकि  गुट  निरपेक्ष  देशों  के  विदेश  मंत्रियों  की  इस  मंत्रालय-स्तर  की  इस  सभा
 दोनों  प्रश्नों--अन्‍्तर्राष्ट्रीय  आतंकवाद  जिसका  अमेरिका  ने  लीबिया  पर  आरोप  लगाया

 है
 और

 स्वयं  लीविया  के  प्रइन  पर  व।द-विवाद  होना  इसलिए  ऐसे  समय  पर  और  ऐसे  ढंग  से
 किया  गया  क्रि  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  लिए  नफरत  जाहिर  यह  उनके  विचार  विमश ेके  लिए  और
 मोटे-तौर  पर  उनकी  राय  के  प्रति  घ॒णा  प्रकट  करने  लिए  किया
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 पर  हाल  गई  में  की  गई  बमबारी  के  बारे  में  चर्चा

 जंसा  कि  यहां  कहा  गया  है  अब  इस  आक्रमण  के  लिए  आरोप  यह  लगाया  गया  है  कि  कर्नल

 गद्दाफी  आतंकवाद  में  सम्मिलित  थे  ।  मैं  कर्नल  गद्ाफी  का  पक्ष  नहीं  लेता  और  अधिकतर  सदस्यगण नल
 गद्दाफी  का  पक्ष  नहीं  लेते  ।  परन्तु  निश्चित  रूप  से  संयुक्त  राज्य  प्रशासन  ने  गलती  की  है  यदि

 उन्होंने  यह  सोचा  है  कि  चूंकि  कर्नल  गहाफी  संसार  के  सबसे  अधिक  प्रिय  नेताझ्रों  में  से  एक  नहीं  हैं
 इसी  लिए  जनमत  उनके  विरोध  में  नहीं  जायेगा  ।  संसार  के  बहुमत  ने  स्वयं  अमेरिका  के  जनमत
 सहित--केवल  ब्रिटेन  को  छोड़कर  जिसके  सम्बन्ध  में  मुके  एक-दो  बात  कहनी  इस  कार्यवाही  की
 निन्‍दा  की  और  इसलिए  आज  रीगन  महोदय  की  संयुक्त  राज्प  अमरीका  की  सरकार  दक्षिणी
 आफ्रिका  और  इजरायल  की  बदनाम  संगति  में.खड़े  हैं  आतंकवाद  का  समर्थन  करने  वाले  देश्षों  में
 से  एक  इसका  कारण  जो  कुछ  अमेरिका  ने  किया  है  वह  है  ।  अमेरिका  ने  लीबिया  के  लोगों  को
 आतंकित  कर  दिया  एक  देश  को  जिसकी  जनसंरू्या  50  लाख  संसार  के  सबसे  अधिक  शक्तिशाली
 राष्ट्र  द्वारा  आतंकित  किया  जा  रहा  है  |  इसका  कारण  ढूंढ़ना  आसान  है  ।  संयुक्त  अमरीका  का
 रीगन  प्रशासन  अब  सारी  दुनिया  को  अपनी  जागीर  सममते  हैं  और  महासागर  को  अपनी  निजी
 सम्पत्ति  समभते  हैं  ।  यही  स्थिति  है  ।

 जब  हम  संयुक्त-राज्य  अमरीका  की  निन्‍दा  करते  हैं  तो  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  और
 मैं  सदन  से  अनु  रोध  करता  हूं  कि  आपको  श्रीमती  थैचर  की  ब्रिटिश  सरकार  श्रीमती  थंचर  की
 कन्जंवेंटिव  सरकार  जो  साम्राज्यवादी  नीतियों  में  रीगन  महोदय  की  पू्व॑ंज  की  मी  निनदा  करनी

 मध्य-पूर्व  में  आज  जो  स्थिति  उत्पन्न  की  गई  वह  साम्राज्यवादी  ब्रिटिश
 उपनिवेशों  के  समय  से  लाई  गई  फूट  डालो  और  शासन  करो  के  साम्राज्यवादी  सिद्धान्तों  का  परिणाम

 ऐसा  केच्ल  फिलिस्तीन  के  सम्बन्ध  या  केवल  मध्य-पूर्व  के  सम्बन्ध  में  हीः  नहीं  है  अपितु  फूट
 डालो  और  शासन  करो  की  नीति  सभी  जगह  लाई  गई  है  इस  उपमहाद्वीप  में  और  इसके
 फलस्तरूप  अब  कनेल  गद्दाफी  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  गई  है  और  गब  रीगन  महोदय  की  कार्यवाही
 में  दिख  रहा  यह  एक  बड़ी  नीति  का  भाग  जिपे  अब  रीगन  नीति  के  नाम  से  जाना  जाता
 है  ।  यह  अब  बहुत  जटिल  नहीं  मुके  कहना  चाहिए  कि  यह  बहुत  सरल  यह  रीगन  की  तरह
 सरल  है  ओर  इसमें  बुराई  और  खतरे  की  सम्भावना  है  सिद्धान्त  यह  बताता  है  कि आज  हम  पिछले
 विश्व  युद्ध  के  समय  के  बाद  सबसे  बुरी  स्थिति  में  हम  जानते  हैं  कि  पांचवे  दशक  युद्ध
 के  उपरान्त  समय  में  सिद्धान्त  यह  रहा  कि  साम्यवाद  को  अवश्य  ही  सीमित  रखा  जाए  और  इसी  लिए
 हमें  अवश्य  ही  हस्तक्षेप  करना  चाहिए  परन्तु  अब  रीगन  समर्थक  तो  एक  कदम  और  अागे  निकल  गए
 हैं  और  वे  कहते  हैं  कि  साम्यवाद  को  सीमित  रखना  ही  पर्याप्त  नहीं  हमें  सक्रियता  से  हस्तक्षेप
 करना  मैं  यहां  एक  रीगन  कानून  को  उद्धृत  हूं  सैद्धान्तिक  रूप  से  सहमत

 राष्ट्रों  की  स्थापना  संसार  में  होनी  चाहिए  क्योंकि  केवल  सेंद्धान्तिक  रूप  से  सहमत  राष्ट्र  ही  अमेरिका
 को  सुरक्षा  का  आश्वासन  देते  इसका  अर्थ  यह  है  कि  यदि  एक  विशेष  सरकार  यदि  संसार  के
 किसी  भाग  में  एक  विशेष  सरकार  विशेषतया  विकसित  देशों  में  आदेश  का  पालन  नहीं  करती  हो
 अमेरिका  के  लोग  हस्तक्षेप  केन्द्रीय  कमांड  के  अन्तगंत  हिन्द  महास्रागर  में  तेजी  से  सेना

 तैनात  करने  का  उद्देश्य  अन्य  देशों  के  साथ  भगड़ा  करना  नहीं  तेजी  से  सेना  तैनात  करने  का

 उद्देश्य  हिन्द  महासागर  में  सभी  राज्यों  को  यह  सैनिक  धमकी  देना  है  कि  दे  अमेरिका  की  योजनाओं
 का  विरोध  और  उनके  इरादों  के  विरुद्ध  नहीं  जायेंगे  जैसा  मैंने  कहा  उत्पन्न  की
 गई  स्थिति  की  केवल  शुरूआत  है  ।  इस  समय  इजरायल  के  लगभग  2500  टैंक  गोलान  हाइद्स  पर
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 जज

 एडुआर्डो
 लगे  हुए  हैं  और  यह  हैरानी  की  बात  नहीं  होगीं  यदि  लीबिया  पर  यह  इजरायल के  लिए
 सीरिया  पर  आक्रमण  करने  के  लिए  शुभ-संकेत  होगा  |  लीबिया  और  कल  सीरिया  पर  हमला
 होगा  क्‍योंकि  रीगन  प्रशासन  और  अमेरिकन  साम्राज्यवादी  नीतियों  के  उस  क्षेत्र  में  2  प्रमुख
 देश  हैं  ।

 इस  प्रकार  यह  स्थिति  है  और  हमें  हैरानी  नहीं  होगी  यदि  इजरायल  सीरिया  पर

 गोलान  हाइट्स  से  आक्रमण  कर  देता

 जो  स्थिति  उत्पन्न  की  गई  है  हमें  उसका  ध्यान  रखना  है  ।  चाहे  किसी  भी  भाषा  में  कहा
 यह  वही  स्थिति  वही  व्यवहार  है  जिसे  हम  छ्षताब्दी  में  पश्चिमी  क्षक्तितयों  द्वास

 प्रतिपादित  करते  हुए  और  उस  पर  चलते  हुए  देख  चुके  यह  संसार  पर  शासन  करने  का  सिद्धांत

 है  ।  अमेरिका  के  लोग  आजकल  जो  कुछ  कर  रहे  हैं  वह  सबसे  ऋर  किस्म  का  साम्राज्यवाद  तथा
 कथित  मानव  अधिकारों  की  पूर्ण  उपेक्षा  करते  विकासशील  देशों  के  लोगों  व  व्यक्तियों  के  लिए
 हम  जिनकी  इदनती  चर्चा  करते  हैं  और  तथाक्रथित  तीसरी  दुनिया  का  पूर्ण  निरादर

 वास्तव  में  इस  सन्दर्भ  में  अब  हम  अमेरिकी  आतंकवाद  के  विरोध  में  कोई  बहुत  अधिक
 काग्रंवाही  नहीं  कर  क्‍या  मैं  इसे  दोबारा  कह  सकता  हूं  ?  उदाहरण  के  लिए  भिपोली  पर
 आक्रमण  केवल  सेनिक  अड्डों  पर  ही  नहीं  असनिक  अड्डों  पर  भी  आक्रमण  किया  फ्रांस
 के  दूतावास  पर  आक्रमण  किया  गया  ।  ईरान  के  दूतावास  पर  आक्रमण  किया  कनेल  गह्मफी
 के  परिवार  के  सदस्य  भी  मारे  गए  और  इसीलिए  यह  अःतंकवाद  नहीं  तो  और  क्‍या  है  !

 इस  संबघ  में  हम  जो  कुछ  कर  सकते  हैं  वह  केवल  जनमत  तेयार  कर  सकते  हम  इस  सदग
 में  एक  संकल्प  लाने  के  बारे  में  वातचीत  कर  रहे  आओ  हम  संसद  सदस्य  होने  के  नाते  अमेरिकन
 सीनेट  के  सदस्यों  से  बातचीत  करें  ।  आग्रो  हम  सीनेट  सदस्यों  से  बातचीत  करें  क्योंकि  वे  अमेरिका
 की  जनता  के  प्रतिनिधि  आओ  हम  अपनी  भावनायें  उनके  घ्यान  में  आओ  हम  उनके  ध्यान
 में  ल/यें  कि  एक  दूसरी  तस्वीर  भी  है  जोकि  रीगन  महोदय  व  उनके  सहयोगियों  द्वारा  प्रस्तुत  नहीं
 की  गई  आओ  हम  संसार  की  शान्ति  व  सुरक्षा  को  ध्यान  में  रख्तते  हुए  उनसे  बातचीत

 यह  भी  महत्वपूर्ण  है  कि  हमें  मध्य-पूर्व  के  अरब  संसार  के  लोगों  को  नंतिक  समर्थन  भी  प्रदान
 करना  हम  यह  बार-बार  कह  रहे  हैं  कि  उस  क्षेत्र  में  म  समस्याओं  के  समाधान  के
 लिए  आज  जरूरी  है  अरब  एकता  का  प्रइन  ।  समस्या  यह.है  कि  अरब  के  लोग  असंगठित  और
 यही  रीगन  महोदय  का  विश्वास  उनका  यह  विश्कस  है  कि  अरब  लोग  कनंल.गदहाफी  का  समर्थन
 नहीं  कर  रहे  और  इसीलिए  उन्हें  इस  क्षेत्र  मे ंजनमत  बनाने  का  अच्छा  समय  मिलेगा  ।  इस  अन्चा*

 घुन्ध  काय्यंवाही  का  अच्छा  पहलू  यह  रहा  कि  सारा  अरब  संसार  ओर  संसार  के  अन्य  देशों  ने  स्पष्ट
 रूप  संयुक्त  राज्य  के  आक्रपण  की  निन्‍दा  करते  हुए  अपने  आपको  संगठित  कर  लिया  हमें
 अवद्य  ही  अपना  नेतिक  समर्थन  लीबिया  व  सीरिया  के  लोगों  को  देना  चाहिए  और  उन  लोगों  को
 जो  इस  साम्राज्यवाद  से  लड़  रहे  जो  अपने  लिए  सभो  बातों  के  लिए  स्वयं  निर्णय  लेना  चाहते हैं
 ओर  जो  किसी के  प्रभृत्व  को  स्वीकार  करना  नहीं  विशेष  रूप  से  सा  म्राज्यवादी  इरादों  वाले

 वर्तमान  रीगन  प्रश्मासन  के  प्रभुत्व  के  विरुद्ध  समर्थन  देना  चाहिए  ॥,
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 इस  सारे  मामले  का  दुखान्त  पक्ष  यह  है  कि  रिपोर्ट  आ  रही  है  कि  संयुक्त  राज्य
 अमरीका  द्वारा  लीबिया  को  आधुनिकतम  हथियारों  के  प्रयोग  के  लिए  परीक्षण-स्थल  बन  या

 एफ  ता  द्वारा  लीबिया  पर  आक्रमण  किया  गया  और  एफ  ]]]  आधुनिकतम  विमानों  में  से  एक
 हैं  जो  सामरिक  ढंग  का  दूसरे  नम्बर  का  बमवर्षक  यह  इलैक्ट्रोनिक  तरीकों  से  और  नाभिकीय
 दक्षताओं  से  स्वचलित  विम।न  है  और  यह  बिना  देखे  पांच  मीटर  तक  रात  में  भी  मार  कर
 सकता  है  ओर  इन्हें  पहली  बार  केवल  परीक्षण  के  लिए  लीबिया  में  प्रयुक्त  किया  गया  और  उनके
 हथियारों  के  लिए  लीबिया  एक  परीक्षण-स्थल  बन  गया  और  उद्देश्य  यह  देखना  भी  था  कि  सोवियत
 संघ  की  स्थल  से  हवा  में  मार  करने  वाले  प्रक्षेपास्त्र  एस०  ए०  5  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  होती  यह
 रास्ता  है  जिस  पर  हम  जा  रहे  हैं  ।

 इस  समय  जो  कुछ  कह  सकते  वह  यह  है  कि  तीसरी  दुनिया  के  देशों  को  अपना  क्षेत्रीय
 सहयोग  बढ़ाना  चाहिए  और  साक॑  ज॑ंसे  आन्दोलनों  को  शक्तिशाली  बनाना  चाहिए  ।  हमें  अपने
 भेदमाव  अवश्य  ही  निपटा  लेने  चाहिए  और  केवल  यही  एक  उपाय  है  जिसके  द्वारा  इस  क्षेत्र  के और
 तीसरी  दुनिया  के  सभी  देश  प्रगति  कर  पायेंगे  । आओ  हम  कहें  कि  हम  साम्राज्यवाद  को  नहीं  रहने

 साम्राज्यवादी  सफल  नहीं  होंगे  ।  संसार  के  शान्तिप्रिय  विकासशील  देशों  के  लोग  अपने

 दुखों  को  याद  करके  एक  जुट  हो  जायेंगे  और  यह  कहेंगे  कि  प्रभुत्व  ग्रौर  दमन  जिससे  वह  पहले

 गुजर  चुके  हैं  दोबारा  कभी  प्रयोग  नहीं  किया  जाएगा  ।  हम  इस  पर  गौर  करेंगे  ।

 श्री  बलवंत  सिह  रामूबालिया  :  यह  भव्य  सदन  एक  गम्भीर  मामले  पर
 चीत  कर  रहा  वह  है  साम्राज्यवादी  अमरीका  का  लीबिया  के  शान्तिप्रिय  लोगों  पर  आक्रमण
 मेरा  दल  और  मैं  इस  सदन  के  सभी  सदस्यों  के  साथ  और  कल  '  माननीय  प्रधानमंत्री  व  माननीय
 विदेश  मंत्री  द्वारा  इस  विषय  पर  व्यक्त  की  गई  बातों  पर  एकता  की  भावना  व्यक्त  करता  हूं  ।

 मेरे  दल  को  महान  गुरु  गुरुनानक  देव  जी  के  उपदेशों  से  रोशनी  मिलती  जिन्होंने  हमें
 जीओ  ओर  जीने  दो  का  दर्शन  पढ़ाया  यह  सह-अस्तित्व  का  दर्शन  है  ।  यह  खतरा  यह
 ये  अनुमानवीय  क्रियाएं  जो  अमेरिका  ने  की  हैं  ।  सह-अस्तित्व  की  विचारधारा  और  जीओ  और
 जीने  दो  की  विचारधारा  के  लिए  एक  गम्भीर  खतरा  है

 ।  इस  प्रकार  मैं  अमरीका  के  लीबियाਂ  पर
 आक्रमण  की  कड़ी  निन्‍दा  करता  हू  ।  यह  आक्रमण  साम्राज्यवाद  की  नीतियों  का  प्रतिबिम्ब  है  ।
 यद्यपि  साम्राज्यवाद  का  अन्त  हो  रहा  है  यद्यपि  सारे  संसार  में  नागरिक  स्वतन्त्रता  की  बहादुर

 लड़ाकू  शक्तियों  द्वारा  साम्राज्यवाद  को  पराजित  किया  जा  रहा  है  फिर  भी  अमेरिका  बन्दृक  की
 नोक  पर  संसार  के  शान्तिप्रिय  देशों  मे ंअपनी  तानाशाही  चलाना  चाहता  इसकी  अनुमति  नहीं
 दी  जानी  चाहिए  ।  आत्म-सम्मान  वाला  कोई  भी  व्यक्ति  इन  नीतियों  को  जारी  रखने  को  अनुमति
 नहीं  देगा  ।

 मैं  बिलक॒ल  है  कि  अमेरिका  कहता  मुर्के  यह  कदम  उठाने  के  लिए  मजबूर  किया
 गया  क्योंकि  ली  आतंकवाद  का  समर्थन  कर  रहा  है  बिया  आतंव  की  सहायता
 कर  रहा  है  और  ने  कुछ  विशेष  आतंकवादियों  को  बलिन  भेजा  है  और  इसका

 निष्चित  प्रमाण  परन्तु  आपके  माध्यम  से  क्‍या  मैं  इन  लोगों  से  पूछ  सकता  हूं  ?  कया  मैं  अमरीका
 से  पूछ  सकता हूਂ  कि  क्या  उनके  पास  बोलने  का  कोई  नेतिक  अधिकार
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 बलवंत  सिंह  रामूवालिया|
 6.00  म०  १०

 क्या  वह  देश  स्वयं  ही  मेरे  देश  और  मेरे  प्रान्त  में  अस्थिरता  पैदा  करने  के  लिए
 बादियों  को  मड़का  नहीं  रहा  है  ?  मेरी  समझ  से  नहीं  आता  कि  अमरीका  यह  कंसे  कहता  है  कि
 हमें  प्रत्येक  दिन  किसी  न  किसो  प्रकार  से  उस  हमले  से  बचाव  करना  पड़ता  जब  यह  परे
 समुदाय  के  विरुद्ध  किया  जाता  मैं  अनुरोध  सभा  के  समक्ष  रखना  चाहूंगा  कि  हमें  बुरे
 लोगों  को  अलग-अलग  करने  के  लिए  एक  होना  चाहिए  ।  हमें  उन्हें  अलग-अलग  करना  ही  चाहिए
 जो  इस  प्रकार  की  गंदी  गतिविधियों  में  लगे  रहते  अब  अमेरिका  कहता  है  लोग
 बादियों  को  अप्रत्यक्ष  रूप  से  प्रेरित  करते  हैं  उन्हें  सबक  सिखाना  हम  न्‍्यायोचित  मानते  हैं  ।'

 अमरीका
 न  केवल  अपने  देश  में  आतंकवादियों  को  सीधे  समर्थन  दे  रहा  है  अपितु  आतंकवादियों  को  सहायता
 झ्रौर  प्रशिक्षण  मी  दे  रहा  कल  यदि  इस  देश  में  यह  आवाज  उठे  क्रि  उन  पड़ोसी  देशों  को  जो
 आतंकवादियों  को  समर्थन  दे  रहे  हैं  सबक  सिखलाना  चाहिए  तब  अमरीका  की  क्या  प्रतिक्रिया
 होगी  ?  यह  एक  बहुत  गम्मीर  मसला  है  ।  अमरीका  के  बुरे  चालों  की  निन्‍्दा  करने  में  मैं  प्री  तरह
 से  भारत  के  लोगों  तथा  इस  समा  के  माननीय  सदस्यों  के  साथ  हूं  ।

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  उपाध्यक्ष  शुरू  में  ही  मैं  प्रधान  मंत्री  और
 भारत  सरकार  को  इस  मामले  पर  साहसपर्ण  कदम  उठाने  के  लिए  बधाई  देता  अमरीकियों  ने
 जो  किया  है  वह  नि:संदेह  बहुत  ही  जघन्य  और  अक्षम्य  अपराध  यह  अकेले  लोबिया  पर

 ही  हमले  की  बात  नहीं  है  बल्कि  यह  उससे  भो  खराब  किस्म  का  निन्दनीय  हमला  है  ।  हमें  इसे
 गलत  नहीं  समभना  चाहिए  ।  हमें  इसे  कम  भी  नहीं  समकना  चाहिए  ।  यह  केवल  लीबिया  पर  ही
 हमला  नहीं  है  अपितु  तीसरी  दुनिया  के  समस्त  देशों  पर  हमला  है  ।  यह  समस्त  गुटनिरपेक्ष
 लनों  पर  एक  हमला  यह  स्वयं  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  व्यवस्था  पर  ही  हमला  यह  अन्तर्राष्ट्रीय
 नेतिकता  पर  हमला  प्रश्न  यह  नहीं  है  कि  अमरीकियों  ने  सिर्फ  लीबिया  पर  ही  हएला  किया

 हमें  इसके  समस्त  स्वरूप  कों  और  अमरीका  के  विव्वव्यापी  इरादे  को  विस्तार  से  देखना  है  ।  यह

 एक  बहुत  ही  शर्मनाक  बात  है  कि  एक  महाशक्ति  जो  कि  सुरक्षा  परिषद  को  सदस्य  भी  है  लीबिया
 जेसे  छोटे  देश  पर  इस  प्रकार  का  हमला  करे  और  किस  लिए  करे  ?  मैं  अभी  उस  पर  आऊंगा  ।
 अमरीका  भूल  चुका  उसे  यह  याद  दिलाना  वह  निकारागुआ
 इत्यादि

 में
 हुई  हार  और  अपमान  को  भूल  गये  हर  जगह  उनका  अपमान  हुआ  उनका

 दुबारा  अपमान  होगा  ।  किस  बात  के  लिए  होगा  ?  आखिरकार  जीत  या  हार  परमाणु  बम  की
 नहीं  होती  है  ।  यह  लोगों  की  स्वतन्त्रता  के  लिए  लड़ने  वाली  इच्छा  शक्ति  जो  सभी  सम्मानित
 लोगों  में  होती  है  और  केवल  यही  अकेले  जीतती  है  और  यही  कारण  है  कि  हमने  हाल  ही  के  विश्व

 तिहास  में  ऐसे  कुछ  ज्वलन्त  उदाहरण  दंखे  हैं  ।  उन्हें  अपने  अनुमवों  से सीखना  चाहिए  कि  किसी
 देश  के  लोगों  का  दृढ़  स्वतन्त्रता  की  चाहे  देश  कितना  ही  छोटा  क्‍यों  न  हो
 अमरीका  तथा  किसी  अन्य  देश  के  किसी  भी  हथियारों  से  अधिक  शक्तिशाली  जो  कुछ  उल्होंने
 किया  है  उसे  न्‍्यायोचित  ठहराने  के  लिए  उनके  पास  कोई  कारण  नहीं  अब  प्रइन  यह  है  कि
 उनका  क्‍या  घ्ये  उन्होंने  यह  सब  क्‍यों  किया  ?  मेरे  विचार  से  हम  तीन  उदेश्यों  पर  सोच

 सकते  हैं  ।  पहला  यह  क्रि  वह  लीबिया  को  सबक  सिखाना  चाहता  क्योंकि  लीबिया  ने  उसे
 आशिक  दृष्टि  से  और  उनके  पूंजी  निवेश  को  अपने  यहां  से  निकाल  बाहर  किया  यह  अपमान
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 वह  सह  नहीं  सकता  और  वह  लीबिया  को  सबक  पिखाना  चाहतः  दूसरी  बात  यह  है  कि

 बहू  चाहता  है  कि  इस  प्रकार  की  कायंवाही  से  वह  समस्त  तीसरी  दुनिया  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन
 को  डरा  आतंकित  कर  और  घम्रका  सके  ता  के  वे  भुर्के  और  बिना  छतं  निवेदन
 यह  बहुत  बड़ा  का  रण  है  और  इसे  गंभीरता  से  नोट  किया  जाना  एक  अकेली
 वाही  या  एक  अलग  कायंवाही  नहीं  है  ।  इस  कार्यवाही  से  उन्होंने  विश्व  में  समी  सभी  छोटे
 देशों  समस्त  तीसरी  दुनियां  और  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  को  सूचित  किया
 प्यारे  बच्चों  सुनो  यदि  आपने  अभद्रता  की  तो  हम  आपके  महलों  और  मकानों  पर  और  आम
 जनता  पर  दम  फंकेंगे  ।  और  यही  उन्होंने  किया  है  ;  तीसरी  बात  यह  है  कि  वह  भूमघध्य-सागरीय
 क्षेत्र  में  अपने  प्रभत्व  को  पुत्रः  स्थापित  करना  चाहता  हैं  ।  उनके  लिए  उस  क्षेत्र  में  कनंतर॒  गहाफी
 एक  काटे  के  समान  हैं  ओर  इसीलिए  उन्हें  इस  व्यक्ति  को  उखाड़  फंकना  अमरीकियों  ने

 केवल  यह  सिद्ध  किया  है  कि  वे  अन्तर्राष्ट्रीय  आतंकवाद  के  नेता  हैं  अपितु  उन्होंने  यह  भी  सिद्ध
 किया  है  कि  वे  अन्तर्राष्ट्रीय  गुन्डागर्दी  के  मी  नेता  हैं

 श्री  सोम  नाथ  चटर्जो  :  इससे  आपका  मतलब  रीगन  प्रशासन  से  है  ।

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  उससे  मेरा  तात्पयं  रीगन  प्रशासन  से  अमरीकन  मेरा  मतलब
 अमरीकी  सरकार  से  है  अमरीकी  प्रशासन  से  मेरा  मतलब  वहां  के  लोगों  से  नहीं  है  ।

 उन्होंने  कहा  कि  उन्होंने  यह  इसलिए  किया  है  क्‍योंकि  लीबिया  अन्तर्राष्ट्रीय  आतंकवाद  का
 गढ़  बन  गया  परन्तु  उन्हें  किसने  अन्तर्राष्ट्रीय  पुलिस  अधिकारी  नियुक्त  किया  है  ?  यदि
 ्षष्ट्रीय  आतंकवाद  से  के  लिए  कोई  संस्था  है  तो  वह  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  सुरक्षा  परिषद

 कसी  ने  मी  अपरीका  को  पुलिस  के  रूप  में  संसार  के  किसी  भो  माग  में  अंतर्राष्ट्रीय
 आतंकवाद  से  निपटने  के  लिए  नियुक्ति  नहीं  किया  आतंकवाद  के  बारे  में  कहने  वाले  वे
 क्रौन  होते  हैं  ?  जेसा  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  जब  वहां  कानून  से  मान्यता

 प्राप्तऐसे  सकल  चल  रहे  हैं  जहां  आतंकवादी  प्रशिक्षित  किये  जाते  हैं  और  ये  आतंकवादी
 इस  देश  सहित  समस्त  विश्व  में  जाते  हैं  और  अस्थिरता  की  स्थिति  पैदा  करते  तब  लीबिया
 के  आतंकवाद  के  बारे  में  कहने  वाले  वे  कौन  होते  हैं  ?  उन्हें  इसके  बारे  में  बोलने  का  कोई
 भी  नेतिक  आधार  नही  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  इस  मामले  को  शीघ्र  लेना  चाहिए  और
 अमरीका  को  प्रही  रास्ते  पर  लाना  चाहिए  ।  किसी  भी  हालत  में  संयुत्त  राष्ट्र  संध  का  यह  ककत्तंध्य
 हैं  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  दुबारा  इस  प्रकार  की  हमले  की  कार्यवाहियां  न  हो  ।  यदि  संयुक्त
 राष्ट्र  संघ  को  बने  रहना  है  तो  यहीं  से  श्ौर  अभी  शुरू  करना  चाहे  उसे  अपनी  तरफ  से

 गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  चुप  नहीं  रह  सकता  हमें  गवं  हमें  खुशी  है  कि  गुट  निरपेक्ष

 आन्दोलन  के  अध्यक्ष  ने  एक  साहसी  कदम  उठाया  है  और  समस्त  आन्दोलन  का  मार्य  प्रशस्त  किया

 है  ।  परन्तु  यह  काफी  नहों  यह  अब  सारे  आन्दोलन  का  कत्तेंब्य  समस्त  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन
 के  सदस्यों  का  कर्तव्य  है  कि  वे  यूह  सुनिश्चित  करें  कि  कोई  भो  इस  प्रकार  से  इस  आन्दोलन  से

 सम्बन्धित  रुद्ुस्‍्पों  पर  हमला  करके  बच्च  न  सके  ।  अमरीका  सहित  समस्त  संसार  में  विशेषतया
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 बिपिन  पाल

 गुट  निरपेक्ष  तथा  और  देझों  में  भी  ऐसा  जनमत  तैयार  किया  जाए  ताकि  इस  प्रकार  की
 बाहियां  इस  प्रकार  के  जनमत  के  बल  पर  रोकी  जा  सके  ।

 अब  मैं  अन्तिम  मुद्दे  पर  आता  हम  भारत  में  इस  घटना  को  एक  भिन्‍न  रूप  में

 नहीं  ले  सकते  ।  हमें  इसे  गम्भीर  रूप  में  लेना  चाहिए  ।  इसके  सैद्धान्तिक  महत्व  या  विश्लेषणात्मक
 महत्व के  अलावा  हम  1971  में  जो  हुआ  है  उसे  नहीं  भूले  हैं  ।

 मुझे  कुछ  जानकारी  है  ।  परन्तु  न  तो  मेरे  पास  सभा  को  यह  बताने  के  लिए  समय  है  भर
 नहीं  मैं  इस  बारे  में  कोई  कुछ  बता  सकता  परन्तु  हर  एक  जानता  है  कि  जब  सातवां  बेड़ा
 चटगांग  की  तरफ  बढ़  रहा  था  तो  क्‍या  हुआ  था  ।  आज  मैं  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  याद  करता
 हूं  वह  महान  नेता  थी  वह  न  केवल  राजन॑तिक  नेता  थी  बल्कि  मैं  उन्हें  सैनिक  नेता  भी

 गस  समय  सभी  चिन्तित  थे  ।  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  मैं  नहीं  जानता  कि  आप  यहां  थे  या  नहीं  थे  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  यहीं  था  ।

 करी  विपिन  पाल  दास  :  सभी  उत्तेजित  थे  ओर  केंद्रीय  हाल  में  काँप  रहे  थे  ।  मैं  उनका
 नाम  नहीं  लूंगा  ।  सभी  कांग्रेस  विपक्ष  सब  उत्तेजित  थे  जब  स  ततवां  बेड़ा  बढ़  रहा  था

 परन्तु  इस  संसद  भवन  में  एक  व्यक्ति  निश्चल  और  अटल  बेठा
 था

 ब्रौ  र  वह  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी

 क्‍या  मैं  इस  सभा  की  कार्यवाही  का  जिक्र  कर  सकता  हूं  ?  मैं  उस  समय  यहां  सदस्य  नहीं
 जब  सदस्य  चिल्ला  रहे  थे  कि  हम  क्या  सरकार  की  क्‍या  नीति  सातवां  बेड़ा  आ

 रहा  विश्वयुद्ध  होने  जा  रहा  हम  क्या  कर  सकते  हैं

 श्री  सघ्‌  वण्डबते  :  कोई  भो  चिन्तित  नहीं  था  ।

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  में  लोकसभा  की  का्यंवाही  से  आपको  बताऊंगा  और  आपको
 दिखाऊंगा  कि  क्‍या  हुआ  था  और  उस  समय  के  संसदीय  मामलों  के

 मंत्री  श्री  राजबहादुर  को
 क्या  कहना  पड़ा  खेर  इसके  यह  मार्ग  निर्देश  ae

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  ;  चिन्ता  और  भय  में  फरक

 क्री  बिपिन  पाल  दास  :  आप  तथ्य  को  तथ्य  को  तरह  क्‍यों  नहीं  मानते  ?  मैं  यहां  राजनीति

 नहीं ला  रहा  हूं  ।  मैं  केवल  तथ्यों  की  बात  कर  रहा  हूं  ।

 प्रो०  दण्डबते  :  किसी  को  साहसी  बताने  की  श्रापकी  उत्सुकता  में  आपको  समस्त
 समा  को  कायर  समभने  की  आवश्यकता  नहीं  मैं  यही  सब  आपको  बताना  चाहता

 ओ  बिपिन पाल  दास  :  मैंने  कायर  नहीं  कहा  है  ।  समस्त  सभा  चिन्तित  हर  एक
 इसलिए  चिल्तित  था  कि  पता  नहीं  क्‍या  होगा  ।  मैं  चिन्तित  था  और  मेरा  दल  चिन्तित
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 मेरे  पास  यह  दिखाने  के  लिए  सबूत  है  कि  वह  ही  ऐसी  व्यक्ति  थी  जो  चिन्तित  न
 उन्होंने  वही  किया  जो  वे  ]6  दिसम्बर  1971  को  जब  ढाका  पर  कब्जा  कर  लिया  गया  था  तब
 करना  चाहती  थीं  और  सातवें  बेड़े  को  चटगांव  पहुंचने  से  पहले  ही  वापस  लौटना  पड़ा  यही
 सब  हुम्ला  यह  घटना  हमारे  लिए  एक  व्यवहारिक  अनुमव  के  रूप  में  आज  लीबिया

 गे  रहा  है  कल  वह  किसी  भी  अन्य  देश  में  हो सकता  हम  चुप  नहीं  रह  सकते में जो  कुछ  हो  र

 और  पूरी  तरह  मआात्म  संतुष्ट  भी  नहीं  रह  सकते  ।

 अन्ततः  हम  एक  खतरनाक  संसार  में  रह  रहे  हमें  इस  खतरनाक  संसार  में  संकट  में

 रहना  सीखना  एक  कहावत  है  कि  खतरनाक  संसार  में  खतरे  से  खेलना  सीखो  ।  हम  कोई
 खतरा  मोल  नहीं  ले  सकते  हैं  और  हमें  तदनुसार  तेयारी  करनी  होगी  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  उपाध्यक्ष  इस  वाद  विवाद  को  शुरू  करते  हुए
 धुदंडवते  ने  यह  बात  उठाई  थी  कि  इस  समा  में  ऐसे  बहुत  कम  अवसर  आये  हैं  जबकि  विभिन्‍न

 और  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  पर  मतभेद  होने  के  बावजूद  हम  सब  एक  मत  हुए  हों  जैसे  कि
 आज  हम  लीबिया  पर  कायरतापूर्ण  हमले  की  निन्‍्दा  करते  हुए  एक  हुये  हैं  ।

 मैं  समभता  हूं  कि  एक  अन्य  पहलू  भी  है  और  वह  यह  है  कि  यह  समा  हमेशा  से  किसी

 दूसरे  प्रशासन  के  विरुद्ध  टिप्पणियां  करते  वक्‍त  बहुत  सावधान  रही  हम  हमेशा  इसके  प्रति
 सावधान  रहे  ओर  हम  हमेशा  विचारों  को  व्यक्त  करने  में  संयम  बरतते  रहे  परन्तु  मैंने
 पहले  कमी  भी  ऐसा  नहीं  देखा  जबकि  इस  प्रकार  के  जोरदार  शब्दों  में  कहा  गया  जैसा
 कि  सभा  के  सभी  वर्गो  द्वारा  और  सभी  सदस्यों  द्वारा  इस  मामले  में  आज  विचार  प्रकट  किये
 गये  यह  पूर्णतया  इस  सभा  की  भावना  को  व्यक्त  करता  हालाँकि  कड़े  शब्द  भी  कहे  गये

 फिर  भी  हम  समभते  हैं  कि  हमने  अपने  विचार  पूरी  तरह  प्रकट  नहीं  किये  हैं  क्योंकि  हमारे
 पास  कहने  के  लिए  शब्दों  की  कमी

 हम  कड़ाई  से  इस  हमले  की  निन्‍्दा  करते  क्योंकि  जेसा  कि  कई  वक्‍ताओं  ने  पहले  कहा
 है  कि  लीबिया  पर  हमला  मात्र  लीबिया  की  क्षेत्रीय  अखण्डता  पर  ही  हमला  नहीं  है  बल्कि  यह  गुट
 निरपेक्ष  आन्दोलन  पर  हमला  है  ओर  यह  विश्व  के  शान्ति  प्रिय  लोगों  के  लिए  एक  चुनौती  इस
 समय  जबकि  संसार  यथार्थ  रूप  में  संकट  की  घड़ी  में  ह ैऔर  ऐसे  समय  में  जबकि  आणविक  विध्वंस
 इस  क्षितिज  पर  वास्तविकता  के  रूप  में  उमर  सकता  किसी  समय  भी  लीबिया  पर  उस  हमले
 की  तुलना  एक  ऐसे  पागल  आदमी  के  का  से  की  जा  सकती  है  जो  कि  घास-फूस  के  घरों  में  घल
 भरे  और  हवादार  दिन  में  आग  से  खेल  रहा  हो  ।

 ँ

 और  इसके  लिए  कया  बहाने  किये  गये  हैं  ?  पहले  भी  अमरीकी  प्रशासन  ने  कई  देक्षों  में
 हस्तक्षेप  किया  परन्तु  कुछ  बहाने  बनाये  गये  इस  समय  कौन-सी  दलीलें  दी  गयी  ये
 दलीलें  यही  हैं  कि  लीबिया  ने  आतंकवादियों  को  आश्रय  दिया  या  कर्नल  गदहाफी  का  पदिचम
 बलिन में  और  इसी  प्रकार  अन्य  जगहों  पर  आतंकवादी  गतिविधियों  में  हाथ  रहा  फिर भी
 इससे  अमरीका  के  मित्र  राष्ट्र  भी

 सहमत
 नहीं  पश्चिम  जमंनी  को  इस  वक्तव्य  पर  संदेह

 उच्च  सरकार  ने  इस  वक्तव्य  को  स्वीकार  नहीं  किया  इसी  प्रकार  फ्रांस  ने  भी  कहा  उन्होंने
 '
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 अमंरौकी  विमानों  द्वारा  त्रिंपोली  और  बेंगाजी  16  1986

 पर  हाल  ही  में  की  गई.बमंबारो के  बारे  में  चर्चा

 दिनेश

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  ईंधन  मरने  के  लिए  या  क्रिप्ती  अन्य  कार्य  हेतु  अपने  क्षेत्र  का  प्रयोग  .

 करने  की  इजाजत  नहीं  दी  है  ।  कर

 यदि  इस  बहाने  को  किसी  अन्य  देश  पर  हमला  किये  जाने  के  लिए  आधार  बनाने

 की  भ्रनुमति  दी  जाती  है  तो  इस  संसार  में  कोई  मी  देश  सुरक्षित  नहीं  रह  सकेगा  क्योंकि  किसी
 भी  देश  पर  इस  बहाने  के  आधार  पर  हमला  किया  जा  सकता  है  ।  मेरा  तात्पयं  यह  है  कि  वह  देश
 आतंकवादियों  को  आश्रय  दे  रहा  है  या  आतंकवादी  गतिविधियों  में  सहायक  ज़ैसा  कि  श्री

 रामूवालिया  द्वारा  बताया  गया  है  कि  अमरीका  ही  हमारी  सीमाओं  के  पार  आतंकवादियों  को
 हथियार  देने  और  उन्हें  उकसाने  में  सहायक  है  ।  निस्संदेह  यह  सच  है  कि  अमरीका  ने  पहले
 नाम  फिर  चिली  अब  निकारगुआ  पर  आक्रमण  किये  अफ्रीका  के  मीचैबिंद  राज्यों  पर  भी
 आक्रमण  किये  आक्रमण  के  लिए  बहाने  ढुँड़ने  में  कभी  कमी  नहीं  आई  ।  एक  बहाने  या  दूसरे
 बहाने  से  अमरीकी  प्रशासन  विश्व  जनमत  की  अवहेलता  कर  रहा  पिछले  वक्ता  द्वारा  इस
 आक्रमण  के  तीन  मुख्य  कारणों  के  बारे  में  बताया  गया  इसका  चौथा  कारण  मी  हो  सकता  है
 जैसे  कि  अमरीका  में  राष्ट्र  पति  चुनाव  का  भ्रीमन  रेगन  अमरीकी  लोगों  के  समक्ष  अपने
 की  विनम्र  प्रर्दशत  कर  सकते  जैसा  कि  उन्होंने  फिल्‍मों  में  अभिनय  करते  समय  किया  था  |  कु

 ही  महीनों  में  होने  वाले  राष्ट्रपति  का  चुनाव  जीतकर  अपनी  राजनीतिक  अमिंलाषा  पूरां  करने  के

 लिए  यह  आक्रमण  कितनी  खतरनाक.बात  है  ।

 हम  पूरी  तरह  से  श्रीमती  थंचर  की  उन्हें  सहायता  देने  के  जबकि  दूसरे
 देंशों  और  फ्रांस  न ेउनको  संहायता  न  देने  का  निइचय  किया  निन्द्रा  करते  हैं  क्या  हम  श्रीमती
 थैंचर  को  इंगित  कर  सकते  हैं  कि  विश्व  जनमत  और  अन्तर्राष्ट्रीय  लोकमत  सबसे  बलवान
 को  भी  हराने  में  समर्थ  जब  मिस्र  पर  बम  फंका  गया  था  तो  अन्तर्राष्ट्रीय  लोकमत  को  देखते

 हुए  एन्थनी  ईडन  को  गद्दी  छोड़नी  पड़ी  भिन्न  वालों  की  स्थिति  देखते  हुए  आज  लीबिया  व
 मध्य  सागर  की  स्थिति  बहुते  बुरी

 सदन  में  प्रत्येक  व्जक्ति  ने  रीगन  की  निदा  की  जिन  छाब्दों  में  उनकी  निन्‍दा  की  गई  वे
 मवर्णनीय  हैं  बुरे  विध्वास  है  कि  अगर  उसकी  निदा  को  पर्ण  रूप  से  वर्णन  करू  तब  आप  इन
 शब्दों  को  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  होने  लेकिन  मेरे  विचार  से  यह  रीगन  का
 व्यक्तित्व  नहीं  है  जो  महत्वपर्ण  इसका  कारण  अमरीकी  शासन  का  अन्तंराष्ट्रीय  समस्यातनों  की
 ओर  एक  विशेष  रुख  जो  कुछ  सदियों  से  चल  रहा  है  |  वह  नहीं  चाहते  कि  तीसरे  विश्व  के  देश
 उन्नत  हो  और  अपनी  स्वतन्त्रता  बनाये  रखे  तशा  अन्तंराप्ट्रीय  मामलों  में  भग  ले  ।  मरे  विचार  में
 इस  संदर्भ  में  यह  आजेश्यक  है  कि  तृतीय  विश्व  के  गुटनि  रपेक्ष  देश  एक  हो  आज  जब
 अंमरौका  सैंयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  कमजोर  करने  का  प्रयास  कर  रहा  है  तो  यह  बेहुत  महत्वंपर्ण  है  कि
 हम  संयुक्त  राष्ट्र  को  मजबूत  करने  का  हर  संभव  प्रयास  कर  जिससे  वह  संस्था  अपनी  भूमिका
 ऊचित  प्रकार  से  जैसा  हम  वाहते  निभा  सके  ।  पिछनी  बार  एक  मुद्दा  उठाया  गया  था  कि
 अमरीका  सयुक्‍त  राष्ट्रसंध  के  लिए  अपने  अंशदान  में  कभी  करने  की  बात  कर  रहा  मेरे

 से  गुटनिरपेक्ष  राष्ट्रों  को  मिलकर  कहना  चाहिए  कि  अगर  संयुक्त  राज्य  अमरीका  संयुक्त
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 26  1998  अमरीौंकी  विमानों  द्वारा  त्रिपौली  और  बेंगांजी
 पर  हाल  ही

 में  की  गई  बमबारो  के  बारे  में  चर्चा
 - राष्ट्र संघ या उसके oa निकायों के लिए आधिक सहायता में कटौती

 राष्ट्र  संघ  या  उसके  भ्रन्य  निकायों  के  लिए  आथिक  सहायता  में  कटौतो  तब  तीसरे  विश्व
 के  गुटनिरपेक्ष  राष्ट्र  विश्व  शान्ति  के  लिए  अपने  योगदान  द्वारा  उस  क्षति  को  प्रा  कर  लेंगे  उन्हें

 कहना  चाहिए  अगर  आवश्यकता  होगी  तो  वह  घरेलू  अर्यव्यवस्था  के  क्षेत्र  में  कठिनाई  का  सामना
 कर  लेंगे  ।

 इस  कठिन  परिष्थिति  में  गुट  निरपेक्ष  व्यूरो  को  मंत्रिमण्डलीय  स्तर  पर  कास्फ्रेंस
 हुई  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  आपसी  बातचीत  द्वारा  इस  स्थिति  का  हल  हो  जैसा  कि
 हमें  बताया  गया  आज  अमरीका  में  हथियारों  की  होड़  के  विरुद्ध  बहुत  कड़ा  लोकमत  6
 राष्ट्रों  ने  हथियारों  पर  रोक  लगाने  के  लिए  आवाज  उठाई  सोवियत  संघ  ने  इसका
 रात्मक  उत्तर  दिया  है  ।  दुर्भाग्य  से  अमरीका  ने  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  लेकिन  वास्तव  में

 न्‍्होंने  निरस्त्रीकरण  के  सभी  प्रयासों  को  विफल  कर  दिया  है  !  अगर  संयुवत  राष्ट्र  में  मतदान  की
 रुभान  से  कोई  संकेत  मिलते  हैं  तो  जब  कभी  विश्व  का  व्यापक  जनमत  निरस्त्रीकरण  के  लिए
 संकल्प  हथियारों  को  जमा  न  करने  को  होड़  समाप्त  करने  का  प्रस्तःव  लाया  तो  अमरीका
 ने  विश्व  जनमत  के  विरुद्ध  मत  दिया  है  मेरे  विचार  में  यह  बहुत  उपयुक्त  समंय  है  जब  सदन  को
 अमरीका  के  लोगों  को  जिश्षमें  लोकतंत्र  की  महान  परम्परा  है  अपील  करें  कि  वे  रीगन  प्रशासन
 द्वारा  लिए  गए  निर्णयों  को  त्याग  दें  और  प्रशासन  के  इस  नृशंस  और  दुष्ट  आत्रमंणे  कें
 विरुद्ध  आव;ज  उठाएं  जो  अन्‍न्ततोगत्वा  पूरे  विश्व  की  पूरी  मानवता  को  विनाश  की  भोर  धर्केलनें
 वाला  है

 मुके  विश्वास  है  कि  हमारी  संसद  की  यह  आवाज  दूसरी  संसदों  में  व  शान्ति  चाहते  वाले
 लोगों  तक  पहुंचेगी  और  उनसे  कुछ  उत्तर  प्राप्त  करेंगे  और  शक्तिशाली  रीगन  प्रशासन  बावजूद
 विश्व  जनमत  के  हाथों  समाप्त  हो  जायेंगे  ।

 श्री  शरद  दिघे(बम्बई  उत्तर  :  उपाध्यक्ष  मैं  सबसे  पहले  प्रो०  मधुदण्डवते  औौर
 इन्द्रजीत  गुप्त  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  जो  त्रिपोली  और  बेनगाजी  पर  बमबारी  के  सम्बन्ध
 में  विदेश  मंत्री  के  वक्तव्य  पर  यह  विवाद  उठाया  |  मैं  हृदय  से  उस  वक्तव्य  का  भी  स्वागत  करता

 हूं  ।  जो  विदेश  मंत्री  ने  15  अर्प्ल  1986  को  दिया  था  जिसमें  उन्होंने  लौबिया  की  प्रभुसता  सम्पन्न
 व  क्षेत्रीय  अखण्डता  पर  आक्रमण  की  स्पष्ट  शब्दों  में  निन्दा  की  थी  ।  मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि
 इस  मामले  पर  सोचे  विचारे  बिना  कोई  कार्य  न  किया  जाए  आगे  उन्होंने  बताया  कि  विश्व  श्ञान्ति
 के  लिए  इस  तनाव  को  समाप्त  करने  के  लिए  शीघ्र  कदम  उठाने  चाहिए  मौर  आगे  महत्वपूर्ण  बात

 ह  है  कि  जहां  तक  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  के  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  प्रधानमंत्री  के  वक्तष्य  का
 सम्बन्ध  है  उसके  अन्तिम  वाक्य  में  बहुत  महत्वपूर्ण  शब्द  जोड़े  गए  हैं  कि  मुसोबत  के  समय
 लीबिया  के  गुट  तिरपेक्ष  आन्दोलन  की  सहानुभूति  व  उसका  समर्थन  प्राप्त  है  ।''  इस  घुसीबत
 के  समय  में  लोबिया  को  समर्थन  व  सहानुभूनि  की  आवश्यकता

 अब  मैं  कह  रहा  था  यह  हमला  बहुत  ही  गम्भीर  है  क्योंकि  आक्रमण  महल  पर  और

 रिहायशी  ववाटरों  पर  भी  किया  गया  जिसमें  कल  गहाफी  के  परिवार  के  एक  सदस्य

 की  मृत्यु हो  गई  इसलिए  अगर  मैं  यह  कहूं  कि  इस  बम्ब  का  प्रयास  कल  गहाफी  की
 हत्या के  था  तो  अतिशायोक्ति  नहीं  होगी  ।

 मैं  इस  संदर्भ  में  ब्रिटेन  की  भी  निन्‍दा  करता  हूं  ।

 इसलिए  क्योंकि  उसने  इस  घृणित  कार्य  के  लिए  अमरीका  को  अपने  यहां  स्थित  सेनिक  अड्डों का
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 पर  हाल  ही  में  की  गई  बमबारी  के  बारे  में  चर्चा

 शरद

 उपयोग  करने  दिया  |  अगर  वह  वचन  निभाया  जाता  कि  अमरीका  को  हवाई  अड्डों  का प्रयोग

 नहीं  करने  दिया  ज।येगा  तो  इस  बम्बबारी  से  बचा  जा  सकता  उन्होंने  उसकी  सहायता  ही
 नहीं  की  बल्फि  ब्रिटेन  की  प्रधानमंत्री  ने  यह  कहकर  कि  उनके  आत्म  रक्षाਂ  अधिकार  के

 गंत  था  ।'”  को  न्‍्यायोचित  ठहराया  इस  स्थिति  में  जहां  तक  इस  घटना का  सम्बन्ध  है  ब्रिटेन  भी

 निन्‍दा  के  योग्य  है  ।

 रीगन  प्रशासन  इतना  घमण्डी  हो  गया  है  कि  इस  बम  के  गिराने  को  न्यायोचित  ठहराते
 हुए  राष्ट्रपति  रीगन  ने  कहा  है  कि  हमने  ऐसा  इसलिए  किया  है  क्योंकि  हमें  ऐसा  करना
 अगर  आवश्यकता  पड़ी  तो  हमे  इसे  दोबारा  भी  यह  अमरीका  के  राष्ट्रपति  का  दर्ंपूर्ण
 वक्तव्य  यह  गम्भीर  मामला

 राष्ट्रपति  रीगन  के  अनुसार  यह  हमला  इसलिए  किया  गया  क्‍योंकि  पश्चिम  बलिन  के  रात्रि
 क्लब  में  हाल  ही  में  जो  वम्ब॒  गिरा  उपका  सीधा  स्पष्ट  व  अखण्डनोय  प्रमाण  मिला  है  कि  लीबिया
 उसमें  शामिल  अगर  ऐसा  है  तो  राष्ट्रपति  रेगन  का  यह  कत्तेब्य  है  कि  वह  विश्व  को  बताए
 कि  उसके  पस  कौन  से  अखण्डनीय  प्रमाण  अन्यथा  इन  आरोपों  का  लीबिया  सरकार  ने  पहले

 हो  इन्कार  कर  दिया  है  ।  उन्होंने  घोषणा  की  है  कि  उनका  अमरीका  द्वारा  किए  गए  दावे  के  साथ

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  कि  उनका  हाल  ही  में  हुए  आतंकवादियों  द्वारा  किए  आक्रमण  का  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  है  ।  यही  नहीं  लीबिया  के  विदेश  मंत्रालय  ने  यह  भी  कहा  है  कि  सभी  आतंकवादी  गतिविधियों

 जहाजों  के  निर्दोष  लोगों  को  हत्या  से  लीबिया  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हैं  इन  तथ्यों  को  देखते

 हुए  चूंकि  अगर  अमरोका के  राष्ट्रपति  के  पास  कोई  एकात्मक  प्रमाण  है  तो  उसे  इस  सूचना  को
 विश्व  को  बत  ना  चाहिए  !  तमी  वह  कह  सकता  है  कि  इपी  कारज  उपने  यह  बमबारी  की  है  |

 दूसरी  बात  यह  है  अगर  यह  मान  भी  लिया  जाये  कि  उसके  पास  कोई  प्रमाण  है  वह  उस  देश
 पर  बमबारी  को  न्यायोचित  नहीं  ठहराती  है  क्योंकि  वह  महसूस  करता  है  कि  आतंकवादियों  को  वहां
 पर  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  ।  इस  मुद्दे  को  दूसरे  वक्‍ताओं  ने  पूर्णतया  वर्णन  किया  है  और  मैं  इस  थोड़े
 समय  में  इस  प्रषन  पर  नहीं  जाऊंगा  ।

 मेरे  अनुसार  ज़ंसा  पहले  कुछ  वक्‍ताओं  ने  बताया  है  कि  इसका  वास्तविक  उद्देश्य  छोटे  देशों
 पर  जो  कि  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  अधीन  आते  उन  पर  हमला  करना  है  ऐसा  विशेष  रूप  से
 इसी  लिए  किया  गया  था  क्योंकि  कनंल  गहाफी  अपनी  सहानुभूति  और  उदार  हृदय  से  दक्षिण

 अफगानिस्तान  व  कम्पूचिया  इत्यादि  देशों  की  राष्ट्रीय  स्वतन्त्रता  आन्दोलन
 का  समर्थन  कर  रहा  इस  राजनीतिक  कारण  से  वे  उन्हें  सजा  देना  चाहते  मेरे
 विचार  से  इसके  पीछे  यही  वास्तविक  उहूं  श्य

 यह  पहला  अवसर  नहीं  है  ।  25  मार्च  को  अमरीका  के  छठे  के  तीन  जहाजों  ने  कल
 गद्दाफी  के  सिदरा  की  खाड़ी  में  आफ  डंथਂ  पर  किया  और  लीबिया  की  चार  नावों  पर
 गोली  उस  समय  भी  पोस्टਂ  ने  जो  कि  उनका  लोकप्रिय  समाचार  पत्र  स्पष्ट
 रूप  से  कहा  था  कि राष्ट्रपति  रीगन  गद्दाफी  को  परेशान  करना  चाहते  हैं  और  उसके  राज्यों  को
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 पर  हाल  में  की  गई  बमबारो के  बारे  में  चर्चा

 न्‍-ज-ापयाे  छह  का  -----

 उखाड़ना  चाहते  हैं  और
 इसीलिए  यह  आक्रमण  गया  था  इसलिए  इन  आक्रमणों  का  वास्तविक

 उहं  श्य  क्या  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  हो  जाता  है  ।

 मैं  इस  सदन  के  सामने  दो  या  तीन  मुह  रखना  जो  इन  आक्रमणों  के  कारण  पंदा

 होते  हैं  यह  छोटे  देशों  की  सुरक्षा  के लिए  खतरा  नहीं  बल्कि  इसने  सेनिक  चोकियों  की
 स्थापना  करके  वास्तविक  उहू  हयों  का'भी  रहस्योदघाटन  कर  दिया  अब  अमरीका  दूसरे
 आधारों  पर  सनिक  चौकियों  को  न्‍्यायोचित  ठहरा  रहा  और  वे  दिखावा  कर  रहे  यह
 अन्य  देशों  के  लिए  धमकी  नहीं  थी  ।  परन्तु  अब  यह  विशेषतौर  पर  प्रमाणित  हो  चुका  है  कि  वे  अन्य
 चौकियों  का  प्रयोग  केवल  लघू्‌  राष्ट्रों  पर  आक्रमण  करने  के  लिए  ही  करते  यह  एक  तथ्य  है
 वे  अब  प्रमाणित  कर  चुके  हैं  |  दूसरा  तथ्य  यह  अब  तक  अमरीका  ने  उन  देशों  के  विरुद्ध  गुप्त
 कार्यवाही  को  तरजीह  दी  है  जो  उनके  खेमे  में  नहीं  थे  ।  इस  विषय  में  उन्होंने  एक  सरकार  को
 दूसरे  तरीकों  से केवल  अस्थिर  करने  या  हटाने  का  ही  प्रयत्न  नहीं  किया  जो  वे  अन्य  देशों  के  साथ
 करते  थे  ।  परन्तु  अब  उन्होंने  प्रत्यक्ष  रूप  से  आक्रमण  किया  है  और  अब  उस  गुप्त  नीति  को  छोड़
 दिया  है  जिसका  अनुंसरण  वे  अब  तक  करते  आये  थे  ।  ये  बहुत  गम्भीर  बातें  हैं  जो अब  सामने  आई

 जहाँ  तक  इस  प्रइन  का  सम्बन्ध  है  लघ  राष्ट्रों  द्वारा  इस  पर  गम्मी  रता  से  विज्ञार  किया  जाना
 विशेषकर  विकासशील  देशों  और  ग्रुटनिरपेक्ष  देशों  द्वारा  भाई  चारे  का  प्रदर्शन  किया  जाना

 चाहिए  जैसा  कि  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  विवरण  में  श्रीमान  गह्ाफी  और  के  प्रति  दिखाया
 गया  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सरकार  के  वक्तव्य  और  गुटनिरपेक्ष  आन्दो  जन  के  अध्यक्ष  के  वक्तव्य
 का  भी  स्वागत  करता

 -  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  उपसभापति  अमरीकी  प्रशासन  के  इरादे  और
 योजनायें  लीबिया  पर  किए  गए  इस  लज्जाजनक  आक्रमण  से  इतनी  स्पष्ट  हो  गई  हैं  क  कम  से  कम
 मेरी  याददास्त्र  में  इस  सभा  ने  कमी  भी  किप्ती  भी  मसले  पर  एकपत  होकर  आवाज  बुलन्द  के

 मुझे  इस  बात  का  गवे  है  कि  आज  भारतोय  संसद  विश्व  के  समक्ष  स्पष्ट  शब्दों  में  इसके  विरुद्ध
 रोष  एवं  भत्सेना  व्यक्त  करने  में  सक्षम  है  और  यह  सुनिश्चित  करने  का  संकल्प  लेती  है  कि  भविष्य
 में  तीसरी  दुनिया  के  सभी  देशों  ओर  विश्वभर  के  सभी  स्वतन्त्रता  प्रिय  देशों  द्वारा  इन  विस्तारवादी
 तथा  आक्रामक  योजनाओं  का  विरोध  दुगने  उत्साह  के  साथ  किया  जायेगा  ।

 मैं  एक  बात  अवश्य  कहना  चाहता  नि:संदेह  यह  एक  संयोग  की  बात  है  या
 इतिहास  की  विशिष्टता  है  कि  यह  झ्राक्रमण  ठीक  उस  समय  हुआ  जब  ग्रुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  ब्यूरो
 की  बंठक  इस  भवन  से  कुछ  ही  दूरी  पर  हो  रही  थी  ।  वे  प्रतिनिधि  जो  उस  क्षण  यहां  हमारे  मान्य
 अधितियों  के  रूप  मे  आए  इस  समस्या  पर  आक्रान्त  हो  उठे  यह  बात  कल  उन्होंने  व्यक्त  की

 मुके  विश्वास  है  कि  उनकी  बठक  समाप्त  होने  से  पूर्व  वे  इस  विषय  में  कुछ  और  निर्णय  लेंगे  ।

 और  यह  अच्छ  है  कि  उस  समय  जब  वे  यहां  हमारी  घरती  पर  हमारे  अतिथियों  के  रूप  में
 उपस्थित  वे  इस  बात  से  भी  सन्तुष्ट  होने  चाहिए  कि  मारतीय  लो  घधि  भारतीय  लोगों
 की  इच्छा  को  व्यक्त  कर  रहे  हैं  ।  हम  लगातार  लघु  राष्ट्रों  के  बारे  में  बात  कर  रहे  हैं  परन्तु  हमारा
 राष्ट्र लघु  राष्ट्र  नहीं  हमारा

 राष्ट्र  एक  बड़ा  राष्ट्र  है  परन्तु
 हम

 उन  देशों
 की  जाति  का  भी  एफ

 भ्रंश  गुटनिरपेक्ष  एवं  विकासशील  देश  जिनका  वे  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  और  वास्तविकता  यह  है
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 अमसीक्ी  बिमानों  द्वारा  निपोली  भौर  बेंग्राजी  16  1986

 पर  हाल  ही  में  की  मई  बमबारी  के  बारे में  चर्चा

 कि  इस  समय  हंम  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  अध्यक्ष  हैं  ओर  संसद  की  आवाज  द्वारा  उनको  विश्वास
 दिला  दिया  जाना  चाहिए  कि  हम  इस  देश  के  लोगों  की  सर्वंसम्मत  राय  का  अतिनिधित्व  कर

 रहे  हैं  ।

 मैं  निवेदन  करू गा  कि  जो  भी  प्रस्ताव  पारित  करें  मेरे  विचार  में  हम  एक  प्रस्ताव
 पारित  करने  जा  रहे  हैं  और  यदि  यह  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  किया  तो  यह  और  भी
 अच्छा  उसे  एक  व्याख्या  पत्र  के  साथ  अमरीकी  कांग्रेस  को  भेज  दिया  जाना  चाहिए  ।  ताकि

 एक  संसद  के  विचारों  से  हम  दूसरों  संसद  को  अवगत  करा  सके  ।  हम  जानते  हैं  कि  अमरीकी  कांग्रेस
 में  ताकते  हैं  जो  प्रभावी  नहीं  है  परन्तु  अमी  तक  शक्तिशाली  हैं  जो  अपने  ढंग  से  भी  रीगन
 प्रशासन  के  बुरे  इरादों  का  विरोध  कर  रही  ज॑ंसा  कि  हमने  हाल  ही  में  देखा  है  कि  उन्होंने  भारी
 घन  राशि  को  स्वीकृत  करने  से  मना  कर  दिया  जो  वह  स्पष्ट  रूप  से  निकाराग्रुआ  में  कोन्त्रास  को
 शास्त्रों  से  लेंस  करने  के  लिए  चाह  रहा  था  ।  वे  अपने  ढंग  से  मी  संघर्ष  कर  रहे  हैं  परन्तु  मुके  यह
 अवश्य  कहना  चाहिए  कि  यह  संघर्ष  एक  बहुत  बड़ा  संघर्ष  होने  जा  रहा  मैं  राष्ट्रवादी  प्रचार  को
 भी  कम  महत्वपूर्ण  नहीं  समझता  जो  दुर्भाग्यवश  इन  देशों  में  से  कुछ  एक  में  अश्नो  तक  काफी  जोरों
 पर  है  ।  यदि  आप  राष्ट्रपति  रीगन  के  प्रशारण  का  पूरा  विंषय  णढेंगे--जो  उसने  ठीक  उस  समय
 अमरीका  निवासियों  को  प्रसारण  भाषण  में  दिया  था  जिस  समय  आक्रमण  किया  गया  था---तो
 आप  देखेंगे  कि  वह  जिस  प्रक्नार  वह  अपने  लोगों  में  राष्ट्रवादी  भावनाओं  को  भड़का  रहा

 गहाफी  पर  केवल  उनका  सरगना  कह  कर  ही  आतक्षेप  नहीं  लगाया  अपितु  उनको  यह  विश्वास  भी
 दिलाया--प्रत्येक  पुरुष  स्त्री  तथा  बच्चा  जब  कभी  जहां  कहीं  भी  सम्पूर्ण  विश्व  में  कोई  भी
 कर  शक्ति  या  दुष्ट  व्यक्ति  आप  में  से  किसी  पर  भी  उगलो  उठाता  तो  रोनाल्ड  आप
 सभी  की  देखभाल  करने  के  लिए  यहां  और  अन्त  में  यह  विश्वास  दिलाया  कि  हम  इसका  सख्त
 प्रतिकार  करेंगे  ।  मैं  जानता  हूं  कि  फॉकलैंड  युद्ध  के  समय  माग्रेंट  थैचर  ब्रिटेन  के  लोगों  में  राष्ट्रीयता
 की  भावना  भड़काने  में  सफल  हो  गई  थी  झौर  बाद  में  होने  वाले  चुनाव  में  उसे  इसका  बहुत  लाभ
 मिला  ।  अतः  हमें  इस  बात  को  महत्वपूर्ण  नहीं  समझना  चाहिए  ।

 6°36  म०  प०

 महोदय  पीठास्मेत्र

 मेरे  साथी  प्रो०  स्वेल  महोदय  को  बहुत  आशा  थी  कि  शायद  वह  दिन  दूर  नहीं  है  जब
 अमरीका  निवासियों  को  महसस  होगा  कि  वे  श्रीमान  रीगन  की  जकड़  में  जा  चुके  हैं  बौर  वे  यह
 देखेंगे कि  उसे  सत्ता  से  हटा  दिया  गया  है  परन्तु  यह  इतना  आसान  नहीं  यह  एक  व्यक्तिगत

 प्रश्न  नहीं  है  ज़ेसा  कि  यहां  कहा  गया  आप  जानते  हैं  कि  राष्ट्रपति  निक्‍्सन  अथवा  लिंडन  जोहन्सन
 के  कार्यकाल  में  अमरीकी  वियतनाम  में  क्या  कर  रहे  यह  कुछ  साम्राज्यवादी  ताकतों  की  नीति

 है  और  इसमें  अधिक  परिवर्तन  नहीं  आया
 है

 विशिष्ट  राष्ट्रपतियों  के  कार्यकाल  में  उनके  व्यक्तित्व
 के  कारण  इसके  अथं  में  परिवर्तन  आ  सकता  कार्यविधि  में  अन्तर  आ  सकता  है  परन्तु  आधार

 480
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 ना  आइ  ज
 रेखा  में  परिवततंन  नहीं  आया  और  लिडन  जोहसन  ने  एक  हास्यास्पद  बहाना  बनाकर  अमरीकी
 बायुसेना  को  लाओस  पर  बम  डालने  का  आदेश  दिया  जो  उस  युद्ध  में  बिल्कुल  भी  शामिल  नहीं

 क्योंकि  उसने  कहा  कि  वियतनाम  की  सेनायें  लाओस  में  कार्यवाही  कर  रही  हैं  और  वे
 लाआओ्रोस  के  क्षेत्र  में शरण  लिए  हुए  और  कई  वर्षों  बाद  यह  प्रमाणित  हो  गया  कि  यह  पूर्णरूपेण

 एक भुलावा था | परन्तु उस समय लाओस जंसा एक सुरक्षारहित देश पर अमरीका द्वारा निर्॑यतापूर्वंक बम डाले बाद में एक कहानी गढ़ ली गई कि टोकिन की खाड़ी में वियतनीतियों ने अमरीकी जहाजों पर आक्रमण कर दिया यह एक बहुत प्रसिद्ध घटना है जो अमरीका द्वारा दूसरे बड़े आक्रमण के गढ़ी गई थी । और कई वर्षो बाद यह पाया गया कि यह पूर्ण रूप से मनगढ़न्त बात इसमें कतई सच्चाई नहीं और ठीक उसी तरह की लीबिया सरकार की इन उग्रवादिय्रों के साथ जो सत्रिय तथा कथित सहापराधिता के आधार पर श्रव गढ़ने की कोशिश्ञ की जा रही निः:सन्देह हम उमग्रवाद के खिलाफ हैं । हमें सदेव उमग्रताद के खिलाफ होना चाहे इसके लिए कोई भी उत्तरदायी है चाहे यह कोई व्वक्तित विशेष है अथवा चाहे यह एक राज्य परन्तु आप बिना किसी प्रमाण के या बिना किसी ऐसे तथ्य के जिससे यह ज्ञात हो कि यूरोप में दो घटनायें हो चुकी हैं या तीन घटनायें हो चुकी आप ऐसा नहीं कर गद्ठाफी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए । भ्रतः परमाण डुब्बियों और विमान वाहक जहाजों की विशाल जल सेना भूगध्य सागरीय क्षेत्र में इस देश पर एक विध्वंशकारी आक्रमण करने के लिए भेज देनी भ्रध्यक्ष महोदय : एक ऐसे जाल को खोजिए जिसमें फंदा डाला जा सके | श्री इन्द्रजीत गुप्त : फिर मी हमें मांग रखनी पड़ेगी मु्के यह आशा है कि गुटनिरपेक्ष टिंग यह मांग वरेगी कि जहाजों तथा विमान वाहक जहाजों और परमाणु पनडुब्बियों की यह विशाल जल सेना जो लीबिया के तट से दूर क्या वे वहीं रहेंगे ? क्या घटना घटने वाली है ? बे भूमध्यलागर को अमरीकी बनाना चाहते सोवियत संघ ने यह प्रस्ताव रखा है कि भूमध्यसागर से सभी जल सेनाओं को हटा लिया जाना वे इस बात से सहमत नहीं है और उन्होंने यह विश्वाल बेड़ा भेजा वे ऐसे प्राणघातक हथियारों से लंध परन्तु अमी वे फिर गीत्र ही एक या दो दिन में लीबिया पर आक्रमण नहीं मैं नहीं जानता कि कोई घटना घट सकती है । परन्तु क्या होगा ? क्या-यह बेड़ा तट से दूर प्रत्येक व्यक्ति को मयभीत करने के लिए वहीं रहेगा । और इसकी बिडम्बना यह है कि भूमध्य सागर के उत्तरी छठ पर जहां पर अमरीका के सभी अहूं हैं स्पेन फ्रांस इटली यूनान में---जहां भूमध्य सागर को पार करना इतना आसान है जहां से लीबिया पर आक्रमण किया जा सकता उसे एक भी ऐसा स्थान प्राप्त नहीं है जहाँ से बे सरकारें उन अड्डों के प्रयोग की अमुमति दे वायुसेना को लीबिया में अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हजारों मील का चक्‍कर लगाना पड़ा यहां किसी ने कहा है कि माग्रंट थेचर को लोौह स्त्री के ताम से जाना जाता परन्तु लोहा मी कभी-कभी पिघलता दुर्भाग्यवश बहामा में दक्षिण अफ्रोका पर हुई राष्ट्रमण्डल बंठक में हम उसे अधिक नहीं ग्रिघला सके । वहां उसका हृदय नहीं पस्तीजा । उसने लोह स्त्री के रूप में भपना तेज बनाए रखा । परन्तु हाऊस ऑफ कामनूस में विपक्ष के नेता ने कहा है कि ज़ब रीगन
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 इन्द्रजीत

 महोदय  उसे  छलांग  लगाने  के  लिए  कहते  हैं  तो  उसका  उत्तर  होता  है  :
 परन्तु  आप  मुझे

 कितने  फुट  छलांग  लगवाना  चाहते  हैं
 ?””

 इस  प्रकार  वहां  लोहा  पिघल  रहा  और  उसने  दो
 दिन  पहले  ही  कहा  है  कि  ब्रिटेन  में  बने  भ्रह्ू  इन  उद्देश्यों  के  लिए  प्रयोग  में  नहीं  लाए  जायेंगे  ।

 राष्ट्रमण्डल  में  हम  भी  उसके  साथी

 —

 यहां  मैं  एक  बात  कहूंगा  :  कल  विदेश  मन्त्री  महोदय  द्वारा  सरकार  की  ओर  से  जो
 वक्तव्य  दिया  गया  था  उसमें  हमारे  द्वारा  हमले  की  भत्संना  के  तीन  कारण  दिए  गये  थे  :
 यह  अन्तर्राष्ट्रीय  कानून  की  पूर्ण  रूप  से  अवहेलना  करता  दूसरे  हमले  की  यह  कायंवाही  लीबिया
 की  प्रभुसत्ता  ओर  क्षेत्रीय  अखण्डता  के  विरुद्ध  और  तीसरे  इसने  क्षेत्रीय  सुरक्षा  और  अन्तर्राष्ट्रीय
 शान्ति  को  घोर  संकट  में  डाल  दिया  ये  समी  अनापत्तिजनक  आधार  हैं  जो  दिए  गए  हैं  ।
 इनके  साथ  इस  तथ्य  को  भी  लिया  जाना  चाहिए  कि  हमले  की  इस  कायंवाही  से  ग्रुटनि  रपेक्ष
 आन्दोलन  को  घोर  संकट  उत्पन्न  हो  गया  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  विवेक  के  लिए  यह  एक  चुनौती
 बन  गया  यह  ब्रिटेन  के  लिए  भी  एक  चुनौतो  जेंसा  कि  हालेंड  के  एक  मन्‍्त्री

 महोदय  ने  कहा  है  कि  यह  यूरोपीय  समुदाय  के  मु  ह  पर  एक  तमाचा  भी  परन्तु  हमें  इस  बात
 की  ज्यादा  चिन्ता  है  कि  यह  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  को  प्रत्यक्ष  चुनौती  और  इसलिए  मुझे  यह
 कहना  पड़  रहा  है  ।  मैं  यहां  कही  गई  सभी  बातों  की  पुनरावृत्ति  नहीं  करना  मैं  केवल  दो
 या  तीन  बातें  कहकर  अपना  भाषण  समाप्त  करू  ग्रुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  और  इसके  अध्यक्ष  ने
 स्पष्ट  एवं  जोरदार  ढंग  से  इसकां  विरोध  किया  है  और  उन्हें  इसका  स्पष्ट  व  जोरदार  विरोघ  करते
 रहना  चाहिए  क्योंकि  उन्हें  यह  विश्वास  होना  चाहिए  कि  विश्वभर  के  सभी  देश  भक्त  एवं  सा
 वाद  विरोधी  लोग  इसका  समथ्थन  करेंगे  ।  मैं  ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हं  कि  जैसा  कि  यहां  कहा  जा

 बुका  है  कि  इस  हमले  की  योजना  एवं  तेंयारियों  बहुत  समय  पहले  से  की  जा  रही  यह  कोई
 ऐसी  घटना  नहीं  है  जो  एकदम  से  घटी  हो  ।  मेरी  एक  शिकायत  यह  है  कि--आप  इसे  शिकायत
 या  जो  कुछ  भी  कह  सकते  हैं  :  मुझे  नहीं  मालूम  कि  इसे  क्या  कहा  जाए  घटनाओं  से  यह
 ज्ञात  होता  है  कि  यदि  आप  शुरू  में  ही  नम्नता  से  पेश  आते  हैं  तो  शायद  आप  इस  खतरे  की  क्षमता
 का  सही  मूल्यांकन  करने  में  असमथे  हैं  |  शुरू  में  नम्र  रुख़  अपनाने  पर  पेंटागन  में  बेठ  ये  घोखेबाज

 केवल  अधिक  आक्रामक  बनते  हैं  और  इनका  हौंसला  बढ़ता

 पहले  क्‍या  हो  रहा  था  ?  1980  में  अमरीका  ने  लीबिया  के  समी  राजनयिकों  को  निकाल
 दिया  1982  में  लीबिया  से  तेल  खरीदने  पर  रोक  लगा  दी  गई  थी  ।  निः:सन्देह  /  1983  में
 स्वयं  लोबिया  ने  पश्चिमी  तेल  कम्पनियों  के  हितों  पर  कृठाराघात  करते  हए  लगभग  70%
 तेल  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  ।  फिर  1983  लीबिया  के  तट  से  दूर  लोबिया  के  दो
 बिमानों  को  गिरा  दिया  वे  तट  के  साथ-साथ  गइत  लगा  रहे  थे  ।  उन्हें  गिरा  दिया
 1985  में  लोबिया  के  अधिकारों  जो  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  मुख्यालय  में  काम  करते

 अमरीकी  अधिकारियों  द्वारा  अन्दर  जाने  की  अनुमति  नहीं  दी  उनको  संयुक्त  राष्ट्र संघ
 मुख्यालय  में  कार्य  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  |  लीबिया  से  आथिक  सम्बन्ध  पूर्ण  रूप  से  विच्छेद
 कर  लिए गए  ।  भ्रमरीका  में

 लीबिया  निवासियों  के  क़  खाते  समाप्त  कर  दिए गए  ।  लीबिया
 में  कार्यरत एक  हजार  अमरीकी  नागरिकों  को  अमरीका  बुला  लिया  गया  ।  उनमें से
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 कक  मल  मलकककलकलकक  Sc,

 बहुत  से  लोगों  न ेअमरीका  जाने  से  मना  कर  फिर  मार्च  1986  में  इस  अमरीकी  बेड़े  ने

 जानबूक  कर  निष्ठुरतापूर्वक  सिदरा  की  खाड़ी  में  गद्दाफी  द्वारा  कही  गई  मृत्युरेखा  को  पार  किया और
 फिर  पांच  दिन  तक  अमरीकी  बम  वर्क  विमानों  द्वारा  200  से  अधिक  उड़ाने  मरी  गईं  जिन्होंने रैक

 लीबिया  के  तट  से  दूर  बहुत  से  छोटी  नावों  और  जहाजों  को  ध्वस्त  कर  दिया  ।

 मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  इस  अवधि  के  दोरान  यदि  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  ने  आवाज  उठाई
 होती  अथवा  कुछ  जोरदार  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  होती  तब  .-  क्योंकि  आपको  मालूम  है
 कि  गुटनिरपेक्ष  राष्ट्रों  के  ग्रपनी  नीतियों  के  निर्धारण  घरेल्‌  एवं  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  नीतियों  के  निर्धारण
 के  परम  सिद्धान्त  को  बमों  एवं  अणु  तोपों  से  चुनोती  दी  जा  रही  है  ।

 इसलिए  हमें  आज  वास्तविकता  की  स्थिति  का  मूल्यांकन  करना  चाहिए  ।  आतंकवाद  के  बारे

 मैं  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  अधिकतर  सदस्यों  ने  इस  बारे  में  यहां  बोला  है  ।
 ब्रादियों  का  सरगना  दूसरों  को  आतंकवादी  बता  रहा  आप  देखिए  यह  पूरी  स्थिति  अमरीका

 सरकार  द्वारा  स्थापित  इजराइल  के  बारे  में  मैं  नहीं  जानता  कि  इजराइल  के  विरुद्ध  आतंकवाद  की
 कितनी  घटनाएं  लाई  जा  सकती  हैं  जिसे  वे  कई  वर्षो  से  एक  साथ  कर  रहे  परन्तु  उनके  बारे
 में  राष्ट्रति  रीगन  के  पास  कहने  को  कोई  शब्द  नहीं  हैं  ।

 हम  पी०  एल०  ओ०  ओर  स्वापो  के  समर्थक  हैं  क्योंकि  वे अमी  मी  आजादी  के  लिए  लड़  रहे
 वे  शस्त्रों  का  उपयोग  करते  परन्तु  क्या  हम  आतंकवादियों  से  उनकी  तुलना  कर  सकते  हैं  ?

 हम  ऐसा  नहीं  कर  और  निश्चितरूप  से  दक्षिण  अफ्रोका  अथवा  इजरायल  द्वारा  उनके  विरुद्ध
 की  गई  कार्यवाही  को  न्यायोचित  नहीं  ठहराया  जा  और  अब  जयवधंने  आतंकवाद  का
 सामना  करने  के  नाम  पर  इजरायली  ब्रिटिश  एजेंसी  और  अन्य  एजेंसियों  की  अपने  देश  में  ला
 रहे  मैं  समभता  हूं  कि  मैं  इसको  बहुत  अच्छी  तरह  से  जानता  हूं  ।  हाल  ही  में  अमरीकी
 चलचित्र  उद्योग  और  अ्रमरीकी  टेलीविजन  उद्योग  ने  नामक  चित्र  को  दिखाया  मैं

 नहीं  जानता  कि  आपको  उसे  देखने  का  अवसर  मिला  मैंने  उसके  बारे  में  पढ़ा  रामबो

 पृष्ट  अरीकी  नायक  है  जिसका  छाया  चित्रण  पहाड़ी  से  दिखाया  जाता  है  ओर  सभी  भरवेत

 हब्सियों  और  अन्य  लोगों  को  जो  अमरीका  के  अस्तित्व  को  चुनौती  देने  की  कोशिश  करते
 समाप्त  कर  देता  हैं  और  कोई  भी  व्यक्ति  उसके  सामने  खड़ा  नहीं  रह  वह  सभी  प्रकार  के

 हथियारों  को  चला  सकता  है  तथा  वह  कराटे  जानता  है  और  वह  किसी  का  मी  वध  कर  सकता  है
 तथा  प्रत्येक  को  समाप्त  कर  सकता  अतः  रामबो---रीगन  अब  अपने  सभी  विमानों  और
 प्रक्षेपास्त्रों  आदि  सहित  विश्व  के  सामने  प्रस्तुत  हम  इस  धमकी  का  सामना  कर  रहे  में  केवल

 इतना  कहना  चाहूंगा  कि  हम  कम  से  कम  वास्तविकता  से  अवगत  हो  गए  मैं  प्रधानमंत्री  जी  को

 आदरपूर्वक  सलाह  देना  च!हता  हूं  कि  ये  जो  रहस्योद्घाटन  बाद  हो  रहे  हैं  उनको  ध्यान  में  रखते  हुए
 हमें  अमरीका  के  साथ  अपने  सम्बन्धों  की  सावधानी  से  पुनरीक्षा  करनी  मैं  यह  नहीं

 कहता  कि  हमें  अमरीका  से  सम्बन्ध  समाप्त  कर  देना  चाहिए  |  स्पष्टरूप  से  आप  वह  नहीं  क
 सकते  ।  हमारा  भर  बडा  देश  हम  इतने  कमजोर  नहीं  तथ्यपि  आध्थिक  चीजों  उन्नत

 प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  शस्त्रास्त्र  के  मामले  में  इनसे  प्राप्त  होने  की  बहुत  आश  हमें  इन  लोगों  से
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 पर  हाल  ही  में  की  गई  बमबारी  के  बारे  में  चर्चा

 कम  पा  मिड  ््ज़

 प्रधान  सन्‍त्री  राजीव  :  मैंने  स्वयं  इसे  स्पष्ट  कर  दिया  है  और  रक्षा  राज्य  मंत्री

 भी  कई  बार  इसे  स्पष्ट  कर  चुके  हैं  ।
 ह॒

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जिनमें  वे  श्रापको  फांसन  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।
 यदि  आप  उनकी  इस  कोशिश  को  नाकाम  कर  दें  तो  मर्भ  बहुत  डुंशी  होगी  बे  हें  कुछ
 बेचने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 शस्त्रों

 श्री  राजीव  गांधी  :  हमें  भी  खुशी  होगी  ।

 प्रो०  मघ  दंडवते  :  वह  केवल  इतना  कहते  हैं  कि  हमें  दूर  रहना  चाहिए  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  उनको  दूर  रखेंगे  ।

 थ्री  इम्द्रजोत  गुप्त  :  काले  को  श्वेत  जैसा  प्रदर्शित  करने  के  लिए  लाखों  डालर  प्रवार  पर  खर्चे
 किए  जा  रहे  हैं  ।  यह  पूरे  विश्व  में  चल  रहा  है  ।  अमरीकी  प्रचार  मशीन  बहुत  शक्तिश्ञाली  है  और
 यह  अन्य  देशों  के  समाचार  पत्रों  को  भी  प्रभावित  करने  की  कोशिश  कर  रही  है  और  हमें  वहत  अधिक
 सतक  तथा  सावधान  रहना  चाहिए  |  और  इसलिए  मैं  ॥हंगा  कि  हमें  यह  देखकर  किसी  तरह  से
 अश्चयंचकित  नहीं  होना  चाहिए  कि  राष्ट्रों  क ेआणविक  परीक्षणों  को  स्थगित  करने  के  प्रस्ताव
 पर  अमरीका  का  रुख  पूरी  तरह  से  नकारात्मक  है  जिसका  नेतृत्व  एन  ए  एम  के  चंयरमेन  तथा
 हमारे  प्रधान  मंत्री  द्वारा  किया  गया  भ्रतिक्षिया  पूरी  तरह  से  नकारात्मक  थी  और  उन्होंने
 फिर  से  अपने  आणविक  परीक्षण  शुरू  कर  दिए  हैं  और  इसमें  आइचयंचकित  होने  की  कोई  बात  नहीं

 हम  आहदचर्य  जकित  नहीं  हैं  कि  वे  इन  छः  राष्ट्रों  को अधील  का  कोई  जबाब  नहीं  देते  हैं  ।  हम
 उनके  इस  रवैये  के  बारे  में  आइचर्य  चक्तित  नहीं  हैं  जो  वे  हिन्द  महासागर  के  प्रहन  के  प्रति  अपनाले
 हैं  तथा  इस  पर  सम्मेलन  कराने  के  रास्ते  में  बाधा  डालने  की  कोशिश्न  करते  वे  अपने  रबैये
 पर  अडिग  इनके  रुख  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  आया  अन्य  देशों  के  रवेया  में  कभी-कभी
 परिवततंन  देखा  जा  सकता  है  जिन्हें  मीठी  बातों  और  डालरों  कौ  सहायता  से  कभी-कमी  सूख
 बनाया  जा  सकता  है  अथवा  दबाव  में  लाया  जा  सकता  है  ।

 मुझे  ओर  कुछ  नहीं  कहना  नि.संदेह  इस  प्रइन  पर  पूरा  संसद  और  देश  तथा  भत्रत्मेक
 व्यक्ति  एक  है  |  हमें  अपने  देश  में  मी  एक  आवाज  के  साथ  लोगों  से  बोलना  और  हमें
 इस  सदन  के  बाहर  लोगों  को  संगठित  तथा  सावधान  करमा  चाहिए  ।  यदि  इसे  केवल  कुछ  निर्वाचित
 सदस्य  करते  हैं  तो  यह  पर्याप्त  नहीं  आप  यहां  भी  देखें  कितने  लोग  उपस्थित  हैं  ?  मैंने  देखा
 कि  कल  अमरीका  दृत।वाख्र  के  वाहर  कितने  लोग  गए  थे  ।

 प्रो०  सधु  वंडवते  :  वे  लोगों  को  इकट्ठा  करने  गए  थे  ।

 श्रो  इन्द्रजीत  ग्रुप्त
 :  हमें

 लोगों
 को

 संगठितकरना
 हमें  बाहर  भो  लोगों  को  संगठित

 करना  देश  में  कुछ  बड़ी  र
 लयाँ  ओर  भ्रदशन  भी  होने  चाहिए  ताकि  अमरीका  को  यह

 पता  लग  जाए  कि  मारतीय  जनता  के  विचार  क्या  हैं  ओर  जहां  कहीं  भो  भ्राक्रमण  किया  है  वहां  से
 उन्हें  वापस  जाने  के  लिए  बाध्य  किया  जा  सके  ।
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 ५२  हाल ही  मे ंकी  गई  बमबारो  के  बारे  में  चर्चा

 श्री  बृजमोह  तर  महन्तो  :  अध्यक्ष  सदन  को  सबसे  पहले  मैं  यह  बताता  हूं  कि
 अमरीका  की  मंशा  स्पष्ट  यह  घटना  नई  नहीं  इस  शतःब्दी  के  अन्तिम  पचास  वर्षों के  दौरान
 कम  से  कम  दो  सौ  बार  उथल  पुथल  हुई  हैं  और  उनमें  से  70  सी०  अ।ई०  ए०  द्वारा  क

 यह  नई  घटना  नहीं  है  ।  और  अमरीका  द्वारा  जो  कुछ  किया  गया  है  मु्भे  उस  पर
 हीं  हुआ  है  ।  उनकी  नीति  सीधी  है  ।  उनकी  नीति  ताकत  के  साथ  सौदेबाजी  करने  की  है  । pu

 जहाँ  तक  इसका  सम्बन्ध  है  यह  अन्तंर्राष्ट्रीय  जल  पर  उनक्रे  अधिकार  या  लीबिया  का
 आतंकवाद  में  हाथ  का  प्रश्न  नहीं  हैं  ।  यह  वास्तविक  विषय  नहीं  वास्तविक  बात  यह  है  कि
 गहांफो  पश्चिम  एशिया  में  अमरीका  की  नीतियों  का  अनुसरण  नहीं  कर  रहा  है  यह  सीधी  बात

 किर्स  रह  उन्हें  उस  रास्ते  पर  लाना  है  और  अपना  गुलाम  बनाना  है  ।

 एक  बात  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  लीबिया  का  सम्बन्ध  है  इसमें  संदेह  नहीं

 है  कि  हम  राष्ट्रीय  या  अन्तर्राष्ट्रीय  आतंकवाद  की  निन्‍्दा  करते  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि

 हम  अन्तर्राष्ट्रीय  जल  में  लीबिया  के  रवेया  को  स्वीकार  तथा  मंजूरी  नहीं  करते  हैं  परन्तु  इस  कारण

 अमरीका  द्वारा  इतते  बड़े  गमाने  पर  शास्त्रों  का  उपयोग  करना  किसी  तरह  उचित  नहीं  ठहराया

 पछना  चाहता  हं  कि  क्‍या  अमरीका  बास्तविक  रूप  से  आतंकवाद  के  विरुद्ध
 भता  हं  कि  वह  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जब  वह  मखिल  भारतीय  कांग्रेस

 चव  साफ-साफ  कहा  था  कि  पंजाब  में  उग्रवादियों  के  आतंकवाद  के  पीछे
 अमरीका  का  हाथ  है  ।  क्‍या  ऐसा  नहीं  है  ?  जब  अमरीका  के  राजदूत  ...

 श्री  राजोब  गाँधी  :  मैंने  अमरीका  में  अमरोकी  सरकार  के  साथ  बा  के  दौंरान  भी
 इसका  उल्लेख  किया  था  ।

 प्री  बृजमोहन  सहन्ती  :  शुरू  में  आपने  यह  उस  समय  कहा  था  जब  आप  महासचिव  थे
 और  बाद  में  आपने  अमरीका  में  कहा  ।

 जब  श्री  चौहान  अमरीका  से  यह  उग्रवादी  गतिविधि  जारी  रख  रहे  थे  तो  अमरीका  के

 राजदूत  श्री  बनेंस  ने  इस  गतिविधि  को  उचित  ठहराया  था  प्राघार  पर  इसे  उचित

 ठहराया था  कि  यह  प्यूटों  रिको  की  तरह  है  ।  यह  राष्ट्रोव  मुक्ति  आन्दोलन  है  उन्होंने  कहा
 तरह  से  खालिस्तान  आन्दोलन  उसी  किस्म  का  है

 ।”
 यह  बिल्कुल  आइचर्य  वात्री  बात

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  ब्रिटेन  में  पुलिस  संरक्षण  में  खालिस्तान  का  मण्डा  फहराया  जा  रहा
 है  ।  उन्हें  पुलिस  संरक्षण  दे  रही  ब्रिटेन  में  उम्रवादियों  को  पुलिस  संरक्षण  दिया  गया  वहां

 खालिस्तान  हाऊस  को  ब्रिटेन  की  सरकार  मदद  दे  रही

 एक  साननोय  सदस्य  :  संयुक्त  राज्य  !
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 कब  a  —  —
 श्री  बृजमोहन  महन्तो  :  हमारे  विरोध  के  बावजूद  इन  गतिविधियों  के  विरुद्ध  ब्रिटेन  ने  कोई

 गम्भीर  कार्यवाही  नहीं  की  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  विदेश  मंत्री  कहा  है  कि  हम
 अप्रसन्न  हैं  कि  उमग्रवादियों  के  खिलाफ  ब्रिटिश  सरकार  ने  कोई  गम्भीर  कायंवाही  नहीं  की  है  ।  एक
 समयथा  |  जब  कुछ  राजनेतिक  दल  इस  बात  से  सहमत  थे  कि  पाकिस्तान  पंजाब  में  उग्रवादियों
 की  सहायता  कर  रहा  उन्होंने  कहा  कि  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  राजनतिक  कारणों  से  पाकिस्तान
 का  नाम  ले  रहो  है  ।  श्री  बरनाला  बार  बार  कहते  है  कि  पंजाब  में  पाकिस्तान  से  आतंकवादी

 घुसपंठ  कर  रहे  हैं  और  वे  उग्रवादियों  और  अप्रतंकवादियों  के  रूप  में  पंजाब  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  यह

 बहुत  स्पष्ट  है  कि  पंजाब  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  उसे  अमरीका  का  मौन  समर्थन  प्राप्त  यदि  यह
 सीधा  सी०  भ्राई०  ए०  के  माध्यम  से  नहीं  हो  रहा  यह  प्रसन्‍नता  की  बात  है  कि  सभी  राजनंतिक
 दलों  और  भारत  के  लोगों  ने  संगठित  रूप  से  अमरीका  के  इस  खुले  आक्रमण  की  निन्दा  की  है  ।

 परन्तु  साथ-साथ  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  विभिन्‍न  अवसरों  पर  हमारे  बीच  गम्भीर  मतभेद

 रहे  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  कभी  इस  ओर  और  कभी  उस  ओर

 भुक  रहा  है  परन्तु  हमने  अपवे  मतभेद  व्यक्त  किए  हैं  ।

 ।  से
 कम  इस  देश  की  एकता  तथा  अखण्डता  के  लिए  हम  सबों  को  एकजुट  होना  चाहिए  ।  मैं  यहां  मित्रों
 को  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  किस  प्रकार  हमें  भ्रस्थिर  बनाने  के  लिए  शक्तियां  काये  कर  रही
 किस  प्रकार  विश्व  के  कुछ  देश  हमें  अलग-अलग  करने  के  लिए  साजिश  कर  रहे  हमें  इस  विषय

 में  बहुत  सतक  रहना  चाहिए  ।

 गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  के  सम्बन्ध  में  सभी  गुट  निरपेक्ष  देशों  को  एक  सूत्र  में  बांधे  रखने  की
 दिशा  में  प्रयास  किए  जाने  क्‍या  मैं  उन  देशों  क ेनाम  जान  सकता  हूं  जो  गुट  नि

 आन्दोलन  से  जुड़े  हैं  किन्तु  अमेरिका  द्वारा  उन्हें  खतरनाक  हथियार  तथा  आशिक
 ध

 सहायता  दी  जाती  है  ?  वह  आपके  साथ  कंसे  रहेंगे  ?  जब  कभी  संकट  की  स्थिति  हो

 यह  भय  है  कि  वे  शूट  निरपेक्ष  आन्दोलन  में  शामिल  नहीं  रहेंगे  ।  बल्कि  उन्हें  अमरीका  द्वारा  विइ
 के  विभिन्‍न  भागों  में  अस्थिरता  लाने  की  साजिश  में  साधन  बनाया  जाएगा  |  ऐसे  कुछ  देश  मैं
 इनके  नाम  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।  हमें  इनके  सम्बन्ध  में  अत्यन्त  सतर्क  रहना  चाहिए  ।

 जहां  तक  हमारे  प्रधान  मंत्री  का  सम्बन्ध  है  उन्होंने  मारत  की  विदेश  नीति  का  वर्णन  केवल
 एक  वाक्य  में  किया  है  और  वह  यह  है  कि  मारत  न  तो  किसी  राष्ट्र  और  न  ही  किसी  व्यक्ति  पर

 प्रभुत्व  रखता  है  और  न  ही  प्रकृति  अथवा  ईश्वर  पर  ।  यह  मारत  की  विदेश  नीति  की  विशेषता  है
 और  यही  मारतीय  संविधान  की  विशेषता  का  वर्णन  एक  ही  वाक्य  में  यह  हमारे  प्रधान  मंत्री
 द्वारा  बहुत  ही  अच्छे  ढंग  से  अभिव्यक्त  किया  गया  भारत  के  राजनीतिक  दल  तथा  जनता
 इसके  प्रति  वचनबद्ध  रहें  ।  हमें  इस  देश  की  एकता  तथा  अखण्डता  की  रक्षा  करनी  हमें  झांति
 का  पक्ष  लेना  और  हमें  उन  सभी  शक्तियों  का  मुकाबला  करना  चाहिए  जो  विश्व  की
 शान्ति  को  अस्थिर  करना  चाहती  अथवा  इसमें  बाघा  डालना  चाहती  हैं  ।

 ॥
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 7*00  भ०  प०

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्वयं  विदेशी  मंत्री  के पास  एक  महत्त्वपूर्ण  काम  उन्हें  विदेश  मंत्रियों
 के  सम्मान  में  एक  मोज का  आयोजन  करना  है  और  अभी  हमारे

 )

 श्री  श्रभ्दुल  रश्ीद  काबुली  :  मेरे  दल  को  नहीं  बुलाया  गया

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  तो  यह  है  कि  विदेश  मंत्री  को  उस  आयोजन  के  लिए  जाना

 किन्तु  नेशनल  कॉफ्रेंस  भी  श्री  बनातवाला  भी  हैं  ।  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका

 )

 ५ श्री  अब्दुल  रज्ञीद  काबुली  :  केवल  पांच  हमारे  अपने

 लोगों  में  मी गलत  फहमी  होगी  ।  वह  यह  सोचेंगे  कि  हमने  चर्चा  में  कोई  भाग  ही  नहीं  लिया  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसमें  क्या  कर  सकता  हूं  ?  मैं  समय  की  रचना  नहीं  कर

 (  व्यवधान  )

 अध्णक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  एक  मिनट  दे  सकता  हूं  ।  आप  कह  सकते  हैं  कि  आप  इस
 से  सहयोजित  रहे  ।

 श्री  भ्रब्दुल  रशीद  काबुली  :  मुझे  पांच  मिनट  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  पांच  नहीं  दो  मिनट  का  समय  दे  सकता

 श्री  श्रब्दुल  रशोद  काबुलो  :  जनाबे  अमेरिकन  सदर  रेगन  की  तरफसे
 जो  आखिर  में  कहा  गया  है  कि  इस  अंग  का  उन्वान  है  ।

 आज  हमने  वही  किया  है  जो  हमें  करना  यदि  आवश्यकता  हुई  तो  हम  ऐसा  फिर

 करेंगे  ।

 फिर  जो  व्हाइट  हाऊस  की  तरफ  से  कम्युनिके  जारी  हुआ  है  उसमें  उन्होंने  कहा  है  कि

 भिनुवाद ]

 यह  कनंल  गद्माफी  को  हम  पर  मविध्य  में  और  हमला  करने  से  रोकने  की  एक  कोशिश  है  ।  यह
 आत्म-रक्षा  की  कारंवाही  है  ।

 287
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 जनाबे  स्पीकर  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अमेरिका  का  यह  पोश्चर  रहा  इसने  सारी

 दुनिया  को  जजबात  को  बहुत  मजरूह  कर  दिया  आज  इस  पालियामेंट  में  प्राईम  मिनिस्टर
 की  तरफ  सरकार  की  तरफ  से  आपोजिशन  की  तरफ  से  एक  मुत्तफिक  स्टेंड  लिया  गया
 यह  हमारे  जज़बात  की  सही  तर्जुमानी  आज  सारी  दुनिया  को  बहुत  बड़ा  खतरा  है  और  यह
 खतरा  इस  वजह  से  है  कि  अमेरिका  अपनी  ताकत  के  बजबूते  पर  छठे  और  प्लातवें  बेड़े  को  लेकर
 गलफ  ऑफ  सिदरा  कभी  वे  आफ  बंगाल  गौर  कभी  बहरे  हिन्द  में  अपनी  ताकत  की  नुमाइश
 कर  रहा  है  और  मुल्कों  को  खासकर  नॉन-एलाइंड  नेशन  को  धमका  रहा  मैं  यह

 ग्री  बताना  हूं  कि आज  दुनिया  खतरे  से  2-4  है  और  आज  इस  वक्‍त  एटामिक  वंपन  के
 जितने  स्टाक-प|इल  हो  चुके  इसका  मुकाबला  नहीं  हो  सकता  लेकिन  हिन्दुस्तान  की  आवाज
 बड़ी  वजनदार  हम  बहुत  बड़  मुल्क  में  रह  रहे  हैं  और  हमारी  जो  पालसी  उस
 प्राइम  मिनिस्टर  साहब  ज्यादा  जोर  दें  और  इस  वक्‍त  बड़ी  ताकतों  का  जो  तौर-तरीका  इसका

 मुकाबला  करने  के  लिये  राय-आमां  को  बेदार  किया  जाये  ।

 न  4  4  at

 आज  गद्दाफी  पर  इल्ज़ाम  तराशी  हुई  है  कि  उसने  टेरारिज्म  की  मदद  की  जहां  तक

 गहाफी  का  ताल्लुक़  उनकी  ताईद  प्राइम  मिनिस्टर  ने  की  है  और  उन्होंने  अल्फाज़  में  कह

 दिया  कि  हम  ट्रारिज्म  में  के  कोई  साथ  नहीं  हैं  । खास  तौर  से  बेस्ट  जमंनी  में  एक  नाइट
 क्लब  में  पिछले  दिनों  जो  एक्सप्लोजन  हुआ  उसके  बारे  में  गद्दाफी  ने  वाज्ञह  कर  दिया

 आज  सबसे  बड़ी  तनाजे  की  जड़  फिलस्तीनी  है  ।  इसकी  वजह  से  ही  सारी  दुनिया  जंग  के
 भवर  में  फंस  रही  है  ।  हजा  रों-लाखों  को  तादाद  में  फ़िलस्तीनी  दर-दर  मटक  रहे  हैं  और  उनको
 सीरिया  इजीप्ट  जार्डन  में  कोई  पनाहगां  नहीं  है  और  जो  लेबनान  में  रह  रहे  वहां  पर
 इस्रा इल  ने  उन  पर  हमला  करके  उनके  छतीला  और  सावरा  जैसे  रिफ्यूजी  कैप्म  को  डिस्ट्राय  कर
 दिया  है  हालांकि  लेबनान  को  भी  सिविल-वार  के  साथ  जोड़  दिया  है  जिससे  हजारों-लाखों
 आदमी  दिनों  दिन  तबाही  की  तरफ  बढ़  रहे  वह  मुल्क  बिल्कुल  जल  रहा  फिलस्तीनियों
 का  हक  बनता  है  कि  वह  अपनी  आज़ादी  के  अपने  मुल्क्र  को  हासिल  करने  के  लिये  सारी
 द्वनिया  में  एहतिज़ाज़  करे  क्‍योंकि  बड़ी  ताकत  अमेरिका  जिस  ढंग  से  इस्राइल  की  मदद  कर  रहा

 है  उससे  लग  रहा  है  कि  टोटली  एक  प्रोग्राम  बनाया  जा  रहा  है  और  टोटल  एनी  हिलिेशन  भाफ
 वपेलिस्टियन  पीपल  का  एक  सिलसिला  जारी  हुआ  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  जब  तक
 फिलस्तीन  का  मामला  रहेगा  तब  तक  यह  लड़ाई  जारी  रहेगी  और  चाहे  गह्ाफी  चाहे  सीरिया

 चाहे  जाडंन  हो  और  चाहे  हिन्द्स्तान  उनकी  मदद  करना  एक  इखलाकी  फर्ज  है  ।  इस
 किस्म  का  टेरारिज्म  जो  इस  वक्‍त  फिलस्तीन  के  लोग  करा  रहे  इसका  इखलाकी  जबाब  है
 उनका  हक  बनता  है  कि  वह  अपनी  आज़ादी  के  अपने  मुल्क  को  आज्ञाद  कराने  के  लिये

 औ्लौर  इस्राइल  की  ताकत  से  आज़ाद  होने  के  लिये  जिस  किस्म  का  भी  चाहें  ताकत  या  हथियार
 इस्तेमाल  कर  सकते  हैं  यह  तो  अमेरिका  को  तसलीम  करना  चाहिये  कि  वहां  के  लोगों  को  बापस
 उस  मुल्क  में

 मैं  आपको  यह  भी  कहूंगा  कि  यूनाइटेड  नेंशस  एक  बहुत  बड़े  ख़तरे  से  दी  चार  अगर
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 ग्रह  सिलसिला  जारी  अगर  अश्लेरिका  की  दस्र  किस्म  क्री  इस  किस्म  की  जोर
 जब्दंस्तो  का  सिलसिला  शुरू  हुवा  तो  इसके  नतीजे  क्‍या  हो  सकते  हैं  ?  खुद  अमेरिका  के  अपने  ही
 मुल्क  मैं  यूनाइटेंड  नेशंस  लेकिन  अमेरिका  की  जी  नौकियां  हैं  और  जो  यह  ततरीकाये  कार
 जिस्म  हंव  से  उल्होंपे  धदाफी  पर  हमला  कर  कथा  द्रिफीली  ओर  इसरे  शहसें  में  बेगुमाह  निहत्ये
 श्रावाभ  को  भार  डाला  है  उससे  मैं  श्नममज्ा  हूं  कि  यूनाइटेड  नेशंस  का  ज़ताजा  उठने  वाला

 यूनाइटेड  नेशंस  का  खात्मा  होने  वाला

 छम्मक्षा  प्रहोदथ  :  वह  भापते  सुना  है  न  कि  इम  प्रो  डूबे  हैं  सनम  तुम्हें  भी  ले

 जी  अब्दुल  रशौद  कांधुली  :  जी  इसलिये  मैं  अर्ज  कर  रहा  हूं  कि  अगर  यूनाइटेड  नेशंस
 जो  हमारी  आखिरी  उम्मीद  की  किरण  अगर  यह  सिलसिला  जो  इस  वक्‍त  जारी  रखा  गया  है
 उसका  तंदारुक  ब्र॒  किया  भा  तो  यूनाइटेड  केशंस  को  खतरा  लेकिन  इसके  बावजूद  में  कहना

 मेटो  पहद्रीज  स्पेन  क्षोर  फ्राँस  ओर  बाकी  कन्ट्रीज  ने  जे  अमेरिक्रा  को  ब्ता  दिया  है
 वाजेह  अल्फाज़  में  कि  उनकी  जमीन  को  इस  रेड  के  लिए  इस्तेमाल  नहीं  किया  उससे

 जाहिर  होता  है  कि  छुद  नेटो  में  खल्पशाह  है  और  जो  हमारी  आजादान  पालिसी  जो  पूरी
 दुनिया  को  बचाने  फो  केेशिश  उत्तमें  अब  खुद  अमेरिका  के  कंम्प  में  श्रो  इसल्ताफ  चह  बड़ी
 डम्प्ीद-अफाजय  ब्पत  है  ।
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 श्रो  जी०  एम०  बनातवाला  :  अध्यक्ष  मैं  समय  की  पाबंदियों  का
 आदर  करता  हूं  और  मैं  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  ।

 जब  मैं  विदेश  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  वाद-विवाद  में  भाग  ले  रहा
 था  मैंने  भूमध्यसागर  में  तनाव  की  बात  से  और  लीबिया  के  विरुद्ध  अमेरिका  के  बुरे  इरादों  से  ही
 अपने  विचार  आरंभ  किए  |  अब  हम  यह  खुला  आक्रमण  देख  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  अमेरिका  की  इस  कार्यवाही  की  भत्संना करने  के  लिए  जितने भी  शब्द  कहे
 जाये ंवे  कम  अमेरिका  द्वारा  लीबिया  पर  जो  खुले  रूप  में  आक्रमण  किया  गया  है  उसकी  पूरी
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 जी०  एम०

 तरह  नित्दा  करने  के  लिए  कोई  मी  शब्द  पर्याप्त  नहीं  ऐसा  प्रतीत  होता  है  मानो  अमेरिका

 अपना  ही  कानून  चला  रहा  वह  लीबिया  पर  भ्ातंकवाद  में  सहयोग  देने  का  आरोप  लगाता
 है  और  स्व  ही  इस  साले  का  निर्णय  कर  बंठका  है  जोर  इस  निर्णक  के आधार  पर  उसे  दंड  केंगे

 पकता  ते
 चक्न  द््ता  छए*

 अध्यक्ष  महोक्य  :  वह  कहाबत  है  न  दि  काली  भैंस  जो  होती  हे  वह  कपते  रुप  से
 काली  गोरी  से  डरती  है  ।

 तुबाव  |

 शैं  जी०  एम०  बनातवाला  :  अध्यक्ष  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  द्वारा  यह  घोर
 आक्रमण  शिष्ट  व्यवहार  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  आचरण  के  सभी  नियमों  का  स्पष्ट  उल्लंघन  संयुक्त
 राज्य  अमेरिका  के  मित्र  देशों  कों  भी  अमेरिका  के  व्यवहार  से  सीख  लेनी  उन्होंने
 अजैरिंका  को  किसी  प्रकार  की  सनिक  कार्यवाही  न  करने  की  सलाह  दी  कितु  जैसे  ठीक  ही
 कहा  गया  है  कि  यह  आक्रमण  अमेरिका  के  मित्रों  के  मुख  पर  चांटा  यह  उचित  समय  है
 जबकि  अमेरिका  के  मित्र  इस  बात्त  को  समझ  लें  कि  अमेरिका  को  दिए  गए  उनके  परामश  का
 रोमम  सरकार  ने  किस  भणित  ढंग  से  भ्रनावर  किका  है  ।

 मैं  अधिक  समय  नहीं  मैं  यह  कहते  हुए  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं
 समस्त  बिद्व  संयुक्त  राज्ज  अमेरिका  को  दोको  घोकित  करने  के  लिए  उठे  ।  हमें  अमेरिका  को
 केवल  यह  कद्दू  कर  कि  वह  भविष्य  में  इख्र  प्रकार  की  सेनिक  कार्यवाही  न  करे  और  ऐसी
 विधियों  से  दूर  रहे  संतुष्ट  नहीं  हो  जाना  हम  केवल  इस  बात  से  संतुष्ट  नहीं  सकते

 मैं  तो  इस  बात  पर  बल  देता  हूं  कि  हमें  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  को  कहना  चाहिए  कि  उसने

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्वव्ह्टार  तभा  आक्षरण  के  सभो  मालदण्डों  उल्‍लघंस  करके  लीकिया  को  क्षति

 पहुंचाई  है  उसका  वह  लीबिया  को  उचित  मुआवजा  देकर  प्रायाद्षिचत  करें  ।

 हमारे  विदेश  मंत्री  तथा  ग्रधान  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  वक्‍तव्यों  का  एक-शकਂ  क्कद
 भारतीय  जनता  की  भावनाओं  को  व्यक्त  करता  इस  वक्तव्य  के  प्रत्येक  शब्द  में  भारतीय  जनता
 का  स्वर  गूंजता  है  ।

 लीबिया  की
 क्षेत्रीय  अखण्डता  और  प्रभुसत्ता  की  रक्षा  के  प्रयास  में  हम  उसके  साथ  एक

 जुट  होकर  आगे

 श्री  पीयूष  तिरको  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  सिफ्“े  एक  भिनतठ का
 समय  लूंगा  ।

 राष्ट्रपति  श्री  रीमन  के  नेतृत्व  में  अमरीकी  सरकार  के  जीबिया  पर  बातक  हमसे  की  निन्‍्दा
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 जतिप"प५पण”ण  बा  बा
 में  मैं  सम्मानीय  सदन  का  समर्थत  करता  हूं  ।  महोदय  दुनिया  जानती  है  कि  अमरीका  एक  महा«

 झक्ति  है  ।  लेकित  इसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  सभी  देश  जो  छोटे  अथवा  गरीब  हैं  उन्हें  अमरीका
 का  प्यादा  समा  अतः  अमरीका  द्वारा  लीजिया  के  हमले  का  विश्व  विरोध  कर  रहा  है
 तथा  भारतीय  विशेष  रूप  में  झां।त  प्रिय  लोग  हैं  तथा  संतद  ने  भी  इस  घातक  हमले  की  निन्‍्दा  की

 श्री  रीयन  के  नेतृत्व  वाली  अमरीका  सरकार  के  लिए  इस  घातक  काये  करने  पर  कुछ  भी

 कहना  अपर्याप्त  साथ  ही  जबकि  संसद  में  समी  एकमत  हैं  ।  हमें  राष्ट्र  में
 भी

 एक  ही  आवाज
 उठानी  होमी  तथा  विश्व  में  यह  जनमत  तंयार  करना  होगा  कि  अमरीका  को  यह  सीख  देनी  होगी
 कि  संसार  में  महाझ्ञक्ति  या  रुपये  के  जोर  पर  ही  झासन  नहीं  किया  जा

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  जी  बोलेगे  ।

 प्रो०  मु  दष्डवते  :  आप  पूरा  समय  ले  सकते  हैं  तथा  भोजन  के  समय  आपका  स्थान  मैं  ले
 सकता  ह  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  बोलना  जारी  रख  सकते  हैं  तथा  आप  वहाँ  पर  उनका  प्रतिनिधित्व
 कर  सकते  हैं  ।

 जिदेश  मंत्रों  बौ०  आर०  :  निश्चित  ही  आप  बोल  सकते  हैं  ।  आषका  स्वागत

 श्री  बो०  आर०  भगत  :  माननीय  अध्यक्ष  यह  वास्तव  में  अभूतपूर्व  एवं  महत्वपूर्ण
 अनुमत्र  है  जब  आक्रमण  के  विरुद्ध  भारत  के  लोग  छकमत  होकर  श्ञांत  परन्तु  दृढ़  आवाज  उठा  रहे

 सदन  ने  एकमत  से  लीबिया  पर  हुग्रे  हमल्ले  की  न  सिर्फ  निन्‍दा  ही  की  है  अपितु  लोबिया  अरब

 जमूह  रीया  की  सरकार  एवं  वहां  के  लोगों  के  प्रति  अपनी  सहानुभूति  अभिव्यक्त  की  है  ।  यह  हमारी
 खदन  की  झ्ानदार  परम्परा  है  क्‍योंकि  हमारे  सं,वधान  में  मी  निदेशक  सिद्धांत  दिये  हुए  हैं  अर्थात्‌
 अंतर्राष्ट्रीय  शांति  एवं  सुरक्षा  को  अन्तर्राष्ट्रीय  कानून  का  राष्ट्र  के  बीच  न्‍्यायोक्तित

 एबं  सम्मानजनक  संबंध  तथा  मध्यस्थता  से  अंतराष्ट्रीय  विवादों  का  निपटारा  कराता  |  हमारे
 संविधान  में  ये  सिद्धांत  दिये  गबढक्ने  हैंजो  हम  पर  लागू  होते  हैं  तथा  सदन  ने  बा  र-बार  इन्हीं
 परम्पराओं  को  अपनाया  है  ।  पहली  दफा  1950  में  जब  हमारे  प्रथम  प्रधान  मंत्री  पंडित  जवाहर
 लाल  नेहरू  ने  संग्रुक्त  राष्ट्र  को  सम्बोधित  किया  था  तो  कहा  था  :--

 को  चुनौती  और  आजादी  के  लिये  खतरा  होने  की  स्थिति  में  मारत  तटस्थ  नहीं
 रहेगा  ।  "  ये  शब्द  उन्होंने  कहे  थे  तथा  सदन  इसकी  साक्षी  है  तथा  सन्‌  1950  से  हममें  से  जितने  भी
 सदस्य  यहाँ  पर  हैं  उन्हें  मालूम  है  कि  जब  कोरिया  में  संकट  उत्पन्न  जब  कोरिया  को  घमकी
 दी  गई  तब  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  नेतृत्व  में  इस  सदन  ने  सर्वत्षम्मति  से  कोरिया  पर  आक्रमण
 के  विरुद्ध  अपनी  राय  व्यक्त  की  ।  जब  स्वेज  नहर  पर  फ्रांस  और  इंग्लेंड  की  मिली  जुली  सेनार्ओनों  ने
 हमला  किया  और  मासिर  पर  हमला  हुआ  तब  भी  प्रधानमंत्री  नेहरू  ने  कहा  था  कि  वह  इसका
 विरोध  दुनिया  को  इसका  विरोध  करना  चाहिए  और  संसद  को  भी  इसका  विरोध  करना
 चाहिए  कूटनीति  का  उन्होंने  विरोध  किया  और  आगे  चलकर  सदन  ने

 अनेक  बार  वियतनाम  की  महान  और  बहादुर  जनता  का  साथ  दिया  |  और  साम्राज्यवादी  शक्तियों
 द्वारा  वियतनाम  पर  हमले  की  निन्‍्दा  की  ।
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 वी०  आर०  भगत  ।

 इस  प्रकार  कई  उदाहरण  मैं  आपको  दे  सकता  हूं  । लेकिन  इस  सदन  के  लिये  वह  दिन
 सचमुच  स्मरणीय  था  जब  बंगला  देश  का  संकट  उत्पन्न  हुआ  क्‍योंकि  यह  हमारे  ही  ऊपर  आक्रमण
 था  ।  मैंने  दूसरे  देशों  द्वारा  किये  गये  आक्रमण  का  उदाहरण  दिया  है  ।  लेकिन  यह  तो  हमारे  ही
 ऊपर  आक्रमण  बड़ी  शक्तियों  ने  भारत  को  घमकियां  उन्होंने  कहा  कि  वह  हमारे  देश  में
 हस्तक्षेप  करंगे  ।  सातवां  बेड़ा  बंगाल  की  खाड़ी  की  ओर  बढ़  रहा  था  ।  और  उस  समय  प्रधान  मंत्री
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  का  नेतृत्व  साहसपूर्ण  ओर  निर्भीक  सिद्ध  हुआ  |  सदन ने  उन्हें  दुर्गा
 कहकर  सम्बोधित  किया  ।  इस  सदन  ने  भी  उन्हें  यह  नाम  दिया  ।  विरोधी  दलों  ने  भी  इसके  प्रति
 सहमति  प्रकट  की  ।  और  हमारे  एक  बड़े  आलोचक  डा०  हेनेरी  किसिजर  ने  अपनी  जीवन  स्मृति
 में  यह  स्वीकार  किया  है  कि  जब  हमारे  देश  को  खतरा  पंदा  हो  गया  तब  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी
 ने  साहसपूर्ण  नेतृत्व  प्रदान  किया  ।  उस  समय  बाहरी  शक्ित  का  ह॒मारे  देश  में  हस्तक्षेप  का  खतरा
 पदा  हो  गया

 प्रोਂ  मध  दण्डबते  :  और  उस  समय  हमारे  रक्षा  मंत्री

 क्री  बो०  आर०  मगत  :  हाल  ही  में  समा  में  उस  दिन  निकारागुआ  पर  बहस  हुई  थी  ।
 एक  स्वतंत्र  देश  को  समाप्त  करने  की  उस  समय  अस्थिरता  पैदा  आक्रमण  करने
 ओर  वहां  हस्तक्षेप  करने  के  विरुद्ध  हमने  एक  स्वर  से  इसका  विरोध  किया  ।

 अब  हम  उस  वक्तव्य  की  चर्चा  करेंगे  ।  समा  ने  आज  संध्या  में  प्रधान  मंत्री  और
 निरपेक्ष  भ्रांदोलन  के  अध्यक्ष  श्री  राजीव  गांधी  के  वक्‍तव्य  पर  बहस  की  ।  यह  वक्तव्य  भी  उसी
 परम्परा  का  प्रतीक  हमारे  देश  में  नेतृत्व  की  गोरवशाली  परम्परा  का  अनुसरण  करता
 यदि  आज  पंडित  जी  जीवित  होते  तो  वह्ठ  भी  इन्हीं  शब्दों  में  अपने  विचार  व्यक्त  यदि
 इंदिरा  जी  आज  यहाँ  उपस्थित  होतीं  तो  वह  भी  इसी  प्रकार  अपने  विचार  व्यक्त  यह

 हमारा  सौभाग्य  है  कि  हम  उप्ती  परम्परा  का  अनुसरण  कर  रहे  भारत  की  संसद  की  गौरवपूर्ण
 परम्पराओं  और  भारत  में  लोक़तन्त्र  की  शक्ति  का  अनुसरण  कर  रहे  कोई  हमारे  विचारों
 पर  रोक  नहीं  लगा  सकता  ।  हमारे  विचारों  का  सारे  विश्व  में  प्रभाव  होगा  ।  मले  ही  हम
 सभी  मौन  रहकर  अपने  विचार  अभिव्यक्त  करते  हैं  लेकिन  यह  निर्भय  ताकत  और  आणविक
 शक्ति  के  विरुद्ध  हमारी  आवाज  है  ।  हमारे  देश  में  ही  नहीं  किन्तु  सारे  विश्व  में  इस|आवाज
 को  कोई  खामोश  नहीं  कर  इसे  कोई  पराजित  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  यह  हमारी
 राजन  तिक  इृष्छाशक्ति  जनता  की  काफी  लाखों  करोड़ों  लोगों  की  यह  इच्छा  है  ।  कल  जब
 निरगुट  देशों  के  समन्वय  ब्यूरा  की  मंत्री  स्तरीय  आपातकालीन  बंठक  में  भी  जब  उन्होंने
 गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  के  अध्यक्ष  और  मारत  के  प्रधान  मंत्री  के  वक्तव्य  का  उन्होंने  स्वागत

 किया  और  उनके  वक्तव्य  की  प्रशंसा  की उस  समय  भी  हमने  यही  बात  देखी  ।  बैठक  में  उन्होंने
 कहा  कि  यह  वक्तव्य  सामयिक  तथा  साहसपूर्ण  है  ओर  सही  नेतृत्व  प्रदान  करता

 इसमें  आक्रमण  के  विरुद्ध  विचार  व्यक्त  किये  गये  हैं  और  लीबिया  जनता  और  सरकार  का  साथ
 दिया  गया

 पिछले  तीन  महीनों  में  जब  यह  संकट  शुरू  हुआ  तब  से  हम  बराबर  यह  कह  रहे  हैं  और
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 13  बाद  में  26  मार्च  और  तत्पश्चात  14  अप्रैल  को  हमने  अपने  व्यक्तब्यों में  इस  प्रकार
 की  गतिविधियों  और  अमरीका  तथा  लीबिया  में  उत्पन्न  सैनिक  भड़प  का  विरोध  किया  और  इसमें

 संयम  बरतने  के  लिये  आह्वाहन  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  समन्वय  ब्यूरो  की  बँंठक  न्यूयार्क
 में  हुई  ॒न्‍  इसका  अ  हमारी  अध्यक्षता  में  6  फरवरी  और  26  मार्च  को  वक्‍तब्य

 जारी  किये  गये  जिनमें  अमरीकी  कदम  की  निन्‍्दां  की  गई  ओऔर  उनमें  यह  मांग  की  गई  कि
 अमरीका  द्वारा  सैनिक  कार्यवाही  तुरन्त  बंद  होनी  चाहिये  ।

 5७
 पद

 हाल  ही  में  कल  जब  मैंने  ताजा  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य  दिया  और  मैंने  कहा  था
 कि  गुट-निरक्षेप  समन्वय  ब्यूरो  की  आपातकालीन  बंठक  में  अमरीकी  कार्यवाही  की  जोरदार
 शब्दों  में  निन्दा  की  गई  और  उसमें  सेनिक  गतिविधियों  पर  तुरन्त  रोक  लगाने  और  लीबिया

 क्रो  शीघ्र  परा  मआवजा  देने  की  मांग  की  गई  थी  ।  इसके  अतिरिक्त  वक्तव्य  में  सरक्षा  परिषद  का

 आह्व।|हन  किया  गया  कि  वह  इस  आक्रमण  की  निन्‍दा  करने  के  लिये  तुरन्त  कार्यवाही  करे  और
 सप्रकार  के  कार्यों  को  भविष्य  में  रोकने  के  लिए  कदम  उठाये  ।  इस  वक्तव्य  में  लीबिया  को  पूर्ण

 समर्थन  प्रदान  कर  उसके  साथ  सहानुभूति  व्यक्त  की  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  का  सत्र
 इस  समय  चल  रहा  है  |  और  वहां  हमारे  प्रतिनिधि  ने  प्रधान  मंत्री  के  वक्‍तव्य  और  सभा  में  मेरे
 वक्तव्य  के  अनुसार  ही  वहां  वक्‍तव्य  जारी  किया  है  ।

 ताजा  सूचनाओं  के  अनुसार  अमरीका  द्वारा  बम  11]  से  12  मिनट  तक  डाले

 हमले  के  दौरान  कनंल  गद्दाफी  के  मकान  को  भी  क्षति  पहुंची  ।  उनकी  छोटी  लड़की  मारी  गई
 और  दो  लड़के  घायल  हुये  ।  स्वयं  राष्ट्रपति  गद्दाफी  सुरक्षित  लीबिया  में  पांच  स्थानों  पर
 हमले  किये  गये  ।  इनमें  अल-अजिजया  दह्रिपोली  हवाई  अल  जमूहरीया  बेनिना
 हवाई  अड्डा  तथा  सीदी  बलाल  शामिल  हैं  ।

 दुनिया  में  अनेक  रोचक  घटनाएं  होती  हैं  ।  इंग्लेंड  और  पश्चिम  जमंनी  में  अमरीकी

 कार्यवाही के  विरुद्ध  अनेक  लं.कप्रिय  और  हिसक  प्रदर्शन  हुये  |  लीबिया  के  विरुद्ध  ब्रिटेन  में

 अड्डों  से  अमरीको  विमानों  के  उड़ान  की  अनुमति  देने  के  लिये  प्रधान  मंत्री
 श्रीमती  थैचर  का

 हाऊस  आफ  कामन्स  में  घोर  विरोध  किया  गया  ।

 एक  और  दिलचस्प  यात  है  ।  सभा  को  मालूम  है  कि  पहले  अमरीकी  सरकार  द्वारा  लीबिया
 के  विरुद्ध  आ्थिक  प्रतिबन्ध  लगाने  का  आंद्वाहन  किया  गया  यूरोप  के  किसी  देश ने  इसका

 अनुक रण  नहीं  ब्रिट्रेन  ने  मी  यह  नहीं  किया  लीबिया  में  अमरीकी  कार्यवाही  का
 समर्थन  करने  वाला  ब्रिट्रेन  ही  एकमात्र  देश  किन्तु  यूरोपीय  आधिक  सप्रुदाय  ने  14  अप्रैल  की
 बेठक  में  एक  वक्‍तव्य  जारी

 न्‍  र

 इस  क्षेत्र  में  आगे  सैनिक  तनाव  रोकने  के
 लिये  और  राजनीतिक  हल  प्राप्त

 करने  की दृष्टि से  क्योंकि  इसमें  अनेक  खबरें  निहित  बारह  यूरोपीय  आ्थिक

 समुदाय  के  12  सदस्यों  ने'**  देशों  से  संयम  बरतने  की  आवश्यकता पर
 जोर  दिया  ।”

 इस  पर  हस्ताक्षर  करने  वालों  में  ब्रिटेन  के  विदेश  सचिव  सर  जोफरी  ही  हैं  और  अब  ब्रिटेन  अपने

 अड्डों  की  अनुमति  दे  रहा  है  ।  यह  ब्रिटेन  की  नीति  और  ईमानदारी

 31
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 पर  हाल ही  में  की  बई  बमबारी  के  बारे  में  चर्चा

 थ्रो०  एन०  छ्यी०  रंगा  :

 श्री  इन्द्रजोत  ग्रुप्त  :  त्रिपोली  में  समाचार  एजेन्सी  की  रिपोर्ट  हे  कि  और  भी

 हमले  हुये  हैं  ।  क्या  आपके  पास  इस  विषय  में  कोई  जानकारी  है
 ?

 श्री  बो०  आर०  भगत  :  इस  रिपोर्ट  में  कोई  सच्चाई  नहीं  है  कि  अमरीका  ने  लीबिया
 पर  दूसरी  बार  हमला  किया  था  ।

 कप
 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  उन्हों  स्वयं  स्थिति  को  ठीक  करते  हुए  एक  और  हमले  की  बात

 कह्टी है
 ।

 शी  जी०  आर०  भगत  :  मेरे  पास  यही  रिपोर्ट  है

 प्रधान  मंत्री  राजोब  :  मेरे  पास  की  रिपोर्ट  है  कि  आगे  और  हमला  नहीं
 हुआ  लेकिन  विमान  भेदी  तोपों  एयर  क्राफ्ट  द्वारा  कुछ  गोलाबारी  की  गई  थी  ।
 कोई  बहीं  जानता  कि  ऐसा  क्‍यों  किन्तु  विश्वास  किया  जाता  है  कि  यह  सर्बेक्षण  का  में
 लगा  कोई  विमान  था  जो  थोड़ा  ऊंची  उड़ान  लगा  रहा  होगा  ।

 ब्री०  सब  दण्डवते  :  मारतीय  दूतावास  के  बारे  में  क्या  जानकारी

 श्री  थी  ०प्रार०  मगत  :  भारतीय  दूतावास  से  हमारा  सम्पर्क  बना  हुआ  अगरतीय

 हृताबास  ओर  उसके  कर्मचारी  सुरक्षित  ओर  यह  सोमाग्य  की  बात  है  कि  घहां  रहने  धाले
 भारतीय  नागरिक  इससे  प्रभावित  नहीं  हुये  हैं  ।

 प्रो०  एन८  जो०  रंगा  :  क्या  यह  मुमकिन  नहीं  है  कि  हभ  इस  संबंध  में  क्षात्त  करें  तथा
 वतंमान  में  हो  रहे  सम्मेलन  को  भी  राजी  करें  जोकि  यूमाइटेड  नेशन्स  जनरल  एसेम्बली  क्री
 भाषातकालीन  बंठक  बुलाये  जाने  की  मांग  कर  रहा  यह  तो  सच  ही  है  कि  हमारा  बहाँ
 पर  बहुमत  है  ।  सुरक्षा  परिषद  में  हमारा  अल्प  मत

 श्री  बो०  ग्रार०  भगत  :  छह  यूरोपीय  देशों  जमंन॑  गणराज्य  श्रीस  तथा
 नीदरलैंड  ने  इस  हमले  की  निन्दा  की  स्पेन  तथा  फ्रांस  ने  अमरीका  के  एयरक्राफ्ट  को  अमरीका
 से  लीबिया  की  उड़ान  भरने  के  वास्ते  अपनी  वायु  सीमा  में  उड़ने  की  अनुमति  देसे  से  मना  कर
 दिया  अमरीका  द्वारा  वमबारी  किये  जाने  का  समर्थन  सिर्फ़  इजराइल  तथा  कनाडा  ने
 ही  किया  है  जबकि  आस्टेलिया  सरकार  ने  दोनों  पक्षों  को  संयम  बरतने  की  सलाह  दी  अफ्रीकी

 संगठन  तथा  इस्लामी  देशों  के  संगठनों  ने  भी  इस  हमले  की  निन्‍्दा  की  है  ।

 लीबिया  बिः  के  विरुद्ध  आक्रमण  की  एक  मत  से  इस  सदन  में  जो  निनदा  की  गई  है  इससे  देश

 में  राजनंतिक  संकल्प  को  सुदृढ़  करने  में  मदद  मिलेगी  चूंकि  बढ़ते  हुये  संघर्षों  से  गम्भीर  स्थिति
 पैदा  हो  सकती है  इसलिये  हमारे  प्रयास  होने  चाहिए  कि  हम  इसे  मरीवाग  तथा  इस क्षेत्र से
 सम्बन्धित  सभी  अन्य  राष्ट्रों

 से  प्रधान  मंत्री  ने  रोक  लगाने  की  अपील  की  विदेश  मंत्रिथीं  के

 गुटनिरपेक्ष  ब्यूरो  की  बेठक  में  हम  इस  प्रइन  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं तथा  माननीय  सदस्य  से  प्राष्त
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 हाल  ही  में  की  गई  बमबारी  के  बारे  में  संकल्प

 — हम विचार कर रहे हैं कि हम पर  की

 सुझाव  पर  हम  विचार  कर  रहे  हैं  कि  हम  पर  किस  प्रकार  से  कायंवाही  की  क्‍या  सुस्क्षा
 परिषद  में  जिसका  कि  सत्र  अमी  चल  रहा  है  या  फिर  जनरल  एसेम्बली  में  अपना  किसी  और
 तरीके  से  ।  परन्तु  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  इस  संघर्ष  को  आगे  बढ़ने  से  रोका  जाना  चाहिये
 ताकि

 इससे  कोई  इतना  बड़ा  विवाद  न  उत्पन्न  हो  जाये  जिससे  अन्य  शक्तियां  भी  संघर्ष  में  कूद  पढ़ें
 यह  एक  गम्भीर  संकट  की  घड़ी  सामने  श्रा  जाए  हमें  इसओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  परन्तु
 सभिदिचत  ही  मैं  दुबारा  कहूगा  कि  मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  का  आभार  हूं  जिन्होंने  अपना
 समर्थन  एवं  मागगंदर्शन  दिया  |  इससे  न  सिर्फ  भारतीय  संसद  की  गरिमा  ही

 बढ़  गी  अपितु  इस
 तरह  के  गम्भीर  मसलों  पर  भारतीय  संसद  द्वारा  अगुआई  क्यि  जाने  की  विश्व  आशा
 रखता

 7.29  म०  प०

 अ्रमरीकी  धिमानों  द्वारा  त्रिपोली  श्रौर  बेनगाजी  पर  हाल  ही
 में  की  गई  बमबारी  के  बारे  में  संकल्प

 *
 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  मैंने  सोचा  था  कि  कोई

 अ्रध्यक्ष  महोदय
 :  तुरन्त  ही  आपके  सामने  आ  रहा  है  ।

 प्रो०  एल०  जो०  रंगा  :  उसके  बाद  सदन  की  भावनाओं  को  व्यक्त  करिये  ।

 प्रो०  वण्डबते  :  इस  सदन  में  आप  तटस्थ  इसीलिये  अच्छा  होगा  क्रि  आप

 इसे  प्रस्तुत  करें  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :
 प्रो०  तुरन्त ही  यह  भा  रहा

 प्रो०  एन०  जी०  शिष्ट  मंडल  के  नेता  जो  यहां  पर  उपस्थित  हैं  तथा  आक्रमण  के
 शिकार  दुर्भाग्यपूर्ण  देश के

 नेता  को
 भी  आप  इस  सदन  में  व्यक्त  की  गई  एकमत  भावनाएं

 संप्रेषित

 करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  द्वारा  लीबिया  अरब  जमहूरिया  के  राज्यक्षेत्र  पर  हाल  में  की

 गई  बमबारी  पर  गहरा  दुख  और  रोष  प्रकट  करते
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 हाल  ही  में  की  गई  बमबारी  के  बारे  में  संकल्प

 इस  बात  से  सहमत  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  इस  कायंवाही  से  लीबिया  की
 प्रभूसत्ता  और  क्षेत्रीय  अखंडता  का  धोर  उल्लंघन  हुआ  है  ओऔर  इससे  क्षेत्रीय  तथा
 विश्वशांति  और  सुरक्षा  के  लिये  गम्मीर  खतरा  पैदा  हो  गया

 (1)  अमरीका  की  इस  कार्यवाही  की  निन्‍दा  करती  है  जिससे  अन्तर्राष्ट्रीय  विधि
 की  पूर्ण  अवहेलना  हुई  है और  जो  साफ  तौर  पर

 आत्रमण

 (2)  संकट  की  इस  घड़ी  में  लीबिया  अरब  जमहूरिया  को  पूर्ण  एकता  के  लिये  पूरा-पूरा
 समर्थन  अभिव्यक्त  करती

 (3)  इस  ग्रुट-निरपेक्ष  के  विरुद्ध  उत्तजनात्मक  झौर  शत्रुतापूर्ण  कायंवाही  को  तुरन्त
 समाप्त  करने  की  मांग  करतो

 (4)  अमरीका  और  सभी  अन्य  देशों  से  अत्यधिक  संयम  बरतने  और  ऐसी  कायंवाही  न  *

 करने  का  आग्रह  करती  है  जिससे  इस  क्षेत्र  में  पहले  से  ही  व्याप्त  तनावपूर्ण  स्थिति
 में  और  वृद्धि

 (5)  15  भरप्र  1986  को  नई  दिल्‍ली  में  समन्वय  ब्यूरो  की  मंत्रीस्तरीय  बैठक  में
 विदेश  मंत्रियों  और  प्रतिनिधि  मंडलों  के  के  आपातकालीन  सत्र  में
 निरक्षेप  आन्दोलन  द्वारा  अपनाये  गये  सामूहिक  दृष्टिकोण  का  समर्थन  करती

 है  कि  वह  इस  आक्रमण  की  निन्‍्दा
 ्वाही  की  पुनरावत्ति  न होने  दे

 चाटर  का  ल्‍्लंघन  होता  हो  1!

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  मैं  समभझूं  कि  संकल्प  को  सर्वेसम्मति  से  सदन  ने  पारित  कर

 दिया है  ?

 माननोय  सदस्यगण  :  जी  हां  ।

 (6)  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  से  आग्रह  करती
 करने  के  लिए  तत्काल  कायंवाही  करे  और  ऐ
 जि  ससे  अन्तर  ष्ट्री  यवस्था  और  य  ०

 श्रो  इन्द्रज्ञोत  गुप्त  :  महोदय  इस  संकल्प  की  प्रतियों  को  कृपा  कर  अमरीकी

 कांग्रेस  में  आपके  प्रतिपक्षों  एवं  हाऊस  आफ  रिप्र  जेन्टेरिव को  भेज  दीजिये  तथा  लीबिया  के
 प्रतिनिधियों  को  भी  यह  बता  दीजिये  ।

 पक्ष  महा  द्र्  जरूर

 संसदोय का  और  पयंटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  इस  संकल्प  की  प्रत्तियां

 लीबिया  सरकार  तथा  सभी  गुट-निरक्षेप  राष्ट्रों  की  सरकारों  को  भी  भेजी  जा  सकती  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  निश्चित  रूप  में  ।  मैं  भी  ऐसा  ही  करना  चाहूंगा  ।  मैं  जानता  हूं  इसका
 अर्थ  कया
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 26  1908  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 7.32  म०  प०

 पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 [

 सीमा  शुल्क  1962  को  घारा  157  के  प्रंतग्गंत  भ्धिसूचनाएं

 वित्त  मंत्राल  यर्में  राज्य  मंत्री  (  श्री  जनादंन  पुजारी  )  मैं  सीमा  शल्क  1962
 की  घारा  159  क्रे  अंतगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 अधिसूचना  संख्या  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  16
 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  24

 1981  की  अधिसूचना  संख्या  ०  में  कतिपय  संशोधन  किया
 गया  जिससे  सभी  प्रकार  के  फंट्टी  एसिडों  पर  आंशिक  छूट  को  वापस  लिया
 जा  सके  ।

 अधिसूचना  संख्या  ०शु०  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  16
 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थीं  तथा  जिसके  द्वारा  17

 ~  1986  की  अधिसूचनाओं  संख्या  और  136/86  सी०  शु०»  में
 कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  जिससे  पी०  टी०  ए०  तथा  डी०  एम०  टी०  पर

 मूल  शुल्क  की  प्रभावी  दर  को  150  प्रतिशत  मूल्यानुसार  से  बढ़ाकर  150  प्रतिशत

 मूल्यानुसार  जमा  3  रु०  प्रति  किलोग्राम  और  डी०  एम०  टी०  पर  शुल्क  की
 अधिमान्य  दर  140  प्रतिशत  मूल्यानुसार  से  बढ़ाकर  140  प्रतिशत  मूल्यानुसार
 जमा  3  रु०  किलोग्राम  की  जा

 में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  2502

 प्रो०  वण्डवते  :  यह  तो  उल्टी  गाड़ी  चल  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  17  1986  को  ग्यारह  बजे  पुनः  समवेत  होने  के  लिये
 सभा  स्थगित  होती है  ।

 7.33  स्र०  प०

 तत्पक्चात्‌  लोक  समा  17  भ्रप्रेल  1986/27  1908  के

 ग्यारह  बजे  म०  पू०  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 श्री  दुर्गा  प्रिंटिंग  प्रेस  1867  चीराखाना  नई  सड़क
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